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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 महोदय  पीठासीन

 [Mr.  SPEAKER  in  the  Chair]

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Election  Petitions  filed  after  each  of  the  Three  Elections  to  Lok  Sabha

 t
 *484.  Shri  Madhavrao  Scindia:

 Shri  Jagannathrao  Joshi:

 Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  election  petitions  filed  after  each  of  the  last  three  elections

 to  Lok  Sabha;  and

 (b)  the  number  of  election  petitions  out  of  them  disposed  of  in  one,  two,  three

 or  four  years  and  the  number  of  election  petitions  lapsed  due  to  the  expiry  of

 the  term  of  the  concerned  Lok  Sabha?

 ala  तथा  कम्पनी  काय  मंत्र।/लय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :

 शौर  :
 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 1962.  1967  शौर  1971  में  लोक
 सभा

 के  साधारण  निर्वाचनों के  पश्चात्‌  फाइल

 की  गई  निर्वाचन  याचिकाओं
 की

 संख्या  निम्नलिखित  है
 —

 1962  46

 1967  52

 1971  58
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 विस्तृत  बू यौरा  निम्न  प्रकार  है
 ——

 ee.
 निम्नलिखित

 mate

 के  भीतर  निपटाई  गई  निर्वाचन
 एना

 तीन
 पांच  टिप्पणियां एक

 दौ
 वर्ष  वर्ष  ay  ai  वर्ष

 =  oo

 1962  +  28  7  a  1  निर्वाचन  अधिकारियों  द्वारा
 a  | } TR

 1967  34  14  4  उच्च  न्यायालयों द्वारा  निपटाई  गई

 1971  ह  38  16  I  तीन  याचिकाएं  भ्र भी  तक  लम्बित

 सम्बद्ध  लोक  सभा के  श्रीमान  के  कारण  कोई  निर्वाचन  याचिका  व्य/तगत  नहीं

 Shri  Jagannathrao  Joshi:  Mr.  Speaker,  from  the  statement  it  seems  that  the
 number  of  election  petitions  after  each  election  is  constantly  increasing  instead  of

 decreasing.  In  1962  their  number  was  46,  in  1967,  52  and  in  1971  their  number
 went  up  to  58.  From  the  information  given  by  the  Minister,  it  seems  that  only
 half  of  the  election  petitions  are  disposed  of  in  a  year.  Keeping  in  view  the  in-

 creasing  number  of  election  petitions  after  every  election  and  the  necessity  of  their

 early  disposal;  why  the  demand  of  the  various  High  Courts  for  filling  up  the  posts
 ef  Judges  is  not  being  met?  I  understand  that  10  posts  of  Judges  are  vacant  in

 Allahabad  High  Court,  where  the  case  of  Prime  Minister  is  going  on,  These

 posts  have  not  so  far  been  filled  up.  J  want  to  know  the  reasons,

 डा०  ९/रोजिनों  भाटिया

 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  के  संशोधन  के  पश्चात  ,  चुनाव  अभिकरणों  द्वारा  किया  जाते

 वाला  कार्य  उच्च  न्यायालयों  को  सौंप  दिया  गया  था  ake  चुनाव  याचिकाओं को  शी  करता  से  निपटा  ने
 के  लिए  उच्च  न्यायालय  जितने  न्यायधीश  चाहें  रख  सकते  हैं  ।  वें चुनाव  याचिकाओं को  निपटाने  के  लिए
 न्यायधीशों  की  संख्या  बढ़ा  सकते  हैं  शौर  विधि  में  निहित  sora  में  यह  स्पष्ट  है  कि  इन  याचिका ग्र ों  को

 यथा  सम्भव  शीघ्र  निपटाया  जाना  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  पहले  वर्ष  में  50  प्रतिशत से  कम

 याचिकायें  निपटायी  जाती  है  ।  शर  शेष  वैसे  ही  चलती  रहती  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  विवरण  को  ध्यान

 से  पढ़े
 तो

 उन्हें  पता  चलेगा
 कि  1971

 फे  चुनावों  के  पश्चात्‌  58  में  से  पहले  वर्ष में  38,  दूसरे  वर्ष  में

 16  पौर  dat  वर्ष में  एक  याचिका  निपटाई

 Shri  Jagannathrao  Joshi:  Mr.  Speaker,  I  clearly  asked  about  the  Allahabad

 High  Court  where  10  posts  of  Judges  are  vacant:  The  Minister  has  not  given
 any  information  in  this  regard.

 Dr.  Sarojini  Mahishi:  Efforts  are  made  to  fill  up  such  vacancies,  Sometimes
 adequate  information  is  not  made  available  anc  hen  we  have  to  refer  them  again.
 It  involves  some  delay.  Even  then  we 4.0 2.0  try  our  best  to  fill  up  tne the

 Shri  Jagannathrao  Joshi:
 of.

 Three  election  petitions  of  1971  are  yet  to  be  disposed shese  have  not  been  disposed  of  during  these  five  years.  Out  of  these  three,
 2
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 a
 one  is  against  the  Prime  Minister.  If  the  snap  polls  take  place,  then  these  peti-
 tions  would  remain

 undisposed
 of  ever  after  the  fresh  elections.  May  I  know  whe-

 ther  this  was  referréd  to  the  Law  Commission  in  order  to  simplify  the  procedure
 of  disposal  of  election  petitions;  if  so,  what  was  their  opinion  and  if  not  the
 reasons  therefor?

 Dr.  Sarojini  Mahishi:  After  making  the  amendment  in  1966,  these  election  peti
 tions  are  being  disposed  of  expeditiously.  The  number  which  has  been  given  in
 the  statement  shows  that  such  petitions  are  being  disposed  of  quickly.  After  the
 1971  elections  3  election  petitions  are  in  High  Courts  and  4  in  Supreme  Court  The
 fact  is  that  usually  there  is  no  delay  in  disposing  of  these  petitions

 Shri  Jagannathrao  Joshi:  I  asked  this  question  simply  because  two  three  years’
 eriod  is  taken  in  disposing  of  these  election  petitions  Therefore,  what  is  being

 done  to  make  the  procedure  more  simple  Has  this  matter  been  referred  to  the
 Law  Commission?  Why  these  petitions  are  not  disposed  of  expeditiously?  These

 petitions  should  be  disposed  of  at  least  within  a  year

 Dr.  Sairojini  Mahishi  That  is  why  this  matter  has  been  shifted  from  Election
 Tribunals  to  High  Courts  If  there  is  inadequate  number  of  Judges  in  any  High
 Court,  the  Chief  Justice  of  that  Court  can  appoint  more  Judges  So,  it  is  baseless
 to  say  that  these  election  petitions  remain  undisposed  because  of  inadequate  num-
 ber  of  Judges  As  the  question  of  Hon.  member  is  based  on  imagination,  I  gave
 such  reply.

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  मेंरा  प्रश्न  ware  याचिकाओं  को  निपटाने  की  प्रक्रिया  को  सरलਂ

 बनाने फेਂ  सम्बन्ध  में  है  ।  मरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह  मामला  विधि  way  को  सौंपा  गया  था  ?

 Mr.  Speaker:  You  leave  it

 Shri  Naval  Kishore  Sharma:  The  Hon.  Minister  has  just  now  said  that  प्  High
 Courts  can  appoint  desired  number  of  Judges  for  election  side,  Does  it  mean  that
 the  High  Courts  have  the  right  to  appoint  new  Judges?  If  not.  whether  the  Hon
 Minister  would  accord  sanction  for  appointing  new  Judges  to  deal  with  the  elec-
 tion  petitions  in  High  Courts?

 2.8
 Dr.  Sarojini  Mahishi:  The  services  of  the  Judges  of  High  Courts  can  be  taken

 in  Election  Tribunals  because  these  cases  are  to  be  disposed  of

 Therefore,  if  Chief  Justice  so  desires  such  arrangements  can  be  done

 Shri  Naval  Kishore  Sharma:  I  want  to  know  whether  sanction  will  be  given  to
 appoint  new  Judges  keeping  in  view  the  average

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर :  निस्संदेह  चुनाव  याचिकायों  को  निपटाने  की  वर्तमान  ली  में  बहुत
 जिले  होता  है  ।  विवरण से  पता  चलता  है  कि  सम्बन्धित  लोक  सभा  के  भंग होने पर  कोई  भी  चुनाव

 याचिका  समाप्त  नहीं
 न

 हीं  चुनाव  याचिकाएं
 दो

 या  तीन  अथवा  चार  वर्षों  तक  लटकी  रहीं
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  विलम्ब  को  रोकने  की  दृष्टि  से  वर्तमान  प्रक्रिया  में  किसी

 प्रकार  का  संशोधन  करने
 की

 सोच  रही  है
 ।

 प्रत्येक  चुनाव  याचिका को  शीघ्रता
 से  निपटाने

 तथा  उच्च  न्यायालय  में  याचिका  दायर  करने  की  तारीख  से
 6

 महीने  की  अवधि  तक  निष्कर्ष  निकाल

 सम्बन्धी  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  की  धारा  86  (7 7)  के  उपबन्ध  का  पालन  नहीं  किया  गया  |
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 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  की  धारा  86(7)  जैसे  उपबन्धों  का

 पालन  करने  के  लिए  निरंतर  प्रयास  किए  जा  रहे है  ।  भ्रच्छे  प्रयास करने  के  बावजूद  है  कुछ  मामले

 साक्ष्य  लेने  के  कारण  लटके  रहते  हैं प्र ौर  कुछ  मामलों  को  समय-समय  पर  स्थगित  कर  feat  जाता है

 और  कुछ  मामलों  में  उच्चतम  न्यायालय  में  परप  कर  ली  जाती  है  जिससे  इन्हें  निपटाने में  विलम्ब  हो

 जाता
 है

 ।
 किन्तु  जैसा  कि  मैं  कह  चुकी  हूं

 कि
 इन्हें

 शी
 घनता  से  निपटाने  के  लिए  निरंतर  प्रयास  किए

 जा

 रहे  हैं  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  इन  मामलों  में  अ्रसाधारण  विलम्ब  हो  जाता  है  क्योंकि  इनमें  कई  बा तें

 उन्तगंत  होती  है  आर  याचिका  पेश  करने  वालों  द्वारा  कई  गंभीर  मामले  उठा  लिए  जाते  इन

 बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  में  जान  सकता  हुं  कि  इन  याचिकाओं  को  निपटाने में  होने  वाले

 अनावश्यक  विलम्ब  को  रोकने  के  लिए  क्या  सरकार  इस  तरह  का  कोई  विधान  पेश  कर  रही  है  जिसमें

 यह  उपबन्ध  हो  कि  केवल  सीमित  मामले  ही  उठाने  दिए  जायें
 ?

 डा०  सरोजिनी  महिषी :  इन  मामलों  का  सम्बन्ध  न्यायपालिका से  हूं  और  वहीं  इसका  उचित

 निर्णय  कर  सकती  है  कि  कौन  सी  बात  व्यथ  है  झ्र  कौन  सी  न्यायोचित  ।

 Shri  Mool  Chand  Daga:  I  want  to  know  whether  you  intend  to  frame  any
 special  law  for  the  disposal  of  the  election  petitions  so  that  day  to  day  work  is  not
 obstructed  and  the  work  may  be  disposed  of  easily.  Do  you  intend  to  evolve  a
 new  law  for  expeditious  disposal  of  election  petitions?

 Sarojini  Mahishi:  It  a  good  suggestion.

 प्रो०  मधु  दन्डवते  :  याचिकाश्रों की  संख्या  46  या  52  से  बढ़ कर  58  हो  गई  अ्रन्त में

 होता  क्या  है  कि  ये  याचिकाएं  जमा  हो  है  ।  लोक  सभा  के  आगामी  चुनावों  के  होने  से  पहले  तत्काल

 चुनाव  सुधार  करने  के  लिए  क्या  ठोस  कदम  उठाय  गए  है  ताकि  चुनावों  में  बार एटा  चुनाव  की  तरह

 कदावारों  का  सहारा  न  लिया  जा  सके  ॥

 डा०  सरोजिनी  मैंने  इस  प्रश्न  का  उत्तर  कई  बार  दे  दिया  चुनाव  सुधारों  के  लिए
 वेई

 प्रकार  के  सुझाव  दिए  गए  हैं  कौर  उनमें  से  कुछ  सभा  के  समझ  प्रस्तुत  विधेयक  में  नियमित  किए  गए

 हैं  ।  ग्रा पके  सूचना मैं  यह  बता  दू  कि  विपक्ष  के  सदस्यों  तथा  उनके  नेताओं  से  भी  चर्चा  की  जायेगी

 ताकि  झपकी  उस  समय  अपने  विचार  पेश  कर  सकेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  कोई  ऐसा  सुधार  है  जिसमें  सभी  वर्तमान  सदस्यों  को  पुनर्निर्वाचित

 किया  जा  सकता है  ?

 Shri  Ramavatar  Shastri:  The  cases  of  the  election  petitions  are  much  expen-
 Sive  and  sometimes  we  incur  more  ex  penditure  thereon  than  that  we  incur  on
 elections.  I  want  to  know  whether  Government  have  any  proposal  to  reduce  the
 expenditure  on  election  petitions  and  if  so,  what  is  that  proposal.

 Dr.  Mahishi:  [  think  it  is  not  so.  If  the  Hon.  members  incur  more  ex-
 penditure,  then  what  can  be  done.

 Shri  Ramavatar  Shastri-
 more  expenditure.

 Your
 procedure  is  so  cumbersome  that  one  has  to  incur

 4
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 Dr.  Sarojini  Mahishi;  It  should  not  be  so

 म्लानता  = श्री  बी०  ato  नायक  :  श्रीमान  मैं  जानना  oO

 महोदय  :  मैं  प्रतीक्षा कर  रही  हुं  ।  मैंने  सोचा  कि  शाप  मेरी  भ्र नुम ति  लेने  के  लिए  प्रतीक्षा
 करेंगे  ।  आपने  sata  लिए  बिना  प्रशन  छने  शुरू  कर  दिए  |  चलिए  अब  art  प्रश्न  पूछिये  ।

 श्री  ब्र. ०  नायक  :  गत  तीन  चनावों में  153  चनाव  याचिकाएं  दायर  की

 मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  श्री  जयप्रकाश  नारायण  द्वारा  नियुक्त  चुनाव  सुधार  समिति  द्वारा

 चुनाव  की  वैधता  के  प्रश्न  को  क्या  विधि  मंत्रालय  ने  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  इन  153  नीतियों

 का  विश्लेषण कर  लिया  है  a  क्या  उन्होंने  बैध  चनावों  की  प्रतिशतता  की  पुष्टि  कर  ली  है ?  दूसरे

 शब्दों  में  उन्होंने  कितने  प्रतिशत  चुनाव  याचिकाएं  रद
 की

 हैं
 ?

 wea  महोदय  :  कृपया  नहीं  |  प्राय  प्रसाद  प्रश्न  रहे  हैं  ।

 श्री  ato  alo  श्रीमान  ठीक  है  ।  मंत्री  महोदय  बताएं  कि  153  मामलों a  से  कितने

 चुनावों  की  पुष्टि  कर  ली  गई

 श्रेय  महोदय  :  कृपया  नहीं  प्रश्न  ।  श्रीमती  पावती  कृष्णन

 भारत  सहि लाओ ओं  के  राष्ट्रीय  संघ दहेज  अधिनियम  में  संशोधन  करने

 ah  |  फडरंडान  श्राफ
 west  ofr १५७  पन  adtea)  से  ज्ञापन

 *  4855.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  क्या  विधि  ,  न्याय  git  कल्पना  काय  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  भारतीय  महिलायों  के  राष्ट्रीय  संघ  एफ०  भाई  की

 are से  एक  ज्ञापन  मिला है  जिसमें  सरकार  से
 कहा  गया  है  कि  दहेज  देने  कौर

 लेने
 को

 संज्ञेय
 अपराध

 बनाने के  लिए  दहेज  अ्रधिनियम  में  संशोधन किया  जाये  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  fore  किया  है  ;
 a

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  -1975  में  इस  सामाजिक  कुरीति  को  समाप्ति  सुनिश्चित

 करने के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 न्याय  शर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी
 :  जी

 हां  ;  एक  ज्ञापन  प्राप्त  ष्  है
 ।

 गौर  स्त्रियां  की  प्रास्थिति  सम्बन्धी  समिति  द्वारा  इस  विषय  पर  की  गई  कतिपय

 सिफारिशों  के  साथ  साथ  इस  मामले
 की

 जांच
 की

 जा  रही  et
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 शर  सरकार
 की

 उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ।

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  ज्ञापन  भारतीय  महिलाओं  के  राष्ट्रीय  संघ  से  प्राप्त  ear  उसमें

 थोड़ी सी  मांगें  हैं  ।  क्योंकि  विधान  का  अंश  गत  14  वर्षों  से  लागू  नहीं  रहा  ।  उन्होंने  कुछ  सुझाव  दिए  हैं  ।

 उनमें  से  एक  सुझाव  यह  है  कि  अपराध  को  कानून  क  श्रन्तगंत  दंडनीय  समझा  जाये  ।  दूसरा  सुझाव  यह  है

 कि  दण्ड  3  वर्ष या  10,000 रूपये  जुर्माना  बढ़ा  दिया  जाये  प्रौढ़  कम  से  कम  दण्ड  2  हजार  रूपये  हो  ।

 महिला  दर्जा  सम्बन्धी  समिति  ने  भी  कुछ  सुझाव  दिए  वे  विचाराधीन  हैं  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किं  दहेज  अधिनियम  कार्यान्वयन  रूप

 में  लागू  नहीं  gar  सरकार  ऐसा  कौन  सा  तंत्र  बना  रही  है  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  जाये  कि  यह

 अधिनियम  प्रभावी  ढंग  से  लागू  किया  जायेगा  ।  देश  में  दहेज  प्रथा  एक  सामाजिक  बुराई  है  ग्रोवर

 oral  के  लिए  ae  बहुत  ही  ग्र नहि तकर है  ।  इन  मांगों  पर  विचार  करने  के  अतिरिक्त  सरकार  इस

 अधिनियम को  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  करने  का  faa  कर  रही है

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  1959  में  एक  विधेयक  पर  चर्चा  हुई  थी  कौर  माननीय  सदस्या  ने  भाषण

 दिया  था  ।  मुझे  अच्छी  तरह  याद  है  कि  उसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  विवाह  की  दृष्टि  से  दहेज  का  कोई

 स्थान  नहीं  होना  चाहिए  |  साथ  ही  यदि  सम्बन्धियों  द्वारा  स्नेहपूवेंक  कुछ  उपहार  भेंट  किए  जाते  हैं  तो

 उन  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  होना  चाहिए  |  किन्तु  दोनों  के  बीच  अन्तर  करना  असम्भव  है  ।  कई  उपहार

 के  नाम  पर  दहेज  ले  लेते  हैं  ।  प्रीमियम  को  लागू  करना  सम्भव  नहीं  समझा  गया  |  राज यह  कानून

 के  अ्रन्तगंत  दंडनीय  अपराध  नहीं  है  ।  कई  लोगों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  इसे  दंडनीय  बनाया  जाना

 मामले  पर  विचार  किया  गया  ।  परन्तु  कठिनाइयों  के  कारण  यह  नहीं  किया  गया  ।  wa  विभिन्न  समितियों

 द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि  Far  इसे  प्रभावी  ढंग

 से  क्रियान्वित  करने  के  लिए  एक  ates  सैल  होनी  चाहिए  ।  कुछ  समितियों  ने  सुझाव  दिया  है  कि

 राज्य  सरकार  की  मंजूरी  के  बजाए  ग्राम  पंचायतों  को  भो  मंजूरी  za  का  अधिकार  होना  चाहिए  ।  इन

 मामलों  पर  विचार  किया  जा  रहा  हैं
 |

 श्रीमती  मुकुल  बुर्जों  :  जैसा  कि  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  ने  कहा  है  दहेज  अधिनियम  को

 क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  जाना  चाहती हं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  इस  सं  दर्भ
 ्

 में  विभिन्न  स्वयं  सेवी  महिला  संगठ  नो  से  सहायता  लेते  का  है  ।  ये  स्वयं  सेवी  संगठन  बहुत  अधिक

 सहायक  सिद्ध  हो  सकते  क्योंकि  ये  दहेज  की  खराबियों  के  प्रति  जागरूक  हैं  ।

 सरोजिनी  महिषी  :  इसमें  कहने  कोई  बात  ही  नहीं  है  ।  हम  सदा  स्वयंसेवी

 संगठनों  की  सहायता  लेते  तथा  इस  दिशा  में  उन  के  प्रयासों  की  सदा  सराहना  की  जाती  है  |

 श्रीमती  माया  राय  :  मैं  श्रोमती  पार्वती  कृष्णन  का  सम्मेलन  करती  हूं  ।  मैं  यह  जानता  चाहती
 हूं

 कि  सरकार  कया  सोच  रही  है  तथा  किस  के  साथ  विचार  विमर्श  कर  रही  ?  इस  बुराई  की
 व्याख्या  करने  के  लिये  लम्बी  चौड़ी  बातें  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  हम  यह  जानना  चाहते
 हैं  कि  आप  इस  स्थिति  में  किस  प्रकार  सुधार  करना  चाहते  हैं  ?  भ्र भी  तक  कुछ  भी  नहीं  किया

 गया है
 |

 हम  जानना  हैं  fe  सरकार  इस  सम्बन्ध
 में  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?
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 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  माननीय सदस्या  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  इस  कानून  को  प्रभावी

 ढंग से  लागू  नहीं  किया  गया है  ।  समाज  में  जागृति  न  होने  के  कारण  इसे  क्रियान्वित  नहीं

 किया  जा  सका  ।  समाज  को  सहयोग  करना  होगा  तथा  ग्रीवा  के  ग्राघार  पर  जो  कठिनाइयां

 सामने  उन  का  मुकाबला  करना  होगा  |

 को  एस०  To  कादर  :  कोई  इस  बात  से  इंकार  नहीं  कर  सकता  कि  दहेज  एक  बुराई

 हैं  ak  ea  का  उन्मूलन  किया  जाना  चाहिये  तथा  चालू  वर्ष  में  जो  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  है

 इस  ait  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  ।  चूंकि  यह  सभा

 शक्तिमान  इस  लिये  पहल  यहीं  से  होनी  चाहिये  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सभा  का  गठन

 के  बाद  कितनों  ने  दहेज  को  स्वीकार  किया  है  तथा  कितनों  ने  अ्रस्वीकार  ?

 डा०  सरोजिनी  सहित  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  मांगी  गई  जानकारी  हमारे  पास  नहीं  है  ।

 परन्तु  मैं  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  तलाक  शादी  विषय  समवर्ती  सुची  की  प्रविष्ठि  संख्या 5
 के  श्रन्तगंत  भ्राता  है  l  इस  लिये  राज्य  सरकार  को  इसे  क्रियान्वित  करना  होगा  तथा  उन्होंने

 कुछ  संशोधन  के  सुझाव  दिये  इस  लिये  केन्द्रीय  सरकार  इन्हें  स्वयं  क्रियान्वित  नहीं  कर  सकती

 इसे  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  करना  होगा  ।

 श्री  बो०  एन०  रेड्डी  :
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  दहेज  प्रथा  का  उन्मूलन  करने  हेतु  क्या  तंत्र  बनाया

 गया  है  श्रीमती  पावती  कृष्णन  का  मुख्य  प्रश्न  यही  था  ।  चूंकि  मंत्री  महोदय  ने  कोई  उत्तर  नहीं

 दिया  इस  से  सिद्ध  होता  है  कि  सरकार  ने  इस  बुराई  के  उन्मूलन  हेतु  कोई  निश्चित  निर्णय  नहीं

 किया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निश्चित  निगम  नहीं
 ? क्रिया  है

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  इस  बार  में  कुछ  श्रांति  है  ।  वर्ष  1961  में  दहेज  निवारण
 अधिनियम  पास  किया  गया  art  उक्त  अ्रधिनियम  के  खण्ड  2  में  दहेज  की  परिभाषा  दी  गई  है  ।

 खण्ड  4  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  अधिनियम  का  उल्लंघन  किए  जाते  पर  क्या  दण्ड  दिया

 जाना  चाहिये  ।  इन्हें  क्रियान्वित  करना  राज्य  सरकारों  का  काम  है  ।  परन्तु  यदि  राज्य  सरकारें

 इन्हें  प्रभावों  ढंग  से  क्रियान्वित  करने  के  लिये  केन्द्र  को  कुछ  संशोधन  का  सुझाव  देतो  तो  उन  पर

 अवश्य  विचार  किया  जायेगा  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  समाज  में  जागृति  के  बिना  इसे  क्रियान्वित

 करना
 ata  कठिन  है  ।  मत  यदि  माननीय  सदस्य  समाज  में  जागृति  पैदा  करने  में  रुचि  तो

 इसे  ग्र विलम्ब  क्रियान्वित किया  जा  सकता  है  ।

 श्रो  राजा  कुलकर्णी  :  क्या  होने  वाले  दुल्हे  द्वारा  दहेज  प्रीमियम  के  अन्तर्गत  कार  तथा  मकान

 की  मांग  किया  जाना  भी  शामिल  है  ?

 डा
 ०

 सरोजिनी  महिषी
 :

 यदि  विवाह  केवल  इस  शर्तें
 पर

 होता  हैँ  कि  इन  शर्तों  को  पुरा

 किया  जाना  जरूरी  है  तो  यह  दहेज का  रंग  ।  परन्तु  यदि  माननीय  सदस्य  उन  मामल  के  बारे
 में  सोचते

 ने  जिन
 में  पिता  अथवा  सुसर  द्वारा  प्यार  के  वशीभूत  कारें  तथा  अन्य  वस्तुएं दी  जाती

 तो  इन्हें  दहेज  नहीं  समझा  जाता  चाहिये  ।

 be  enacted,  after
 Shri  Shanker  Dayal  Singh:  It  is  a  social  problem.  Whatever  legislation  might ~  ha  47०17  QGanin all  the  problem.  is  द  o  be  overcome  by  the  wocie  छि  This  system
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 can  be  eradicated?  by  three  ways.  Firstly  it  can  be  overcome  by  the  mutual
 consent  of  the  bride  and  the  groom.  If  they  decide  against  the  dowry  system,
 then  who  can  be  demand  dowry.

 dowry  is  demanded  by  someone.
 Secondly  dharna  should  be  launched  by  the  National  Women  Association  when

 Thirdly  the  marriages  in  which  dowry  is  de-
 manded  should  be  socially  bycotted.

 Dr.  Sarojini  Mahishi;  So  far  as  the  definition  of  dowry  and  gifts  was  concerned,
 much  was  said  at  the  time  the  bill  was  passed.  As  far  as  the  question  of  dharna
 by  National  Women  Association  is  concerned,  this  question  should  be  asked  from
 them.

 The  Committee  has  also  given  this  suggestion  that  a  provision  should  be  includ-
 ed  in  the  conduct  rules  of  the  Government  servants  that  in  case  any  body  de-

 mands  dowry  for  marriage  he
 should

 be  debarred  from  Government  service.

 त्रिपुरा  में  में  तेल  के  भंडार  तथा  गेस  के  भंडार

 486  को  डो  डो  देसाई

 qr  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  ८

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अगरतला  के  समीप  बारापुरा  में  पाये  गए  तेल  कौर  मैस  की  जांच  विशेषज्ञ  ने

 कर  ली  है
 ह

 यदि  तो  उसका  क्या  निष्कर्ष  निकला  ;

 क्या  अतिरिक्त  gat  का  छिद्र  कार्य  भी  प्रारम्भ  हो  गया  है  ;  ौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  र  रसायन  मंत्री  के०  डी०  :  कौर  fag थे

 संरचना  पर  प्रथम  कूप  का  व्यधन  करते  समय  गैस  के  कुछ  सं  स्तर  पाए  गए  व्तेमान  में  इनका  परीक्षण

 किग्रा जा  रहा  ।  बारामुरा में  तेल  नहीं  पाया  गया  ॥

 नहीं  ।

 (7)  नहीं  उठता  |

 श्री  डी०  दी०  देसाई  :  मेरे  प्रश्न  का  ठीक  ढंग  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  प्रश्न  का

 भाग  इस  लिये  पुछा  गया  था  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  sata  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि

 प्र गर ताला  के  निकट  गैस  तथा  तेल  पाये  गये  हैं  ।  पहले  ही  दो  तेल  उत्पादक  राज्य  हैं  तथा
 इन  में

 तीसरा  कौर  जोड़ा  जा  रहा  है  ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  भाग  का  उत्तर  कयों  नहीं  दिया  गया  है  ।  भाग

 में  पूछा  गया  था  कि  क्या  अतिरिक्त  eat  का  छिद्र  कार्य  प्रारम्भ  हो  गया  है  ।  यह  कच्छ  तथा
 बम्बई  हाई  में  छिद्रण  कार्य  से  सम्बन्धित  जिस  का  मंत्री  महोदय  प्रायः  उल्लेख  करते  है  ।

 यह
 बंगाल  की

 खाड़ी  से  भी  सम्बन्धित  जहां  कुछ  प्रगति  की  गई  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 इन  क्षेत्रों  में  श्र  क्या  हुये  a  हुई है  ।  यह  जानकारी  दिये  जाने

 के  बाद  1
 भ्र तु पुरः  प्रश्न  पूछूंगा  |



 मौखिक  उत्तर चैत ्  1897  (  शक  )

 श्री  के ०  डी०  मालवीय  :  यह  प्रश्न  बारामूला  से  सम्बन्धित है  न  कक  कच्छ  तथा  किसी  अन्य

 स्थान से  ।  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  मैंने  कहा है  नहींਂ  जब  तक  प्रथम  कप  के  परीक्षण

 के  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हो  दूसरे  कूप  के  लिये  स्थान  का  चयन  करना  संभव
 नहीं  है  गर्त  यह

 प्रश्न  बारामूला  से  सम्बन्धित  है  शर  मैंने  इस  का  उत्तर  दें  दिया है
 ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई :  यदि  श्राप  प्रश्न  को  ध्यान  से  देखें  तो  यह  प्रश्न  कि  क्या  अतिरिक्त

 gal  के  लिये  for  कार्य  area हो  गया  बारामूला  से  सम्बन्धित नहीं  हालांकि  शीर्षक

 में  में  बारामुराਂ  दिया  गया  तथापि  यह  प्रश्न  मुख्य  रूप  से  समूचे  तेल  छिद्रण  कार्य

 सै  सम्बन्धित  ।  फिर  भी  मैं  तक-विवेक  में  नहीं  पड़ना  चाहता
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 मंत्रालय  fag  में  पाये  गये  तेल  गैस  का
 किस

 प्रकार  उपयोग  करेगा  तथा  पाये  गये  प्रथम  नमूने

 की  संरचना क्या  है

 श्री
 हम  डी०

 मालवीय
 :
 मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  गैस  पाई गई  है  ।  परन्तु  गैस

 के  पाये  जाने  मात्र
 का

 यह  we  नहीं  होता  कि  गैस  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  होगी  कौर  हम  यह
 योजनायें  बनाने  लगें  कि  उस  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जाये  ।  परीक्षण के  प्रथम  तथा  द्वितीय

 चरण  में  एक  विशेष  स्तर  पर  गैस  पाई  गई  ।  भ्रान्ति  परीक्षण अभी  किये  जाने  उन  के

 बाद  ही  हम  यह  पता  लगा  सकेंगे  कि  उस  क्षेत्र  में  पर्याप्त  मात्रा  में  गैस  मिल  सकेगी  अथवा  नहीं  तथा

 श्र  कुएं  खोद  जायें  अथवा  नहीं  कौर  यदि
 तो

 किन  किन  स्थानों  पर  खोदे  जायें  ।  पहलेਂ

 ये  परीक्षण  किये  जान  तत्पश्चात्‌  ही  कुछ  कहा  जा  सकता  ?

 श्री  डी०  डी०  देसाई  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  28-2-1975  के  ट्रिब्यून में  प्रकाशित

 समाचार की  झोर  दिलाना  चाहता  हूं  जिस  में  कहा  गया  है  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के

 प्रवक्ता नें  बारामुरा  से  प्राप्त  तेल  के  नमूने  का  एक  गिलास  में  प्रदर्शन  किया
 ।

 उन्होंने  दावा  किया  है

 कि  तेल  विश्लेषण  के  लिये  भेज  दिया  गया  है  ate  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  वार्षिक  योजना

 में  बारामूला  को  शामिल  किया  जायेगा  ।

 श्री  के०
 Sto  मालवीय :  मैं  समझता  हुं  कि  यह  समाचार  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  प्रयोग

 द्वारा  दी  गई  जानकारी  पर  आधारित  नहीं  है  ।  कहीं  किसी  ने  तेल  के  पाये  जाने  ae  गिलास  की

 बात  कह  दी  होगी  ।  मैंने  जो  उत्तर  दिया  है  वह  सही है  ।

 श्री
 समर  गुह

 :
 मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  गैस  के  ये  प्रथम  संसार  कब  पायें

 गये  थे  तथा  इस  के  विश्लेषण  में  जो  कि  एक  दिन  में  हो  सकता  इतना  अधिक  समय  क्यों  लगा  |

 तीसरे  कया  ag  सच
 है  कि

 यह  क्षेत्र  बंगला  देश  के  उस  क्षेत्र  से  जुड़ा  ea  जहां  प्रचुर  मात्रा  में  गैस
 पाई  गई  है  प्र  यदि  तो  कूलरों के  छिद्र  कार्य  में  विलम्ब  क्यों  किया  जा  रहाहै  ?

 श्री  के०  डी०
 मालवीय

 :  सरकार  छिद्रण  कार्य  में  विलम्ब  बहीं  कर
 रही  है  ।  यह  एक  पेचीदा

 संरचना  है  ।  पहला  कूदना  1972
 में

 area  किया
 गया  था  ।  यह  कभी  तक  पुरा

 नहीं  gerd
 ।

 हम  ने  2807  मीटर  की  गहराई तक  छिद्र  art  किया  है  तथा  गैस  की
 कई  बी

 पाई  गई  हैं  ।  हम
 ने

 इस
 से  निकलने  वाली  गैस  की  मात्रा  का  पता  लगाने  का  प्रयास  किया है  ।
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 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  गैस  का  विश्लेषण करने  में  कोई  कठिनाई  नही ंहै
 ।  परन्तु  यह

 पता  लगाना  कठिन  है  कि  कितनी  मात्रा  में  गैस  उपलब्ध  क्योंकि  कभी  तक  कुएं  का  छिद्र  कार्य

 अब पुरा  नहीं  ear  ot  भारी  दबाव  के  कारण  उस  के  छिद्रण  कार्य  को  समाप्त  करना  पड़ा  है  ।

 हम  तीन  gat  का  छिद्र  काय  कर  रहे  हैं  ।  इस  उद्देश्य  के  लिये  सड़कों  का  निर्माण  हो  रहा  ।

 सड़कों  का  निर्माण  ara  पुरा  होते  ही  इन  तीनों  कूचों  का  छिद्र  कायें  पुरा  किया  जायेगा  तथा  संरचना
 सम्बंधी  परीक्षण  पुरे  किये  जायेंगे  ।

 हमारी  तेल  की  कुल  खपत  की  तलना
 ye  में  देश  में  तेल  के श्री  एच०  के०  एल०  भगत

 :

 उत्पादन  की  प्रतिशतता  के  बारे  में  हमारी  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?  पांच  वर्ष  बाद  क्या  स्थिति  होगी  ?

 क्या  हमें  10  वर्षों में  भ्रात्मनिभर  हो  जायेंग े?

 महोदय  :.  यह  प्रश्न  मूल  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  दीदार  देव  : मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  कुछ  कठिनाइयों  के  कारण  पहले  कुएं का  छिद्र

 गया काय  समाप्त  कर  गया  हैं  ।  पर्त  जब  यह  समाप्त  फियों

 wae  समाचार  प्रकाशित  हुए  कि  इत  at  का  fem  कार्य  समाप्त

 कराने  में  शरारती  तत्वों  का  बहुत  बड़ा  हाथ॑  है  ।  यह  घटना  दो  ब।र  हुई  ।  क्या  सरकार नें  इन

 घटनाओं  की  जांच  की  है  ate  अपराधियों  का  पता  लंगाया  है  ?  मंत्री  महोदय  ने  कहा है  कि  तीन  ak

 कानों  पर  कार्य  झा  रम्भ  करने  के  लिये  सड़कें  बनाई TT  रही  इस  प्रकार  की  घटनायें  दुबारा

 न  क्या  इसके  लिये  प्रावश्यक  एहतियात  बरती  जा  रही  है  ?

 श्री  के०  डी०  सोवियत :  कुं  पर  कार्य  रोकने  मं  किसी  की  शरारत  नहीं  है  ।  जब  हम

 तेल  या  गैस  की  खोज  करते हैं  तो  कई  बार  हमें  कुछ  नहीं  मिलता  ।  यह  होता  ही  रहता  है  ।

 तीन  ate  कूचों  के  लिये  जगह  चुन  ली  गई  है  ।  सड़कें  बनते  ही  इन  कूपनों की  खुदाई  शुरू  कर देंगे

 बम्बई  में  सिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई

 *487.  श्री  बी०  alo  नायक  :  कया  पेट्रोलियम  ौर  रसायन  मंत्री यह  बताने की  करेंगे

 किः

 बम्बई  में  प्रत्येक  परिवार  को  हर  माह  मिट्टी  के  तेल  का  कितना  कोटा  सप्लाई  किया

 जाता है  ;

 क्या  ag  कोटा  गैस  स्टोव  रखने  वाले  घरों  को  सप्लाई  की  गई  एल०  पी०
 जी०

 के  अ्रतिरिक्त  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  के०  डी०
 :  कौर  बम्बई  के

 राशन  के  क्षेत्र  में  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  की  वर्तमान  मासिक  मात्रा  इस  प्रकार  है  ।

 (1)  2
 यूनिट  के  राशन  कार्डधारी गैस  का  प्रयोग  कार्ड  8  लीटर

 करनेवाले  हों  wat  न  करने  वाले
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 डडा

 (2)  1...  का  प्रयोग  न  करने  वाले

 15  लीटर  प्रति काड (#)  3  से  9  यूनिट  के  राशन  कारे  धारी

 (a)  40  यूनिट  तथा  इससे  अधिक  यूनिट  तक  राशन  20  लीटर  प्रति  कॉर्ड

 क्राडंधारी

 (3)  गैस  प्रयोग  करने  वाले  ग्राहक  कार्डे  धारियों  के  10  लीटर  प्रति  कार्ड

 प्रयोग  करने  वाले

 ग्राहकों  में  तरन  पैट्रोलियम गैस  के  ग्राहक तथा  बम्बई

 गेस  कम्पनी  तथा  म्यूनिसिपल  सीवेज  गैस  से  सप्लाई की

 गई  गैस  का  प्रयोग  करनें  वाले  सम्मिलित  हैं  ।

 श्री  ato  ato  नायक  :  चूंकि  यह  प्रश्न  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  से  सम्बन्ध  रखता है

 इसलिये  यह  राज्य  का  विष्य  है  ।  मैंने  इस  प्रश्न  को  एक  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  उठाया  है  ।

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  किन  परिस्थितियों  में  बम्बई  को  गांवों
 की

 अपेक्षा
 20  गुना  भ्रमित  तेल  दिया

 जाता हैं  ।  गांवों में  जहां  बिजली  नेहीं  है  प्रत्येक  परिवार  को  एक  महीने  में  केवल  ऐक

 सप्लाई किया  जाता  उन्हें  aaa  झोंपड़ियों  कौर  घरों  में  रोशनी  करने  के  लिये  पर्याप्त  मात्ना  में

 मिट्टी का  तेल  सप्लाई  नहीं  किया  जाता  ।  इस  विषमता को  जो  देश  के  बड़े  भागों  में  विद्यमान है

 ag  किस  प्रकार  दूर  करने  का  विचार  रखते  हैं
 ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  हैं  माननीय  सदस्य  कै  इन  विचारों  से  सहमत  हुं  कि  हमें  सुदर

 गांवों  में  मिट्टी  का  तेल  भ्र विलम्ब  पहुंचाने  के  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  इस  दृष्टि  हम

 मंत्रालय  में  इस  प्रश्न  पर  विचार कर  रहे  हैं  गहिणी  कों  खाना  पकाने  प्रौढ़  घर  में  रोशनी

 करने  के  लिये  मिट्टी  का  तेल  किस  प्रकार  उपलब्ध  कराया  जाये  ।  इसलिये  वर्तमान  शोधनशालाओों में

 मिट्टी  का  तेल  अधिक  मात्रा  में  तैयार  करना  होगा  ।  ऐसा  करने  से  डीजल  तेल

 का  उत्पादन कम  हो  जायेगा  |  मत  यह  डीजल  तेल  कौर  मिट्टी  के  तेल  की  ग्रावश्यकताश्ं के  बीच

 संतुलन  कायम  रखने  का  प्रश्न  है  ।  हमने  wa  और  अधिक  मिट्टी  का  तेल  तैयार  करेने का  फैसला

 किया  है  ताकि  ag  गांवो  में  गृहणियों  को  उपलब्ध  कराया  जा  सके  ।  साथ  ही  हम  सोवियत  संघ  से

 मिट्टी  का  तेल  रायात
 कर

 रहे  हैं  त्र  यदि  संभव
 तो

 ae  देशों  से  भी  हम  आयात  करेंगे  ताकि  हमें
 वितरण के  लिये  ate  श्रमिक  मिट्टीं  का  तेल  मिल

 सके  ।  वास्तव  में  हमने  वितरण
 के

 लिये
 ac

 अधिक
 मात्रा  उपलब्ध  करायी  है  ।  एल०  पी०  sito  से  गृहिणी  को  र  अ्रधिक  सुविधा  होती  है  ।  चूंकि  गैस

 बम्बई  में  उपलब्ध  है  इसलिये  इसे  सुदूर  स्थानों  पर  भेजना  श्रमिक  दृष्टि  से  सुविधाजनक नहीं  होगा

 इसलिये  इसका  उपभोग  यथासंभव  बम्बई  में  ही  करना  होगा  ।  इसी  कारण  बम्बई  में  प्रतीक  गस  सप्लाई
 की  जाती  है  ।  जिस  भावना  से  यह  प्रश्न  पूछा  गया  है  उसकी  सरकार  कद्र  करती  है  ।

 श्यो  बो०  वी०  नायक
 मैं  इस  जानकारी  के  लिये  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं

 ।

 पेट्रोलियम  उत्पाद  कौर  डीजल  के  वितरण  के  लिये  इतनी  मांग  नहीं  है  जितनी  कि  गरीब  क्षेत्रों  में

 मिट्टी  के  तेल  की  उपलब्धि  के  बारे  में  है  ।  चूंकि  बर्मा  शैल  को  छोड़कर  सारा  पेट्रोलियम  व्यापार

 सरकारी  क्षेत्र  में  रहा  है  इसलिये  क्या  सरकार  निर्धन  क्षेत्रों  में  ae  देश  के  आन्तरिक  भागों  में  भ्र ौर

 ग्रसित  डिपो  खोलने  पर  विचार  करेगी  ताकि  fat  का  तेल  समाज  के  निर्धन  वर्ग  को  उपलब्ध  कराया
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 जा  सके  site  mea  संस्थानों  की  तरह  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  भी  निर्धन  भ्र  धनी  व्यक्तियों  के

 बीच  भेदभाव बढ़ाने  में  सहायक  ita न  हो  ॥

 श्री  के ०  डी०  साल विप  क क  जैसा  मैंने  बताया  हम  मिट्टी  के  तेल  का  वितरण  बढ़ाने  ौर

 गांवों  में  इसे  कौर  अधिक  मात्ना  में  उपलब्ध  कराने  के  प्रश्न  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रहे  at

 हम  कुछ  योजनाओं  पर  भी  विचार  कर  रह ेहैं  ।  इसलिये  मैं  माननीय  सदस्य  से  झ  करूंगा  कि  वे

 कुछ  सप्ताह  एअर  प्रतीक्षा  तब  तक  हम  कुछ  विशेष  निर्णय  कर  लेंगे  |

 श्री  राजा  कुलकर्णी
 :

 मिट्टी  के  तेल  के  वितरण  में  बम्बई  के  साथ  कोई  पक्षपात  नहीं

 किया जा  रहा  है  ।  वास्तव  में  बम्बई  के  साथ  बहुत  प्र न्याय  किया  गया  है  ate  इसके  कोटे  में
 10 से  15.

 प्रतिशत  की  कटौती  की  गई  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Sir,  the  Hon’ble  Member  has  stated  in  his  reply
 that  8  litres  of  kerosene  oil  is  supplied  for  two  units  and  15  litres  for  3  to  9  units.

 In. According  to  my  information,  it  has  been  stated  only  for  furnishing  figures.
 actual  practice,  this  quantity  of  oil  is  not  supplied.  Many  people  use  gas  and

 they  do  not  use  oil.  I  want  to  know  as  to  where  the  oil  thus  saved  is  utilised.

 Is  it  a  fact  that  a  large  quantity  of  oil  is  misused  and  is  not  made  available
 to  the  people  for  whom  it  is  meant?  Has  the  Hon’ble  Minister  received  complaints.
 to  the  effect  that  oil  is  distributed  in  adequate  quantity  in  the  areas  from  where
 M.Ps.  and  M.L.As.  of  the  ruling  party  come  and  the  oil  is  not  supplied  in  the  areas-

 represented  by  the  Opposition  leaders.

 Mr,  Speaker:  Mr.  Kachwai,  this  question  pertains  to  Bombay.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  I  am  asking  about  Bombay  only.

 Shri  K.  D.  Malviya:  The  Hon’ble  Member  is  often  swayed  by  political  conside--
 rations.  Of  course,  sometimes  we  fail  to  supply  Kerosene  oil  to  those  people  whe:

 actually  need  it  because  of  the  pressure  on  its  demand.  You  know,  crude  oil  is:
 in  short  supply.  Prices  have  gone  up  considerably  but  we  always  try  to  frame:
 rules  to  ensure  satisfactory  supply  of  kerosene  oil  to  the  needy  persons.  Still  we

 agree  that  Kerosene  oil  is  not  being  supplied  in  adequate  quantity  to  the  lower
 Strata  of  the  society.  Therefore,  efforts  are  being  made  to  supply  oil  to  them.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Many  persons  use  gas  and  do  not  take  their:

 quota  of  oil.  Where  does  the  oil  so  saved  goes,

 Mr.  Speaker:  The  question  pertains  to  Bombay,  When  did  he  visit  Bombay  last?-

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  I  have  come  from  Bombay  today  morning.

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे
 :

 मेरे  विचार  में  मंत्री  महोदय  केवल  सहानुभूति  ही  नहीं  दिखा
 र

 हें  हैं
 a  वह

 वास्तव  में  उन  लोगों  के  प्रति  चिन्तित  हैं  जिन्हें  मिट्टी  का  तेल  नियमित रूप  से  उपलब्ध

 नहीं  कराया
 जाता

 है
 प्रौढ़

 वह  वास्तव  में  मिट्टी  का  तेल  उन्हें  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यक  ता  को
 अनुभव  करते  हैं  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  ट  वितरण  प्र  वाली
 में  शहरों को

 ates  महत्व  दिया  जाता  है
 ।

 मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  जाती  कि  बम्बई  के  लिये  हु
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 इसकी  आवश्यकता  क्यों  ग्रनुभव की  जा  रही  यदि  बम्बई  में  चोर  बाजारी  की  गुंजाइश नहीं  रही

 तो  वहां  पर  उनके  दंगे  हो  जायेंगे  |  मैं  बम्बई  दे  बारे  में  अच्छी  तर  जानतीं हुं  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  किं  क्यां  मंत्रालय  को  इसें  बात  एहसास  हैं  कि  जाँ
 भीं  मिट्टी किंग

 तेल

 द्वारा  झोर  तरीकों  से  उपलब्ध  हो  रहा  है  वह  केवल  शहरों में  ही  क्यों  बांटा  जा  रहा  हैं

 और
 शहरों  के  प्रति  इस  पक्षपात

 को
 दूर  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  देहाती  क्षेत्रो

 में वितरण के  लिये  गैर-सरकारी  क्षत्र  एजेन्ट  हैं  ।  कया  ag  जानते  हैं  कि  वहां पर  भारी  मात्रा  में

 खोरी  की  जाती  है  लोगों  को  परेशान  किया  जाता  है  ?  क्या  वह  देहातों  में  समुचित  वितरण

 प्रणाली  करना  चाहते  हैं  क्या  उन्होंने  इन  कठिनाइयों  के  बारे  में  विचार  यदि  तो

 इन  कठिनाइयों  को  वह  दूर  करना  चाहते  हैं  ?

 श्री  के०  डी०  सालवीय  :  मिट्टी  के  तेल  की  उपलब्धता के  बारे में  बम्बई  को  थोड़ा

 atom  महत्व  दिया  गया  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  बम्बई  में  कोयला  उपलब्ध  नहीं  है  ।  वहां पर

 बिहार  a  wer  क्षेत्रों  से  कोयला  पहुंचाना  बहुत  महंगा  पड़ता  है  ।  मिट्टी  का  तेल  बम्बई  की

 शालाओं  में  तैयार  किया  जाता  है  ।  इसलिये  यह  एक  ऐतिहासिक  तथ्य  है  कि  बम्बई  में  मिट्टी  का  तेलਂ

 ग्रीक  मात्ना  में  उपलब्ध  है  ।

 जैसा  मैंने  कभी  बताया  देहातों  में  मिट्टी  के  तेल  का  समुचित  वितरण  करने  की  बहुत  ग्रा वश्य कता

 इस  दृष्टि  से  हम  इस  योजना  में  परिवर्तन  कर  रहे  हैं  मिट्टी  के  तेल  के  वितरण  की
 प्रणाली

 में  सुधार  कर  रहे  हैं  ताकि  यह  देहातों  में  उपलब्ध  हो  सके
 ।

 सभा
 को

 यह  भी  मालूम  होना  चाहिये

 कि  पिछले  त  या  चार  महीनों  में  हमने  ग्रामीण  कौर  शहरी  क्षेत्रों  में  सभी  जगह  मिट्टी के  तेल  की  सप्लाई

 बढ़ा दी  है  ।

 Shri  Janeshwar  Mishra:  Perhaps,  the  Hon’ble  Minister  is  aware  that  the

 the  examinations  of  school  and  college  students  take  place,  in  Bombay  and  other
 consumption  and  demand  of  oil  goes  up  in  the  months  of  April  and  May,  when

 Is  the  Hon’ble  Minister  thinking  in  terms  of  increasing  the
 parts  of  the  country.

 present  quota  of  oil,  in  view  of  the  aforesaid  increase  demand?

 Shri  D.  Malviya:  We  have  increased  the  quota  and  will  increase  it  further.

 हिन्दुस्तान  लोवर  लिमिटेड  द्वारा  संश्लिष्ट  प्रशासकों  की  कीमतों  में  ate

 #489.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
 द

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  ने  पिछले  एक  साल  के  दौरान  अपने  संश्लिष्ट  प्रशासकों

 की  कीमतों  में  छः  बार  वृद्धि  की  we  इस  अवधि  के  दौरान  कीमतें  दुगुनी  से
 भी

 ज्यादा  हो  गई  हैं
 ;

 यदि  तो  इसका  क्या  औचित्य  है  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर
 लिमिटेड

 सफ  कौर  विम  पर  शझ्राकर्षक  उपभोक्ता  स्कीमें  लागू

 कर  रहे  हैं  जिससे  स्पष्ट  रूप  से  पता  चलता  है  कि  यह  कम्पनी  इन  उत्पादों  की  कीमतों  में  कमी  कर

 सकती  त्र
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 यदि  at,  तो  इस  विदेशी  कम्पनी  को  भ्रमों  संश्लिष्ट  at  कीमतों  को  कस

 करने  के  लिये  राजी  कराने  हेतु  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  प्रस्तुत  ।

 विवरण

 और  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  सहित  देश  में  निर्मित  सिंथेटिक  डिटर्जेंट के

 समय-समय  से  प्रमुख  कच्चे  माल  डिटर्जेंट  एल्किलेट  पेट्रोरसायन  तथा  एस  टी  पी  पी  की  लागत  में  वृद्धि

 के  कारण  बढ़ाए  गए  हैं  ।  जब  कि  सफे  (200  का  मूल्य  1974 में  1.  77  रुपये था
 । शर  1975  से  2.58  रुपये  है

 कौर  सिंथेटिक  डिटरजेंट के  मूल्य पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  उपभोक्ता को

 प्रीत्साहन  देने  की  योजनाओं  के  द्वारा  बिक्री  में  वृद्धि  व्यापार  प्रथा  है  कौर  ज्ञात  हुकमो  fe

 हिन्दुस्तान  लीवर  fro  जैसे  के  बारे  में  ऐसी  प्रोत्साहन  योजनाओं  पर  केवल  लगभग  30,000

 रुपये  खर्चे  किये  हैं  ।  विम  के  बारे  उपभोक्ता  प्रोत्साहन  योजनाओं  पर  उत्पादन कर्ता  द्वारा  कुल

 बिक्री का  25  प्रतिशत  ब.या  गया था  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  क्या  यह  सत्य  है  कि  एक  बहु-राष्ट्रीय  लन्दन

 की  एक  सहायक  कम्पनी  हिन्दुस्तान  लिवर  लिमिटेड  को  हल्दिया  में  एस०  टी ०  पी०  पी०  के  उत्पादन

 के  लिये  लाइसेंस दिया  गया  ate  उस  समय  सरकार  ने  यह  समझा  कि  वह  साबुन  के  निर्माण  में  प्रयोग

 किये  जाने  वाले  तेल  को  बचा  सकेगी  कौर  इस  प्रकार  उपभोक्तावाद  को  संश्लिष्ट  प्रक्षालक

 ५, ०५ ड्ेट्रजेंट्स ) थ  उपलब्ध हो  सकेंगे  ?  क्या  ag  भी  सत्य  है  कि  हिन्दुस्तान  लिवर  को  1973 में  लाइसेंस

 मिलने  के  बाद  उनके  ah  की  कीमत  300  प्रतिशत  बढ़  गई  तोर  त्व  सफे  निधन  लोगों  की  पहुंच

 से  बाहर  हैं  ?

 क्या  सरकार  जानेती  हैं  कि  इकोनोमी  साइज़  की  कीमत  1974 में  4.  25  रूपये

 से  बढ़  कर  अरब  10.  75  रु०  हो  गई  |  विम  जो  पिछले  वर्ष  1.  50  रु०  का  मिलता  था अरब  2.  75  रूपये

 का  मिलता है  ?

 वह  झपना  लाभ  न  बढ़ायें  ग्रोवर  उसे  लन्दन  में  न  इसके  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 1973 में  उन्होंने  लन्दन  में  146  लख  रुपये  भेजे थे  ।

 श्री  के०  करार  गणेशन  :  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  लिवर  के  सर्फ  कौर  प्राय  प्रशासकों  की
 कीमत

 बढ़ गई  है  ।  1974  में  सर्फ  1.  77  रु०  था  ।  1975  में  इसकी  कीमत  2.  58  रू०

 हो  गई  ।  निर्माताओं  का
 कहना  है  कि  1972  से  1974  तक  प्रमुख  कच्चे  माल  की

 कीमत
 में  विधि  हुई  है  ।  डेटरजेंट  श्रलकाईलेट  का  मूल्य  2,330  रुपये  से  बढ़  कर  12,755  रुपये  हो

 गया  एस०  टी०  पी०  पी०  का  मूल्य  3,258  रुपये  से  बढ़  कर  1974  में  8,216  रुपये
 हो  गया

 ।  निर्माताझओओों का  कहना  हैं  कि  इसी  कारण  डेटर  जेंट्स के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।
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 चेत  4,  1897.  उत्तर
 -  क  अ

 श्री  एस०  एम ०  बनर्जी  :
 मौजूदा  जैसी  अन्य  कम्पनियां  _  डिटर्जेंट  पाउडर  5  रुपये  प्रति

 किलोग्राम  के  हिसाब  से  बेच  रही  वह  कहती  हैं  कि  उनके  माल  की  किस्म  west  है
 ।

 सके  की  कीमत  सबसे  ज्यादा  क्या  यह  सत्य  है  fe  अभी  हाल ही  में  हिन्दुस्तान लिवर  ने

 स्थानीय  समाचारपत्रों  में  यह  विज्ञापन  दिया  है  कि  ae  के  पैकेट  खरीदने  वालों  wt  केवल

 55  पेसे  ota  टिन  देनाਂ  होगा  ।  इसी  प्रकार हज  के  दो  पैकेट  खरीदने  वालों को  0.50

 qa  प्रति टिन  देना  होगा  जबकि  सैफ  के  एक  टिन  का  मलय  2.75  रुपये  है  किन्  वह

 ah  के  मलय  में  2  रुपे  या  3  रुपये  की  कमी  नहीं  कर  सकती  |  क्या  सरकार  इस  कौर  ध्यान

 देगी  कौर  हिन्दुस्तान  के  विरुद्ध  कार्थवाही  सनौर  नया  कम्पनी  अपने  हाथ
 में  लेगी  |

 थी  के ०  कार  गर्द  यह  ..  सच  .  है  कि  .  हिन्दुस्तान  लिवर  ,  उपभोक्ता  data  व्यापार

 कर  रही  है  ।  उनके  भ्रतसार  व्यापार  की  यही  पद्धति  यहां  पर  विद्यमान है

 थ्रो  एस०  एम०  बुर्जों  :  ag  रियायत  दिल्‍ली  में  ही  दी  जा  रही  wa  स्थानों  प्र

 watt  एसा  क्यों

 श्री है ०  कार  गणेश  मुख्य  बात  यह  है  कि  मूल्य  पर  कोई  नियंत्रण  है  ।

 नीय  सदस्य  ने  इसे  प्रयोग  हाथ  में  लेने  की  बात  कहीं  इस  पर  हम  विचार  करेंगे  ।

 )

 डा०  कलास  श्री  बनर्जी  ने  यह  भी  कहा  है  कि  दूसरी  फर्म  कम  मुल्य  पर  रही  हैं  ।

 तो  फिर  हिन्दुस्तान  लिवर  कोमतें  क्यों  नहीं  कम  करती

 श्री  भागवत  Al  आजाद  क्या  कोई  मूल्य  नियंत्रण  नहीं  लिवर  armed  ने  देश  में

 तहलका  मचा  रखा

 श्री  एस०  Uo  बनर्जी  मलय  नियंत्रण  क्यों  हटाया  गया  ?

 त्रों  फे०  शारा  गर  डटरजेंट्स  पर  कोई  मलय  नियंत्रण  नहीं  है

 श्री  भागवत  झा  आजाद  ara  लाभ  पर  नियंत्रण क्यों  नहीं  करते  ।

 श्री  वह ०  कार  गणेश
 ठीक  मैं  केवल  स्थिति  स्पष्ट  कर  रहा

 तो  भागवत  झा  आजाद :  यह  कोई  उत्तर  नहीं  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  लाभ

 पर  नियंत्रण  क्यों  नहीं  किया  गया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न-काल  समाप्त

 ‘Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Why  is  there  no  profit-control?  Hou u  sewives  ask  .us  as
 to  why  the  prices  of  surf  are  going  up.  The  Hon’ble  Minister  should  reply  to  it.

 अध्यक्ष  सहोदय  :  दोपहर  के  बारह
 बज

 चुके  मैंने  घोषणा  कर  दी  है  कि  प्रश्न
 । काल  समाप्त  हुमा  यदि  मंत्रो  महोदय  चाहें  तो  वह  वक्तव्य  दे  सकते  हैं  या  श्राप

 चाहें
 तो

 मैं  ara  घंटे
 की

 चर्चा
 की

 ग्र नुम ति  दे  सकता  हूं  ।

 at  भागवत झा  :  हम  चर्चा  करना  चाहते
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 Chaitra  4,  1897  (Saka) Written  Answers

 घ्रडन ा  क्षे  उत्तर

 WRIT TTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 भारत  में  बहुराष्ट्रीय  निगम

 8438,  श्री  सरजू  कया  न्याय  कौर  कम्पनी  ard  मंत्री  भारत  में

 राष्ट्रीय  के  बारे  में  26  1974  के  अतारांकित  संख्या  2197  के  उत्तर

 के
 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बहुराष्ट्रीय  निगमों  सहायक  कम्पनियों  ने  1973-74  कौर  1974-75

 के  दौरान  फार्मास्यूटिकल  कौर  sare  क्षेत्रों  में  कुल  कितना  पूंजी  निवेश

 1971-72  1973-74  श्योर  1974-75  में भ्र न्य  सभी  त्रों  में  उनके

 पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा  क्या  है

 1972-73,  1973-74  ौर  1974-75  में  इन  कम्पनियों  ने  विभिन्न  शीर्षों
 क्ले  भ्रन्तगंत  विदेशों  को  कितनी  धनराशि  भेजी  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कम्पनी  1956  की  धारा  408  (1)  के  श्रन्तगंत  इन  कम्पनियों के
 निदेशक  मंडल में  सरकार  ढारा  भ्रपने  निदेशक  नियत  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं ?

 fafa,  न्याय  शर  कम्पनी  काष  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेद व्रत

 31-3-1974  तक  भारत  में  बहुराष्ट्रीय  निगमों  की  200  नियंत्रणाधीन  कम्पनियां  चल  रही

 इन  नियंत्रणाधीन  कम्पनियों के  113  1973-74  हेतु  राज  तक  प्राप्य है  ।

 इन  113  नियंत्रणाधीन ों  में  फार्मास्युटिकल  सहित  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  87  जाती  कौर  26

 अन्य  क्षेत्रों  मेंकती  कूल  निवेश  अर्थात  फार्मास्यूटिकल उद्योग  में  चल  रही  12

 घ  के  विषय  में  108.75  करोड़  रु०  राशि  की  परिसंपत्ति  वर्ष  1973-74

 ऑद्योगिक  क्षेत्र  में 87  नियंत्रणाधीन ों  की  परिसंपत्ति  के  मलय  की  राशि  828.  05  करोड़ रु०  थी I

 1973-74  में  उर्वरकों  के  विनिर्माण  में  लगी  एक  नियंत्रणाधीन  sera  थो  किन्तु  उसका

 तुलना-पत्न  प्राप्य  नहीं  है  ।  चूंकि  इस  वर्ष  हेतु  इन  नियंत्रणाधीन ों  द्वारा  अभी  तुनक-पत्न  प्रस्तुत

 किये  जाने  हैं  1974-75  हेत  वह राष्ट्रीय  निगमों  की  नियंत्रणाधीन ों  की  परिसम्पत्ति

 के  मलय  के  विषय  में  ब्यौरे  प्राप्य  नहीं

 अन्य  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  नियंत्रणाधीन अर्थात्  औद्योगिक क्षेत्र  को  क्षेत्रों

 की  परि शस याति  मी

 शॉ  मै

 लिय  मैं  उपलध  aa  तिस

 दो

 जाती क

 वर्ष
 कम्पनियों

 की
 संख्या

 परिसम्पत्ति
 का

 मूल्य
 ड़  रु  मे ं)

 ल

 1971-72  42  96.10

 1973-74  26%  89.24

 *113  नियंत्रणाधीनों में  से  जिसके  तुलनपत्न प्राप्त  हो  चके  हैं  ।
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 मार्च  25,  1975
 बाल  लिखित

 उत्तर
 ह

 वित्त  प्राचीन  विभाग  द्वारा  रखी  जाने  वाली  सूचना  के  अनुसार  क

 1972-73  ;  विभिन्न  शीर्षकों  के  अस्तगत  बहुराष्ट्रीय  नियंत्रणाधीनों  ara  विदेश  में  भेजो  गई

 झल
 निम्न  प्रकार  है  ——

 करोड़

 1.  लाभांश  22.88

 2.  तकनीकी  पर्यवेक्षक  1.47

 3.  रायल्टी  1.09

 4 क  प्रधान  कार्यालय  व्यय .  0.02

 श्रमी  वर्ष  1973-74  को  1374-75 ~~
 भेजो  गई ईरानियों

 की
 वित्त  मंत्रा

 समय  अधिक  विभाग  के  पास  उपलब्ध  नहीं

 erat  झ्रंघिनियम  की  घारा  408  (1)  के  श्रत्तर्गत  कम्पनी  में  निदेशक

 >
 नियुक्त  करती  Q  यदि  इसको  जांच  करने  के  पश्चात्‌  यह  संतोष  हो  जाता  है  कि  कम्पनी  का

 प्रबन्ध  उस  बिधि  से  किया  जा  रहा  है  जो  कम्पनी  के  किलो  सदस्य  को  पोलित  करता  है  या

 उस  विधि में  जो  कम्पनी  या  जनहित  के  विपरीत  इन  नियंत्रगाधोनों  के  विषय  में  सरकार

 की  सूचना  में  कोई  इस  प्रकार  का  मामला  नहीं  पाया  हैं

 Contract  for  supply  of  Grocery  to  Chandausi  Training  School,  Northern  Railway

 *490.  Shri  Chandrika  Prasad:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  Government  have  enquired  into  the  fact  that  contracts  for

 supply  of  grocery  to  the  Mess  of  Chandausi  Training  School  in  Uttar  Pradesh

 have  been  given  in  an  arbitrary  manner  to  persons  other  1  1856  who  have

 submitted  tenders,  with  a  view  to  serve  personal  interests  which  has  resulted

 in  loss  of  about
 Rs.

 55,000  to  the  mess;  and

 (b)  whether  instructions  have  been  issued  to  take  stringent  action  against

 the  officers  found  guilty  in  this  regard?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)  No  such

 cemplaint  has  come  to  the  notice  of  the  Government,  However,  a  complaint

 received  in  1972  alleging  inter  alia  favouritism  by  the  Principal  of  the  School  in

 the  award  of  a  contract  for  supply  of  Milk  in  consideration  for  illegal  gratifica-

 tion  was  enquired  into  and  found  to  be  without  substanc

 (b)  Does  not  arise.
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 राज्य  विधान  सभाओं  शार  संसद  के  लिये  उप-निर्वाचन

 *491.  शी  विजयपाल fag  क्या  य  झर  कम्पनी  काय मंदी यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि

 राज्य  विधान  संभागों
 ak

 संसद  के  होने  वाले  उप-निर्वाचनों का

 ब्यौरा क्या  है

 वर्ष  1972-73  कौर  1974-75  में  राज्य  विधान  संभागों  संसद  के

 लिये  हुए  उप-निर्वाचनों  के  परिणामों  के  अनुसार  प्रत्येक  उम्मीदवार  को
 कितन  मत  मिले  तथा  उक्त  निर्वाचनों  से  सम्बन्धित  aa  sate  है

 उप-निर्वाचन  पहले  हुए  निर्वाचन  से  प्रत्येक  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 प्रत्येक  उम्मीदवार  को  प्राप्त  मतों  की  सहित  निर्वाचन  परिणाम  क्या

 कौर

 क्या  उन  सभी  स्थानों  के  जो  wa  उप-निर्वाचन करवाये

 जान  की  सम्भावना  है
 ?

 न्याय  सनौर  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  महिषी )

 अपेक्षित  जानकारी  देनें  वाला  विवरण  सदन  के  पटल  र
 रख  दिया  गयाः  है  ।

 a  रखा  गया
 ।  देखिए  संख्या  एल०  Ao  9319/75]

 ate  जानकारी  इकट्ठी
 की  जा

 रही  है  कौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  8

 निर्वाचन  ait  12  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  उप-निर्वाचनों  के

 लिए  कार्यक्रम  का  अनुमोदन  कर  चुका  है  ।  शेष  उप-निर्वाचन यथा  संभव  शी  घ्

 कराए  जाएं

 बम्बई  हाई  से  शोधित  तेल  का  वाणिज्यिक  उत्पादन

 *  492.  श्री  हरि किशोर  सिंह  :
 क्या  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 बम्बई  से  वाणिज्यिक  .
 पर  शोधित तेल  में  वहां  लगाई  गई

 मशीनों  पर
 खर्चे  होने  वाली  विदेशी

 है  ?,  |
 मुद्रा  सहित  कितनी  धन  राशि  yeungra omy.  ah  की  सम्भावना
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 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  सम्पूर्ण  उत्पादन

 सम्भ  का  मंच
 ता

 कर  लेने  दि  रि  के
 ry

 कर  लिए
 *

 जाने

 के
 बाद  बम्बई

 हाई  सें
 के

 तैल
 के

 उत्पादन  लागत  का  अंडमान
 लगाया

 जा
 सकता

 वर्ष  1973-74 के  बम्बई  क्षेत्र पर  7.67  करोड़  रुपये  का  व्यय  गया

 झर  वर्ष  1974-75  के  श्रत्तगंत  इस  व्यय  का  13.  29  करोड़  रुपये  का  ग्र तु मान  है  ।'

 ay  1975-76  के  लिए  51.10  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई

 गुजरात  में  उर्वरक  संयंत्र  की  स्थाप॑ना

 *  493.  श्री  एन०  कार  बो कारिया  :

 श्री  डी०  पी०  जदेजा

 क्यां  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  आगामी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  एक  उर्वरक

 संयंत्र  लगाने  पर  विचार कर  रही  अर

 यदि  तो  कहां  झर  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 पेट्रोलियम  शोर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार  :  शौर

 जी एस  एफ  सी  बड़ौद  पांचवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  यूरिया  के  5.0  28,000  म०  टन  के

 उत्पादन  ara  अतिरिक्त  अवधि  के  दौरान  अतिरिक्त  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  एक  ऑ्राशय-पत्न

 जारी  किया  गया  छठी  योजना  शारवती  के  दौरान  ग्र ति रिक्त  उर्वरक  क्षमता  स्थापित  करने

 के  लिए  कार्यक्रम  अब  तक  तैयार  नहीं  किया  गया  है  ।

 Funds  for  setting  up  of  Fertilizer  plants

 *494,  Shri  Banamali  Babu:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be
 id

 pleased  to  state:  दि 1

 ecent Vo (a)  the  pr  ent  plans  for  setting  up  fertilizer  units  in  the  country;

 (b)  the  provision  envisaged  for  this  purpose;  and

 (c)  the  other  resources  being  tapped  for  raising  funds  for  setting  up  fertili-
 zer  factories?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  R.
 Ganesh):  (a)  to  (c).  Presently,  18  fertilizer  units  (11  in  the  public  and  in

 the  private  sectors)  with  a  capacity  of  19.81  lakh  tonnes  of  nitrogen  are  in
 tion.  5  projects  (2  public,  2  private  and  1  cooperative  sector)  with  a  capacity
 of  7.8  lakh  tonnes  of  nitrogen  are  in  advance  stages  of  completion,  bringing  the
 total  to  27.61  lakh  tonnes  of  nitrogen.  This  is  also  inclusive  of  fertilizers  produced
 as  by-product

 inthe  steel.  plants.
 For.  phosphatic  fertilizers,  the  capacity  already developed  or  to  be  developed  with  projects  in  advan  ce  ‘stages  of  completion:  like- wise  comes  to  8.6  lakh  tonnes  in  terms  of  P  205.
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 In  addition,  14  projects  are  in  differentਂ  of  implementation~  and  10

 otherg  have  been  sanctiohed/spproved -  1  principle.  With  the  ‘implementation  of

 all  these  projects,.  the  total  capacity  is  expected  to  aggregate  to  65  lakh  tonnes
 of  nitrogen  and  17.82  lakh  tonnes  of  P  205  ag  detailed  below

 (In  lakhs  tonnes)
 ee क  ४  ह  काका  त  क  आ

 Public  Sector  Privete  Secter  Cecperative  /Joir.t
 ector

 tg  र्ा  a RN CN A od oo  re 0  ि अय
 Ni'rc-  P205  Nitro-  P  205  Nitre-  P  205

 gen  (N)  ger.  (N)

 (i)  Units  under  operation  1°28  2°02  8.53  3°58

 Gi)
 Projects

 in  advance
 2°61  0-82 tages  of  completion .  3794  0-90  2°15  1°27

 Gii)  Other  prcjects  uncer
 implementation  15°36  4°58  1°60

 Civ)  Projects  approvec/
 approvedin  princi  1.0  o°45  3°90  5°73  0-82  5°22  0°83

 नन  ee  ed ed  army  nt ot  oat  ee  ee  ee  1  a  ere  a

 39°33  10"  50  18°47  5°22  37.0  2°10

 rs

 Tota  N  (39:  13--18'  47+7°37)=64'97  lakhs  tonnes or  65°00

 Total  प P205  (10°59  +5  22  -2:1)=  17°82  lakh  tonnes.

 As  a  ‘core’  sector  industry,  adequate  priority  is  given  to  fertilizer  projects  in

 the  matter  of  allocation  of  resources  In  regard  to  rupee  resources,  the  Fifth
 Pian  document  envisages  an  allocation  of  Rs.  560  crores  for  the  new  projects  to

 be  taken  up  in  the  public  sector  For  projects  in  private  and  cooperative/joint
 re- sectors,  the  entrepreneurs  concerned  would  have  to  mobilise  the  necessary

 sources,

 s

 Besides  rupee  resources,  the  fertilizer  projects  would  require  foreign  exchan-

 ge  for  supplies  and  services  not  available  in  the  country.  Here  also,  adequate

 priority  is  given  to  all  the  projects  in  the  matter  of  allocation  of  suitable  credits

 or  free  foreign  exchange,  as  may  he  appropriate.

 nt  Goo  Trains Bias  in  Ratlam  Division Effect  of  Coal  Shortage  on  Runnin  ि  द्य  ज  ods

 *495.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  many  goods  trains  could  not  be  run  according  to  schedule  in
 Ratlam  Division  on  Western  Railway  due  to  coal  shortage;

 20



 ज  25,  1975  लिखित  उत्तर
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 (b)  ~whether  this  has  had  an  adverse  effect  on  railway  booking  in  Jaora,  Man-
 dasor  and  Neemuch  résulting  in  financial“loss  to  Railways  indirectly;  and

 (c)  the  steps  taken  to  remove  this  shortage?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)
 (a)  Only  the  frequency  of  a.few  unimportant  sectional  goods  trains  were  reduced
 on  some  metre  gauge  portions  of  Ratlam  Division  in  January  and  February  1975

 ‘due  to  inadequate  availability  of  coal

 (b)  No,  Sir.

 (c)  The  loco  coal  receipts  have  since  improved  and  there  is  no  difficulty  now
 in  running  the  train  service  on  Ratlam  Division.

 ag  दिल्‍ली  (  उत्तर  रल  के  विभागीय  लेखा  अधिकारी  vo  तरो ०  के  कार्यालय

 में  काम  कर  रहे  सब-हेड  पदाधिकारियों  के  शिकायत

 “495.  श्री  सहादीपक  fag  शाक्य  :  क्या  रेल  नई  दिल्ली  रेलवे  के

 गाय  लेखा  अधिकारी  Uo  के  कार्यालय  में  काम  कर  रहे  सव-हैड  पदाधिकारियों
 ne

 के  विरुद्ध  शिकायत  के  बारे  में  19  1974  के
 ग्र तारांकित

 प्रश्न सं०  1032  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  जांच  पड़ताल  का  कार्य  पुरा  हो  गया  है रह  अर

 यदि  तो  क्या  जिन  तथ्यों  का  पता  चल  अ्राधार  पर  कठोर  दण्ड

 के  लिए  सब-हैड  पदाधिकारियों  को  आरोप-पत्न  दिये  गये  हैं  ?

 इस  मामल  म  la रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बडा  faz)  शौर

 बीन  पूरी  होगी  रिपोर्ट  की  जांच  हो  जारे
 के  बाद

 यथावश्यक  ay  कार्रवाई  की

 दिल्‍ली  में  रेलवे  कम  बारियों  के  लिये  श्रीवास

 m  4107.  fy  एव०  Fo  Uaqo  भगत  क्या रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्लो  में  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये  अतिरिक्त  श्रीवास  की  व्यवस्था  करने

 हेतु  मंत्रालय
 की  कोई  योजना  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  वातें  कया  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  gaat  बूटा  :  जी  att
 =

 कर्मचारियों के ः  लिए

 क्वार्टरों के  निर्माण  का  कार्य  सतत  रूप  से  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  श्र तौर  ald Ula ति  ay  aaa  धन

 उपलब्ध  होता  है  उसका  अनसार क  यक्रम  बना  कर  निर्माण |  कया  जाता है

 दिल्‍ली  क्षेत्र  में  टाइप  1  के  42  टाइप  11  के  154  टाइप  11] के
 28  टाइप  [Vii  51  टाइप  IV  विशेष  के  36  यूनिट  कौर  टाइप  2  यूनिट

 क्वार्टर  निर्माण  की  विभिन्न  अवस्थाश्रों  में  है  ।
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 ater  ण  पूर्व  खेलने  के  रेल  कर्मचारियों काਂ  सेवा  नं  बहालਂ  किया  जाना

 +498.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  रेल  मंत्री  og  बताने  की  करा  करेंगे  कि  :

 क्यो  भाई  कार  एफ ७  से  सम्बद्ध  साउथ  ईस्टर्न  रेल बे  मेन्स  यूनियन  a  भी  ate

 प्राप्त

 क्या  पह  सच  है  फि  प्रशासन  ने  इस  यूनियन  के  शाखा  are  डिवीजन  के  स्तरों  पर
 cones

 घिका  रियों  और  परिषद्‌  सदस्यों  को  WR;  1974  की  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में  सेवा  से  sates  करने  कौर

 मुरत्तिब  करेने
 के

 fae  चुन  क लिंग |  है  ;

 द इस  रेलवे  ऐसे  स्थायी  car  अस्थायी  कर्म  नच  11२९ यों  की  संख्या  कितनी

 है  जो  at  तक  सेवा  में  नदीं  लिए  गये  ;  शौर

 क्या  उनको  निफ्ट  भविष्य  में  सेवा  में  बहाल  फिया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  मोहम्मद  बफी  कुरेशी )  :  जी  हां

 जी  नहीं  ।  मई  1974  की  अवैध  हड़ताल  के  सदमे  रेल  कर्मचारियों  के  विरूद्ध  केवल

 उनकी  गतिविधियों  शौर  उनके  प्रा चरण  के  अधार  पर  कार्रवाही  की  गई  न  कि  किसी  यूनियन  विशेष

 में  उनके  पदाधिकारी  होने  के  आ्राघार  पर

 ate  सवा  से  बर्खास्त  किए  गये/हटाये  Gar  समाप्त  feu  गए  कुल  2108

 कर्मचारियों  में  से  490  को  प्रमी  वापस  नहीं  लिया  गदा  है  ।  मण्डल वार  श्रांफड़ों  का  विवरण  समा-पटेल
 काय  प्रत  wr  त पर  रख  दिया  गया है  ।  TAR  सामो  नर थ  ञ्  व  च्  ax!  सरत  से  पुनर्विचार  फिया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 मण्डल/का  रखाना
 उन  फ़र्मा  रियों  की  संख्या  जिनहें  ait

 सेवा  में  वापस  नहीं  लिया  गया  ।

 मण्डल

 खड़गपुर  129

 झ्राद्रा  150

 33 चक्रधरपुर

 विलासपुर  18

 नागपुर  25

 खर्चा  रोड

 वाल् ते रु  26

 कारखाना  77

 भण्डार  feat  18

 प्रधान  कार्यालय  11

 जोड़  490
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 लिखित
 चैत्र  4,  1897  ,

 ee

 कलकत्ता में  महानगरीय  रेल  परियोजना को  पूरा
 करने

 कार्यक्रम

 *499.  श्री  शंकर  नारायण  सिह  देख  :  क्या
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि
 :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  कलकत्ता  में  महानगरीय  रेल-परियोजना  के  कार्यक्रम  क़ी  मुख्य

 ava  है

 wa  तक  किये  गये  कार्यो  की  मुख्य  बातें  क्या  है  ;  कौर

 भूमिगत  रेल  परियोजना  पर  कुल  कितनीਂ  धनराशि  खर्च  किए  जानें  की  सम्भावना  है

 कौर  यह  कब  तक  पुरी हो  जाएगी

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  1.8  किलोमीटर  लम्बे

 दो  लेक्रा  खण्डों  में  वास्तव  में  जो  निर्माण  कार्य  हो  रहा  वह  1975-76 में  जारी  रहेगा  |  कुछ  SFT

 खण्डों के  लिए  टेण्डर  प्राप्त हो  गये  हैं  ।  कुछ  प्रौढ़  ठेके  दिये  जाये  की  सम्भावना है  ।  1975-76  के  बजट

 में  इसके  लिए  8.  4  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  है  ।

 1972  से  निर्माण कार्य  के  लिए  इस  संगठन का  कार्य  तेज कर  दिया  गया त है प्रौर जैसा कि जेसा  कि

 ऊपर  बताया  गया  दो  ठेका  खण्डों  में  वास्तविक  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  था  ।  45.  73  हेक्टयर  भूमि

 का  अघिग्रहण  किया  गया  हैं  ।  सिगनल  ate  दूर-संचार  वातानुकूलन  अर

 संचालन  प्रणालियों  शादी  के  श्रश्निकल्प  are  उनकी  योजनाओं  को  तैयार  किया  जा  रहा

 1975  के  wea  तक  HW  मिलाकर  5.90  प्रतिशत  प्रगति  हुई  है  ।

 इस  सम  परियोजना  की  संशोधित  लागत  गल भग  250  करोड़  रुपये  है  ।  साधनों  की

 वर्तमान  तंगी  के  अनुरूप  ही  निर्माण-कार्यों  की  गति  को  नियमित  करना  होगा  |  बहेतर  साधन  उपलब्ध  होने

 पर  दौर  स्थिति  के  कुछ  अधिक  स्पष्ट  होते  ही  इस  काम  को  पुरा  होने  की
 तारीख  निर्धारित

 कर  दी  जाएगी

 जोकि  1981  से  पहले  नहीं  हो  सकेगी

 कार्य  गति  धीमी  करने  के  कारण  बिहार  में  कर्मचारियों  की  छंटनी

 *500.  को  नारायण  चन्द  पारा दार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  के  कृपा क  रंग  मीनक

 क्या  सरकार  ने  कार्य  की  गति  धीमी  करने  और  इसके  परिणामस्वरूप  बिहार  में

 चारियों  की  छंटनी  होने  के  बारे  में  दिनांक  12  1975  के  हिन्दी  दैनिक  नवभारत  टाइम्स

 दिल्‍ली  संस्करण  में  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  इस  समाचार  के  बारे  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ौर  क्या  कार्य-गति

 करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  निर्णय  किया  है  ;  श्र

 यदि  तो  यह  निर्णय  किस  स्तर  पर  ate  किस  तारीख  को  किया  गया  था  |

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुहम्मद  इसी  :  जी

 समाचार में  उल्लिखित  किसी  art  कॉ
 >»

 धीमा  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  किया

 गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 Written  Answers
 Chaitra

 4,  1897  (Saka):

 गुजरात  राज्य  में  कार्यरत  wien  संगत

 *501:  श्री  अरबिन्द  एम०  पटेल  :.  क्या  पेट्रोलियम  अर  रसायन  मंत्रों  ag  बताने  को

 कपा  करेंगे  कि

 (  )  गुजरात  राज्य  में  सरकारी  aa  ate  गैर-सरकारी  aa  में  कितने  उर्वरक  संयंत्र  कार्य  कर

 रहे  ञ
 es

 बर्ष  1974  में  इनका  वार्षिक  उत्पादन  कितना  था  !

 क्या  यह  उत्पादन  इनके  निर्धारित  उत्पादन  की  तुलना  में  कम  है  ;  कौर

 यदि  तो  उत्पादन  में  कमी  होने  के  क्या  कारण  है  |

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  में  राज्य  मंत्री  Fo  कार  :  TUT

 में  गैर-सरका री  मुक्त  क्षेत्र  में  इस  समय  चार  बैरक  यूनिट  चालू  हैं  जिन  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 1  गुजरात  स्टेट  फर्टिलाइजर  बड़ौदा  ।

 2  देश  कैमीकल्ज़  एण्ड  उधना  |

 3  ऐलेम्बिक  केमिकल  बड़ौदा  ॥

 4  अनिल  स्टार्च  भावनगर  |

 इनमें  से  जी  एस  एफ  सी  के  जो  सयुक्त  क्षेत्र  में  नाइट्रोजन  तथा  फास्फेटिक  बैरकों  के

 के  लिए  बड़े  आकार  के  संयंत्र  ह ैजबकि  न्य  तीन  सिंगल  सूप  र-फास्फेट  यू  निट  है  ।  इन  संयंत्रों  को  अतिरिक्त

 इंडियन  फाम जे  फर्टिलाइजर्स  कोआपरेटिव  लि  के  क्षेत्र  में  कलोल  तथा  कांडला  स्थित  aaa

 है  जिन  की  215,000  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  तथा  127,000  मीटरी  टन  फास्फेट  का  निर्माण  करने  की

 क्षमता  है  ।  झाई  एफ  शफ  करके  संयंत्रों  में  1975  में  उत्पादन  होना  शुरू  हो  गया  था

 क्षमता  का  लक्ष्य  at  उत्पादनਂ  /000:

 मीटरी  टन  पोषक  तत्वों  में

 यूनिट  वार्षिक  स्थापित  1974-75

 क्षमता  क  oe  aS  व  य  FT |

 वार्षिक  लक्ष्य  उत्पादन

 ee  ा  ee

 एन०  पी  5  एन ०  एन०  पी  2ay  5.

 फरवरी  1975)

 1.  गुजरात  स्टेट  फर्टिलाइजर के०  216.0  50.0  164.0  30.0  150.4  22.7

 बड़ोदा

 2.  आदेश  कैमिकल  एण्ड  फर्टिलाइजर  11.2  6.5  5.0

 3.  ग्र लम् विक  कैमिकल  वर्कर  3.9  3.6  3.1
 4.  ग्र  निल  जिंटा  प्रॉडक्टस  5.6  4.  1  2.2.
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 मैचों  25,
 1975  लिखित  उत्तर

 six  :  दूसरे  यूरिया  ida  के  यू  रया
 रिएक्टर

 ल  बरात  as  Ta  तथा  बिजली
 की  बाधाश्रों  के  कारण  वर्ष  के  दौरान  जी०  एस०  एफ०  सी  ०  में  कम  उत्पादन  बना  |  fas  स्ट  चे  को

 छोड़कर  श्रव्य  सुपर  फास्फेट  यूनिटों  सें  सीगल  सुपर  फास्फेट  की  मांग  के  संदर्भ  में  संतोषजनक  ढंग  से

 कार्य  ्  ।  यांत्रिक  समस्या त्रों  के  कारण  मैसर्स  अनिल  स्टार्च  प्रोडक्ट्स  में  उत्पादन  व्यय  ga  था ।

 केरल
 सरकार  को  1974-75  में  माल  डिब्बों  का  श्रावण

 +502.  श्रीमती  aniat  तनकप्पन  :  रेल  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सर फ़ार को  उसकी  मांग  की  तुलना  में  बहुत  कम  रेल  माल-डिब्बों  ग्राबंटित

 किये  गये  ;  शौर

 यदि  तो वर्ष  1974-75
 के  लिए  कुल  कितने

 माल  डिब्बों  की  मांग  थी  तथा  राज्

 सरकार  की  मांग  को  पुरा  न  करने  के  क्या  कारण  है ं?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता |

 ना सरूप  उर्वरक  कारखाना

 *503.  Sto  हरि  प्रसाद  दास  क्या  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपों

 करेंगे  किः

 नामरूप  उधर  कारखाने  पर  कुल  कितनी  लागत  झाई  ate  इस  कारखाने  की  मूल

 भ्र नुमा नित  लागत  की  तुलना  में  यह  कितनी  कम  या  ates  है  ;  कौर

 इस  कारखाने की  लागत  में  इतनी  अ्रधिक  वृद्धि हो  जाने  के  कया  कारण हैं
 ?

 29.46 पेट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार

 करोड़  रुपये  के  पूर्ववत  श्रीमान  की  तुलना  इस  प्रायोजना  पर  58.  62  करोड़  रुपये  की  लागर  आने

 का  ग्रनुसान  है  |

 लागत  में  वृद्धि  मुख्य  रूप  से  उपकरणों  को  देर  से  प्राप्त  करने  शौर  निर्माण कार्य  में  ि  वस्त

 होने  तथा  माया  वधि  के  दोरान  मूल्यों  में  बद्धी  हो  जाने  के  परिमाण-स्वरूप  हुई  ।

 बीकानेर  डिवीजन  में  कर्मचारियों  के  सेवाकाल  में  वृद्धि

 4677.  श्री  श्रीकिशन  मोदी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  कर्मचारियों  को  58  वर्ष  को  प्राय  के  बाद  उनके  सेवा-काल  में  वृद्धि  न  देने

 की  श्राम  नोति  का  विशे  उ  तथा  उत्तर  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीज़न  में  कड़ाई  से  पालन  किया  जा  रहा  है  ;

 बीकानेर  डिवीजन  के  उन  रेलवे  अधिकारियों  के  क्या  नाम  हैं  जिनको  वर्ष  1975  की  पहली
 तिमाही  में  सेवा  काल  में  वृद्धि  का  लाभ  दिया  गया  है  अथवा  दिया  जाना  है  तथा  प्रत्येक  मामले  में  उक्त

 वृद्धि  प्रदान  करने  के  क्या  ware
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 Written  Answers  March  25  1975
 ———

 रल  मंत्रालय में  उप मंत्रो  बूढा  :
 जो  af,  लोक  सेवायों

 की  ग्रपेक्षातओं
 शर  1974  की  हड़ताल  के  दौरान  निष्ठावान

 कर्मचारियों  के  सुपात्र  मामलों  को

 छोड़  कर

 1974  में  निष्ठावान  कर्मचारी  के  रूप  श्री  सोहन  मंडल

 परिचालन  अधिकारी  को  ।

 रेलवे  कर्मचारियों  की  बहाली  तथा  पश्चिम

 4678.  गंगा चरण  दीक्षित  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  तथा  पश्चिम  रेलवे  के  उन  अस्थायी  तथा  मासिक  एवम्‌  दैनिक  वेतन  पर

 काम  करने
 वाले  कर्मचारियों

 की  डिवीज़न-वार  तथा  वर्कशॉप-वार  संख्या  है  जिन्हें
 1974

 की
 हड़ताल

 में
 भाग  लेने  के  कारण  नकली  से  बर्खास्त  कर  दिया  गया  था  अथवा  सेवा  से  पाक  कर

 दिया  गया  अर

 उनमें  से  बहाल  फप  गये  कर्मचारियों  संख्या  कितनी  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  बटा  एक  विवरण  संलग्न  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  |

 रेलें  कोटिवार  आंकड़े  नहीं  रखती  हैं  ।  भारतीय  जो  में  कर्मचारियों  की  700  से

 अधिक  कोटि  होने  के  कारण  ऐसा  करना  बिल्कुल  असंभव  है  ।  8  1975  को  मध्य  शौर

 पश्चिम  रेलवे  पर  जो  स्थिति  थी  वह  इस  प्रकार  है

 मध्य  पश्चिम

 नन

 (1)  स्थायी  कर्मचारी  जो  सेवा  से  बर्खास्त गये  457  1,436

 (7)  (1)  wa से  नौकरी  में
 वापस  बुलाये  गये

 ये
 कर्मचारियों  की  संख्या

 316  1,297

 (11)  स्थायी  कर्मचारी  जिनकी  सेवा  समाप्त  की  गयी  1,244  2,071

 (1४)  (11)
 में  से  वापस  बला  गये  कर्मचारियों  की  संख्या  1,240  2,063

 (४)  बर्खास्त  किये  गये  नैमित्तिक  मज़दूर/एवजी  कर्मचारी  4,  267  3,224

 (v1)  4,178  1,525 ४)  में  से  फिर  काम  पर  लगाये  गये  नैमित्तिक  मजदूर

 tt

 नैमित्तिक  मजदूरों  को  काम  पर  फिर  से  लगाना  कास  की  प्रौर  साधन  की  स्थिति
 पर  निर्भर करता  है
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 eee लय  पय
 पत  थ्

 1897  ललिता
 उत

 Request  made  for  running  Passenger  Trains  at
 some  places  in  Madhya  Pradesh

 4679.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  a  representation  has  been  received  from  the  people  of  Adivasi

 areas  or  from  the  Members  of  Parliament  and  Legislative  Assembly  of  Madhya
 Pradesh  about  a  year  back  in  which  a  request  has  been  made  for  running  a  pas-

 senger  train  at  some  places  in  Adivasi  areas  of  Madhya  Pradesh;

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto;  ang

 (c)  the  time  by  which  the  said  request  is  likely  to  be  acceded  to?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)  Re-

 presentations  have  been  received  for  introduction  of  a  mixed  train  between  New

 Katni  and  Beohari  on  Katni-Singrauli  section  and  another  train  between  Kotta.

 valasa  and  Kirandul  section.

 (b)  and  (c).  In  the  present  working  conditions  of  Katni-Singrauli  section,

 running  of  a  passenger  train  is  not  desirable.  Some  of  the  stations  are  18  to  31

 kilometres  apart  and  provision  of  control  communications  is  essential  with  a  view

 to  ensure  safety  of  passengers.  Introduction  of  a  Passenger  train  will  be  consi-

 dered  when  necessary  facilities  become  available.

 As  is  known,  the  Kirandul-Kottavalasa  rai]  line  was  primarily  built  for
 movement  of  iron  ore  traffic  for  export.  The  line  capacity  of  this  section  would
 thus  almost  be  completely  committed  to  these  requirements.  Even  during  the
 interregnum,  the  time  required  for  electrification  in  progress  is  proving  a  serious
 strain  on  the  available  capacity.  In  this  context,  therefore,  it  has  not  been  found
 feasible  to  accede  tc  the  request  for  introduction  of  any  additional  mixed  train
 on  this  section  at  this  stage.

 उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 4680.
 श्री  वीरभद्र सिंह  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  राज्यों  में  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों की  संख्या  बढ़ाने

 का  है  जहां  मामलों  की  संख्या  में  बहुत  वृद्धि  हुई  ak

 यदि  हां  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  लिया
 जायेगा  ?

 न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  डा०  सरोजिनी
 :

 उच्च
 न्यायालयों

 में  बकाया  मामलों  की  समस्या  को  निपटाने की  दृष्टि  से  न्यायाधीशों  की

 संख्या  को  नियत  करने  के  संबंध  में  शाह  समिति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मुख्य  मंत्रियों

 से  1972  में  अनुरोध  किया  गया  था  कि  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  में  कार्य  की  स्थिति  का  नियमित

 latest  हर  तीन  वर्ष  में  किया  चाहिए  कौर  त्यायाधीशों  की  संख्या  इस  बात  को  ध्यान  में

 रख  कर  फिर  से  नियत  की  जानी  चाहिए
 कि

 कितने  मामले  संस्थित  किए  गए  किंतने  निपटाए

 814



 Written  Answers  Chaitra  4,  1897  (Saka)

 गए  हैं  और  कितने  area  को  निपटाया  जाना  है  ।  प्रथम  पुनर्विलोकन तत्काल  ही  किया  जाना  था

 जिससे  कि  वह  1  1973 से  प्रभावी  हो  जाए  ।  इस  पुनर्विलोकन के  झ्राधार  पर  उच्च

 न्यायालयों  में  न्यायिक  हों  क  संख्या  में  वृद्धि  गई  सभी  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों

 की  कुल  संख्या  1-1-1972 को  307  1-1-1975  338  थी  ।  इस  समय  किसी

 भी  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 मैसेज  टाटा  मिल्स  लिमिटेड

 4681.
 श्री  सतपाल  कपूर

 :  क्या
 न्याय

 और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें कि  :

 wad  टाटा  मिल्स  लिमिटेड  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  तथा  किस  तरह  की

 उनके  विरुद्ध  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ;  शौर

 क्या  इन  विभिन्न  अनियमितताओं  के  बारे  में  कोई  जांच  समिति  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  कब  ?

 न्याय  फिर  कम्पनी  कारें  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेसब्री  :  कम्पनी

 द्वारा  अपने  पंजीकृत  कार्यालय  के  पते  का  सरनामे  में  उल्लेख  न  करना  नाम  के  पश्चात

 शब्द  न  जोड़ना  तथा  कम्पनी  के  पंजीकृत  कार्यालय  को  प्रदर्शित  करता  द्वि  व्यापार  के  स्थान

 पर  ats  न  लगाना  जैसी  कम्पनी  1956 की  धारा  147  के  अनुपालन  न  करने  के  सम्बन्ध

 में  1973  में  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।

 मामला  कम्पनी  के  साथ  उठाया  जिसने  अनजाने की  गई  गलतियों को

 मान  लिया  तथा  भविष्य  में  कम्पनी  1956 की  धारा  147 के  अनुपालन  का  झ्राश्वासन

 दिया  ॥

 इस  मामले  में  कम्पनी  1956  की  धारा  209  (4)  के  अन्तर्गत  निरीक्षण  का
 aren  दे  दिया  गया  है  ।

 विदेशो  श्रौीषघ  फर्मों  की  मूल  तथा  वर्तमान  इक्विटी  पूंजी

 4682.  श्री  भोलजी  भाई  रावजी  भाई
 परमार

 :
 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 26  प्रतिशत
 से

 40
 प्रतिशत  तक  की  विदेशी  इक्विटी  पूंजी  वाली  विदेशी  फर्मों  ने

 गत  तान  वर्षों
 में

 बल  क  झोपड़ियों  शर  फारमूलेशन्ज  का  जिन
 लाइसेंसों  झ  पत्तों

 लि  पत्रों  के  आधार  पर  उत्पादन  किया  उसका  विवरण  क्या  है  कौर  कम्पनियों  की  मूल  इक्विटी

 पूंजी  क्या  थी  ate  वर्तमान  इक्विटी  पूंजी  कितनी  है  ;

 भारतीय  फर्मों  के  समान  मानते  हुए  भी  इन  फर्मों  को  क्या  रियायतें  दी  गयी  थी  इसके थे क्या  कारण  q  द
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 (7)  श्रौषधिवार  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  कौर  विमान  बिक्री
 ह  कौर

 क्या  1974  में  अन्तरिम  मूल्य  नियंत्रण  के  लिये  जारी  किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 झो०पी०पी०  भाई  क्षेत्र  की  सहायता के  लिये  यदि  तो  क्या  विभिन्न  संघों  से  पहले  बातचीत

 की  गई  थीं  कौर  इन  सिद्धान्तों  को  कोई  महत्व  न  देने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  तौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  श्रार०
 से

 18-3-75 को  लोक  सभा  में  जाता  प्रशन  संख्या  3797  के  उत्तर  में  ऐसी  कम्पनियां  जिनको  विदेशी

 पूंजी  1  से  40  प्रतिशत  के  बीच  है  के  संबंध  में  मूल  साक्ष्य  पूंजी  कुछ  प्रदत्त  पूंजी
 चग 1971-72,  1972-73 घौर  19  7  3-74  के  दौरान  कुछ  विक्रय  टर्न  के  संबंध  सूचना

 तुत  की  गई  है  ।

 अ्रनुमोदन  संख्या  एवं  तिथि  जिनके  आधार  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्पादन  gat  लाइसेंस

 क्षमता  इत्यादि  एकत्र  की  जा  रही  र  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की

 उद्यमकर्ता  से  प्राप्त  औद्योगिक  लाइसेंस  प्रार्थना-पत्रों  पर  विचार  उनके  गण-दोषों  के  आधार  पर

 किया  जाता  है  ।  भारतीय  कम्पनियों  तथा  ऐसी  कम्पनियों  जिनकी  विदेशी  साक्ष्य  पूंजी  26  प्रतिशत से
 कम  है  को  शरीक  विदेशी  साक्ष्य  पंजी  वाली  कम्पनियों  की  उपेक्षा  निर्माण  ata  में  प्राथमिकता

 दी  जाती  है  उन्हें  प्रति  प्रौषधों  का  अधिकतर  प्रतिशत  wet  उपभोग  के  लिए  रखने  की  भी  aaa

 | दी  जाती है

 (7)  जी  नहीं  ।  श्रौषध  उद्योग  के  समस्त  क्षेत्रों  पर  मागं  सूचक  सिद्धान्त  लाग  होते

 हैं  ।  18-2-75 को  कप  सं०  161  के  उत्तर  में  मार्ग  सूचक  सिद्धान्तों  की  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  प्रस्तुत की  गई  है  |  वर्ष  1973  में  तेल  संकट  के  कारण  प्र पुंज  झ्रौषधों  तथा  मध्यवर्ती
 के  मूल्य में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई  और  उनकी  उपलब्धी  भी  कठिन  हो  गई

 Yo  ग्राम  एम०  प्रो०
 पी०  पी०

 झाई०  तथा  से  कच्चे  माल  तथा  पैकिंग  सामग्री  के  मूल्य  में

 वृद्धि  के  कारण  औषधियों  के  मूल्य  के  वृद्धि  के  लिए  श्रावेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ।  इन्हीं  सभी  श्रौषध

 उद्योग  की  उपरोक्त  तीन  संस्थानों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  विचार  विमर्श  किया  गया  था  कौर  ster

 1970 के  सीमा  के  इन्दर  मार्ग  दर्शक  सिद्धान्त  तैयार  किये  गये  |

 भारतीय  क्षेत्र  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  होने  पर  माने  सूचक  सिद्धान्तों  की  समीक्षा की  जांच  की  जा

 रही
 है

 ' a

 गुर्जर-मखरैला  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 4683.
 श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  गुन्टूर-मखरैला मीटर  गेज  लाइन  को  ब्राड  गेज  लाइन में  बदलने  के

 लिये  after
 रूप

 से  निर्णय  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ्  बातें  कया  हैं  अर

 इस  पर  कब  तक  कार्य  आरम्भ  हो  जाने  की  संभावना
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 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  (  से  (7)  यह  एक  अनुमोदित  परियोजना

 है  पौर  इसके लिए  1974-75 झर  1975-76 के  बजट में  धन  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 mad  की  नदिकडे-बीबीनगर  नई  लाइन  कौर  मीटर  लाइन  खंड  क

 लाइन में  बदलने क  '  मिली-जली  परियोजना  के  लिए  अन्तिम  मार्ग  निर्धारण  सम्बन्धी  सर्वेक्षण

 स्वीकृति दी  जा  चुकी  है  भ्र ौर  सर्वेक्षण हो  रहा  है  ।  सर्वेक्षण  पुरा  हो  जाने के  बाद  मिली-जुली

 परियोजना  पर  निर्माण-कार्य ्  किया  जायेगा

 पुना  तथा  लोनावला  के  बीच  पाक  लाइन

 4684.  श्री  अनन्त  राव  पाटिल  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुना  ate  लोनावला  के  बींच  उपनगरीय  रेल  के  लिए  एक  पृथक  लाइन  बिछाने

 का  कार्य  श्रारम्भ  हो  गया  है  कौर  यदि  तो  इसको  कब  पुरा  किये  जाने  की  सभावना  है

 क्या  पना  तथा  ताल गाव  के  बीच  प्रतिदिन  हजारों  कर्मचारी  स्थानीय  गाड़ियो ंसे  यात्रा

 करते  हैं  कौर  उन्हें  काम  पर  पहुंचने  में  विलम्ब  हो  जाता  है  क्योंकि  सीधे  जाने  वाली  गाड़ियां के

 कारण  उनकी  स्थानीय  गाड़ियों  को  विलम्ब  हो  जाता  है

 क्या  सीधे  जाने  वाली  इन  गाड़ियों  को  कर्मचारियों  द्वारा  रोके  जाने  की  घटनायें  अक्सर

 हो  रही  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  एक  पं थक  उपनगरीय  लाईन  आरम्भ  कर  इन  कर्मचारियों  को  कब  राहत

 दी  जायेंगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  पुणे
 तौर 7EUN ज  लोनावला  के  बीच  उपनगरीय

 गाड़ियों  के  लिए  अलग  से  रेल  लाइन  बिछाने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं

 ।

 (@)
 पुणे  ate  लोनावला  के  बीच

 न्यू  गाड़ियों के  कारण  कर्म  चोरियों को  ले  जाने  वाली  गाड़ियां

 नहीं  रोकी  जाती हैं  ।

 जा  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Commode  Type  Toilet  in  Trains  between  Gonda  and  B  aL  द् ahrai  ch

 4685.  Shri  B.  R.  Shukla:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  only  Commode  tyne  of  toilet  is  provided  in  the  first  class  compart-

 ments  of  the  trains  operating  between  Gonda  and  Bahraich;  and

 (b)  the  reasons  why  Indian  style  toilets  have  not  been  provided  therein?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh)  a)  and

 (b).  In  a  few  composite  first  and  second  class  coaches,  where  only  one  first  class

 compartment  is  available,  western  style  toilet  is  provided.  On  6  of  such  coaches

 Tunning  on  this  section,  toilets  will  be  changed  to  Indian  style  shortly  when  the
 coaches  will  be  due  into  workshops  for  periodic  overhaul.
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 f
 | ह लिखित
 लिखि  उत्तर

 टेट्रासाकलीन  का  उत्पादन  करने  के  लिये  मैक्स  फाइटर्स  द्वारा  तकनीकी

 जानकारी देने  का  प्रस्ताव

 4686.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्री  ग्र ति रिक्त  उत्पादन-क्षमता

 को  विनियमित  करने  के  लिए  मै  ०  फाइजर्से  के अनुरोध  के  बारे  में  25  1975  के  ग्र तारांकित

 gm  सं०  1093  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  के  कृपा  करेंगे  कि  नगर  मैसर्स  फाइजर्स  के

 प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  जाता  तो  सभी  एन्टी  बॉयोटिक  झ्रौषधियों  के  उत्पादन  में

 फुल  कितनी  ag  होगी  र  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हो  सकेगी  कौर  इससे  भारतीय  उद्योगों  पर

 किस  प्रकार  का  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  दार ०  :  मैसर्स  फाइज

 के  निवेदन  में  टैट्रासइक्लीन  ate  प्रोक्सी-र्टट्रासाइक्लीन  के  लिए  उन  की  उत्पादन  क्षमता  वर्तमान

 14000  कि०  ग्रा०  को  लाइसेंस  क्षमता  35,000  कि०  ato  तक  वृद्धि  करने  कौर  डोसों

 साइक् लीन  के  5000  मिलियन  यूनिटों  के  उत्पादन  के  लिये  औद्योगिक  लाइसेंस  प्रदान  करने  की

 परिकल्पना  की  गई  है  ।  विदेशी  मुद्रा  बचत  यदि  कोई  पोर  हाथी  समिति  की  जिसके

 1975  तक  मिल  जाने  की  ग्रा शाहे  के  संदर्भ  में  सरकार  द्वारा  देशीय  उद्योगों  के  प्रस्ताव  पर  पड़ने

 वाले  प्रभाव  सहित  समू  तर  अशन  पर  एकीकृत  रूप  से  विचार  किया  जायेगा  ।

 Inspection  of  work  done  in  Offices  in  Hindi

 4687.  Shri  Sudhakar  Pandey:  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  and  Company

 Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  officers  of  his  Ministry  go  on  inspectic  of  the  offices  under  it  to

 see  that  all  the  work  in  these  offices  is  carried  out  in  Hindi  according  to  Govern-

 ment’s  policy  in  this  regard;

 (b)  the  number  of  officers  who  carried  out  such  inspections  during  the  last

 pected: year  and  the  total  number  of  the  offices  in:  Sspecleds

 (c)  the  position,  in  general,  as  revealed  in  the  inspection  reports;  and

 (d)  the  steps  taken  to  improve  the  posit  n  in  case  of  those  offices  where

 Hindi  is  not  being  used  even  now?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Law,  Justice  and  Company  Affairs  (Dr.

 Sarojini  Mahishi):  (a)  and  (b)  Two  officers  conducted  inspections  of  three  offices

 during  the  year  1974.

 (c)  Sufficient  progress  has  been  made  in:  the  use  of  Hindi  in  these  offices.

 (d)  All  offices  are  being  encouraged  to  use  Hindi  in  their  work  as  far  as  possi-
 dle.
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 न्यू  बाँगे  गांव  से  गोहाटी  तक  की  मीटर  गेज  लाइन को  उखाड़ना

 4688.  श्री  रोबिन  ककोटी  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रीराम  के  कुछ  वाणिज्यिक  एवं  ates  संगठनों  ने  स्यू  बों गई गांव  से  गोहाटी

 तक  की  वर्तमान  मीटर-गेज  लाइन  को  उखड़ाकर  उसके  स्थान  पर  ब्राड  गेज  लाईन  बिछाने  के  बारे  में
 रेल  प्राधिकारियों  के  निर्णय  पर  कड़ा  विरोध  प्रकट  करते  हुए  सरकार  को  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया

 है  भ्र  उन्होंने  एक  समानान्तर  ब्राड  गेज  लाइन  की  मांग  की  है

 यदि  तो  इंस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  कौर

 न्य  बों गई  गांव  से  गोहाटी  तक  की  प्रस्तावित  ब्राड  गेज  लाईन  पर  कितने  पूजीगत  व्यय

 का  अन मान नशे  है  कौर  इसके  कब  तक  पूरा  होने  का  ग्र नमा नष्  है  म्यार  वर्तमान  मीटर  गेज  लाईन  को  उखाड़

 बिना  न्यू  ais  गांव  से  गोहाटो  तक  समानान्तर  ब्राड  गेज  लाईन  बिछाई जाये  तो  उस  पर

 कितना  HTT  व्यय  होगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा

 शौर  (1)  वर्तमान  नटर  लाइन  का  सोध  प्रा मान  परिवर्तन  कौर  (  2)  बिमान

 मीटर  लाइन  को  बनाये  एक  अतिरिक्त  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  इन  दोनों  विकल्पों  के  सापेक्षिक

 गण-दोष  नये  सिरे  से  जांच  जा  रहो  है  कौर  एसा  करते  समय  प्रशिक्षण  अर

 चालन  की  सापेक्षिक  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  अपेक्षित  समय  अरार  संभावित  यातायात

 की  ग्रावश्यकताश्रों  को  श्यान  में  रखा  जा  रहा  जांच  पूरी  होने  के  बाद  ही  ब्यौरा  मालम  हो  सकेगा  |

 उत्तर  रेलवे  में  खान-पान  व्यवस्था  करने  वाले  ठेकेदार

 4689.  श्री  ata  सिह  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 उत्तर  रेलवे  के  प्रत्येक  स्टेशन
 परवान-पान  व्यवस्था  करने  वाले  ठेकेदारों  के

 नाम  एवं  पते  क्या  हैं  ;

 ये  ठेकेदार  किन-किन  तिथियों  से  काम  कर  रहे  झर

 लाइसेंसों का  लगातार  उनके  नाम  पर  नवीकरण  करते  रहने के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  (  )  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  take
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 हिन्दुस्तान  आगनिक  केमिकल्स  की  प्रबन्ध  निदेशक  को  नियुक्ति

 करेंगे कि

 4690.
 श्री  इमाम  सुन्दर  महापात्र  :  व्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री यह  बताने  को  कपक

 क्या  हिन्दुस्तान  श्रार्मेनिक  fr  face  के  प्रबन्ध  निदेशक  का  पद  भर  लिया  है
 यदि  तो  ok
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 क्या  इस  पद  के  लिये  चने  गये  प्रत्याशी  ने  यहं  पद  संभालने  से  इंकार  कर  दिया
 यदि

 तो  क्यों  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  अनार  प्रौढ़  -

 हिन्दुस्तान  शझ्रार्गेनिक  कैमिकल्स  के  प्रबन्ध  निदेशक  की  नियुक्ति  के  लिए  एक  उम्मीदवार  का  चयन  किया

 गया  है  प्रौढ़  आशा  की  जाती  है  कि
 वे  इस  पद  को  शीघ्र  ग्रहण  करेंगे

 |

 पेट्रोल  की  खपत  में  कमी  करने  संबंधी  योजनायें

 4691.  श्रीमती  प्रेमलताबाई  दाजीसाहेब  चव्हाण  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  पेट्रोल  की
 खपत  कम  करने  के  लिये  कौन-कौन  सी  विभिन्न  योजनाओं  का  प्रस्ताव

 है  या  पहले  ही  लागू  की  जा  चुकी  हैँ  ;

 (@)  इन  योजनाओं  का  पेट्राल  की  खपत  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  किसी  निश्चित  वजहा  पावर  से  अधिक  शक्ति  के  इंजन  वाली  श्रीमती

 यात्री  कारों  के  चलने  पर  पूर्ण  रंक  लगाने  या  उन  पर  भारी  कर  लगाने  पर  विचार कर  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  wt  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  शौर

 पेट्रोल  की  खपत  कम  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  उपाय  अपनाये  गये  थे  :---

 (1)  31-1-75  से  पेट्रोल  का  मूल्य  बताया  गया  था  |

 (li)  1975  में  भारत  सरकार  के  विभिन्न  राज्य  सरकारों की
 सरकारी  क्षेत्र

 के
 उपक्रमों  सरकारी  गाड़ियों  के  प्रयोग  को  कम  करने  के  wa

 देश  जारी  किये गये  थे  ।

 1973  की  तुलना  में  1974  में  मोटर  स्पिरिट  की  कुल  खपत  देश  भर में  लगभग
 21.5  प्रतिशत कम  हो  गई  ।

 इस  समय  ऐसा  कई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  नही ंहै  ।  कारों  शादी  पर

 मटर  गाड़ी  कर  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  क्षेत्र  के  झ्न्तगंत  हैं  ।

 Bomb  Explosion  on  the  Railway  Line  on  which  Shri  Jayaprakash  arayan  was  to
 travel  on  9-2-1975

 4692.  Shri  Janeshwar  Misra:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  Government  are  aware  of  a  bomb  explosion  ne  ar  Nawadah  on  the

 railway  line  on  which  Shri  Jayaprakash  Narayan  was  to  travel  by  railway  from Luckeesarai  to  Gaya  on  the  9th  February,  1975;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  thereon?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)  No.
 (b)  and  (c).  Do  not  arise.
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 wa  सीन  वर्षों  के  दी रात  राष्ट्रीयकृत  कम्पनियाँ

 4  693 ध्ज़्सा  Bt  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  बया  fafa,  न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मंत्री  कम्पनियों

 के  राष्ट्रीयकरण  ल कर के बारे ् र्व  4  1975  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2156  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  क्या  उस  अवधि  में  राष्ट्रीयकृत  कम्पनियां  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  घाटे  में

 चल  रही  है  या  मुनाफे  में  ?

 विधि  उ  याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेसब्री  :  सुचना  एंकर  की

 जा  रही  हैऔर  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  ।

 इंजीनियर्स  इंडिया  लिमिटेड  से  विदेशों  द्वारा  को  गई  परामदंदात्री  पूछताछ

 4695.  श्री  एस०  एन०  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  इंजीनियसं  इंडिया  लिमिटेड  से  विदेशों  से  काफी  परामर्शदात्री  पूछताछ  की

 गई

 टं  zr गर
 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  XN  sre  ने  किस  प्रकार  की  पुछताछ

 की  कौर

 इंजीनियर्स  इंडिया  लिमिटेड  ने  कौन  से  प्रस्ताव  स्वीकार  किये  हैं
 !

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  साझी )
 :  से

 इंजीनियर  इंडिया  लि०  ने  ईरान

 अबू  ईराक  शौर  cat  से  तकनीकी  सहायता  तथा  प्रयोजनाओं  में  तीसरे  देश

 में  प्रायोजनाओं  के  निष्पादन  के  लिए  समुद्री  पार  इंजीनियरी  कम्पनियों  के  साथ  सहयोग

 शाला  पाइपलाइन  का  पुत्र  वि वेडिंग  डिटर्जेट  प्रायोजना  तथा  तेल  जेटी

 शाला  के  विस्तार  शादी  तथा  विशेषज्ञों  की  सेवाओं  के  लिए  व्यवस्था  करने  जैसी  से  जायें

 संबंधी  पुछताछ  प्रस्तुत  की  सीरिया  पर  तेल  शोधनशाला  के  लिए  उपस्करों  का

 निरीक्षण  तथा  श्री  लंका  पेट्रोलियम  निगम  की  पेट्रोलियम  शोधनशाला

 का  थूक  फोस्टर  बिलट  के  लिए  कर्मचारियों  की  नैदरलैण्ड

 ऐक्स चेंज रों  की  थर्मल  डिजाइन  पर  मैसर्स  ल्पूमस्क  को  ईराक

 पेट्रोरसायन  उर्वरक  पाइपलाइन  शादी  के  क्षेत्र  में  प्रायोजनाओं  की

 तथा  निर्माण  के  लिए  शौर  ईरान  सनम  प्रोगेती  के  लिए  उप-ठेकेदार के

 रूप  में
 cater  शोधनशाला  के

 लिए  विस्तृत  इंजीनियरों तथा  सेवाएं  उपलब्ध  करने  की  व्यवस्थापकों

 के
 बारे  में  इंजीनियर  इंडिया  लि०  द्वारा  स्वीकृत

 किए गए  हूँ  ।
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 कुछ  विदेशी  औषध  फर्मों  द्वारा  197  2  में  श्र  जत  मुनाफा

 4696.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी  :  क्या  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मन्त्रों  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  aaa  विरोध  वेयर  सिरे  कौर  वार्नेर  हिन्दुस्तान  ने

 ज  1972 में  23.88  प्रतिशत  ,  18.80  17.49  18.  75

 प्रतिशत  कौर  15.  80  प्रतिशत  मुनाफा  ata

 15
 प्रतिशत  से  अधिक  मुनाफे

 केअर जन
 से  aloe मूल्य  नियंत्रण

 1970  का  उल्लंघन होता  है  ;

 यदि  तो  इन  फर्मों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार  :  वर्ष

 1972  में  हर  कम्पनी  द्वारा  अर्जित  कुल  लाभ  का  सविस्तार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  —

 —

 कुल  बिक्री  लाभ  कालम  4  की

 क्रम सं  ०
 4.0 7.0 1.0  72-73  कालम 3  से

 Bo  लाख रु  ०  प्रतिशतता

 L  सैन् डोज  लि  ०)  1006. 56  92.  38  9.  1

 (12/71)

 2.  वोरोग्स  वेल्कम  एण्ड  कं  ०  321.52X  (8/71)  55.69  17.3

 1050.95  (11/71)  159.60  15.2 3.  वेयर  )
 लि

 ०

 4.  सरल  लि  ०  107.73X  (12/71)  17.41  16.3

 5.  वार्नर  हिन्दुस्तान  लि  ०  521.89  76.01  14.56

 »

 जैसा  कि  कं  ०  द्वारा  बताया  गया  है  (xX  लेखा  वर्ष के  त्रस्त  का  संकेत

 श्र  ator  1970  के  पैरा  14  (i)  (iv)

 यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  लेखा  परीक्षक  द्वारा  यथा  प्रमाणित  उस  वह  की  कुल  बिक्री

 के  लेखा  परीक्षित  निर्माता  या  श्रीमती  लेखों  में  sar  दर्शाए  गठ  औषध  कार्य  कलाप  के  बारे

 में  कसी  विशिष्ट  वर्ष  के  लिए  कर  से  पूर्व  वास्तविक  सकल  लाभ  के  मामन  में  15

 प्रतिशत  से  अधिक  हो  तो  afer  लाभ  को  मरला से  जमा  किया  जाएगा  ak  उसे  लाभांश  के

 वितरण  के  लिए  प्रभाग  नहीं  किया  जाएगा  किन्तु  उसे  निम्नलिखित  प्रयोजनों  में  से  कि  एक

 एगा के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्वानुमति से  इस्तेमाल  ‘

 (#)  अनुसंधान  का  ब्रिटिश  व्यय

 भावी  लाभ  या mg
 atfaa नि  यों

 Ty  का  समायोजन  करने  हेतु  कौर
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 ye

 उसी  प्रकार  से  wer  प्रयोजन  जिन्हें  समय-समय  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 रित  किया  जाता

 area  श्रादेश  1970  के  उपबन्धों  के  अधीन  सुचना  चाहें  औषध

 कार्यकलाप  पर  कर  से  पूर्व  कुल  लाभ  15  प्रतिशत से  प्रतीक  की  हो  प्रो  चाहे इस  प्रकार  के

 लाभों को  अलग  से  जमा  किया  हो  एकत्र  की  जा  रही  है  we  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 Allotment  of  Indane  Gas  Agency  in  Udaipur

 4697,  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicalg  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  a  proy PVSaL oOsal  1 ul  o  give  agency
 for  Indane  Gas  in  Udaipur,  Rajasthan;

 (b)  if  so,  by  what  time  this  agency  will  be  given;  and

 (0)  in  case  it  has  already  been  given,  the  name  of  the  party  to  whom  the
 agency  has  been  given?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  C.  P.

 Majhi):  (a)  to  (c).  The  Indian  Oil  Corporation  have  already  appointed  in  part-
 nership,  Mrs.  Asha  Kumari  and  Mrs.  Suraj  Sharma,  nominated  by  the  Director
 General  of  Resettlement,  Ministry  of  Defence  as  its  Indane  distributor  in  Udaipur,
 Rajasthan  in  the  month  of  1974.

 इन्दीया  तेल  शोधक  कारखाने  के  ६  होने  में  बिलम्ब  से  gat  घाटा

 4698.  श्री  गज़ा वर  माझी :

 श्री  mata  सेठी  :

 कया  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  —

 क्या  हल्दिया  तेलशोधक  कारखानें  के  चालू  होने  में  हुए  विलम्ब  से  बहुत
 बड़ा  घाटा  हनना

 यदि  तो  उसके  बारे  में  तथ्य  कया  अ्रौर

 इस
 बारे

 में  सरकार
 की  नीति  की  मुख्य  बातें  क्या

 हैं  ?!

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  से  :

 हल्दिया  शोधन  का  ईधन  क्षेत्र
 i

 ब्रेकर  के  सिवाय  1975  में  व्यापारिक

 उत्पादन  करने  लगा  aa  क्षेत्र  की  इस  वर्ष  के  तरन्त तक  होने की  सम्भावना c
 पर्ण  होने  में  देरी  एवं  इसके  फलस्वरूप  पूंजीगत  लाभ  मूल्य  में  वृद्धि होने  के  कारण  शोधनशाला
 को  अतिरिक्त  मूल्यल्लास  एवं  संरक्षण  लागत  व्यय  करनी  पड़ेगी ।  शोधनशाला  के  वित्तीय
 परिणामों  के  बारे

 में  स्थिति  की  पुरी  लूब  क्षेत्र  के  पूर्ण  होने  कौर  शोधनशाला  के स्थायी  रूप  में  उत्पादन  होब  पर  होगी  ।
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 मान  25,  1975
 लिखित  उत्तर

 किन. कि पटपुर  प्रौढ़  महमूदाबाद  के  बीच  रेल  गाड़ी  में  बस  विस्फोट

 4699.  श्री  राम  सहाय  पांडे
 :

 श्री  अमर  सिह  चौधरी  :

 >
 क्या  त्न

 मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  28  1975  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  वढ़वाल  सीतापुर  सेक्शन  में

 पेंटपुर  शर  महमूदाबाद  के  बीच  चलती  हुई  रेलगाड़ी  में  एक  सामान  यान  में

 एक  बम  फटा

 क्या इस  मामले  की  कोई  जांच की  गई  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले

 रेल
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  जी

 भर  पुलिस  द्वारा  प्रभी  इस  मामले की  जांच  की  जा  रही

 Condonation  of  Cases  of  Break-in-service

 4700.  Shri  Ramavatar  Shastri:

 Shri  Madhu  Dandavate:

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  during  his  Railway  Budget  speech  he  had  announced  condonation

 of  break-in-service  of  the  Railway  employees  suffered  during  the  last  May  Strike;

 (b)  if  so,  the  number  of  employees  in  whose  cases  break-in-service  has  since

 been  condoned:

 the  number  of  employees  in  whose  cases  break  in  service  has  not  been

 condoned  together  with  the  reasong  therefor;  and

 (d)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  their  cases?,

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a),  Yes,

 as  stated  in  the  House,  I  have  decided  to  condone  the  break-in-service  of  all  rail-

 way  employees  who  participated  in  the  strike  during  May  1974  except  those

 charged  with  sabotage  and  violence  including  intimidation.

 (b)  to  (d).  So  far,  out  of  a  total  5.91  lakhs,  break-in-service  of  5.80  lakh  em-

 Ployees  has  been  condoned.  The  process  of  condonation  is  continuing:  with.  all

 Possible  promptitude.
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 Chaltea

 4,  1897  (Saka)

 SAT  घुल
 केर  का  डूबना

 4701.  श्री  राशि  भूषण

 श्री  चन्द्र  शेखर  सिह  :

 श्री  ago  रेड्डी
 :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  वितरण  पुल  का  एक  स्तम्भ  डूब  गया  है  ate  इसके  परिणामस्वरूप

 पश्चिम  रेलवे  के  बम्बई-दिल्‍ली  तथा  बम्बई-ग्रहमदाबाद  पर  चलने  वाली

 रेलगाड़ियों  का  पुल  पर  से  जाना-जाना  बंद  हो  गया

 (q)  इस  कारण  से  कितनी  गाड़ियां  रह  की  गई  या  पहलें  के  स्टेशनों  पर  ही

 समाप्त  कर दी

 4
 क्या  इस  दुर्घटना  के  कारणों  का  इस  बीच  पता  लगा  लिया  गया

 पुल  की  मरम्मत  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है  र  पुल की  मरम्मत  कब

 तक  हों  जायेगी  झर  उस  पर  रेलगाड़ियों  का  ara  जाना  कब  से  पुनः

 शुरू  हो  अर

 यात्रियों  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  व्यवस्था  की  गई

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  बटा  :  24-2-75  के  ज्वार  से  दक्षिण

 are  पुल  के  पाये  नं  ०  16.  को  क्षति  पहुंची थी  जिसके  फलस्वरूप  24-2-75  ौर

 रुक  गया 27-2-75  के  बीच  कुछ  दिन  के  लिए

 अलग-प्रलय  भ्र वधि यों  के  लिए  15  जोड़ी  गाड़ियां  या  तो  रद  रही  ar  गन्तव्य

 स्टेशन  से  पहले  ही  समाप्त  कर  दी  गयी  थी ं।

 नुकसान  का  पता  चलते  सुरक्षात्मक  उपाय  किये  गये  पुल  पर  रफ्तार

 पर  पाबन्दी  इकहरी  लाइन-संचालन  के  27-2-75  से  यातायात  फिर  शुरू  कर

 दिया
 गया  |  पुराने  पुल  के  बदल

 एक  नये  पुल
 की

 व्यवस्था  भी  विचाराधीन है
 कौर  उसे  अरगल  मानसून

 aaa  ही  पूरा  कर  ~N  का  कार्यक्रम  है  ।

 151/152  राजधानी  39/40  बई-झहमदावाद  प्रौढ़  45  46

 बड़ोदरा  सवारी  गाड़ियों  के  सिवाय  सभी  गाड़ियां  पक्षी  ण  वितरण  पुल  के  रास्ते  फिर  से  चालू
 हो  चुकी न्  स्थिति  सामान्य  होले  शेष  गाड़ियों  को  फिर  से  चलाने के  प्रश्न  पर  विचार
 किया  जायेगा  ।
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 चैत्र  4,
 1897  )

 हिन्दुस्तान  पेट्रो  लियम
 कारपोरेशन  द्वारा  सऊदी  अरब  से  श्रक्योधित

 तेल
 की  दुलाई

 al  कार्य  अपने  अधिकार  में  लेना

 4702.  श्री  एम०  कता मुतु  :  क्या  पेट्रोलियम  शर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 fai

 क्या  हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कारपोरेशन  ने  सऊदी  ata के  टैंकरों  द्वारा  शोधित तेल

 की  ढुलाई  का  कार्य  एक्सॉन  से  अपने  हाथ  में  लेने  का  निर्णय  किया  अर

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 पेट्रोलियम  अर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  एवं  (%  .  अपनी

 तेल  शोधनशाला  के  लिए  ऐसो  स्टैंडर्ड  टैकर्ज  लिमिटेड  एवं  भारत  के  राष्ट्रपति  के  बीच  कच्चे  तेल  की

 संविदा  के  समाप्त  होने  पर  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  भारतीय  तेल  निगम  के  परामर्श  से

 पोर्ट  द्वारा  कच्चे  तेल  की  संविदा  के  लिए  वैकल्पिक  प्रबन्ध  कर  रहा  है  ।

 मद्रास  स्थित  इंटेल  कोच  फैक्टरी  की  उत्पादन  क्षमता

 4703.  श्री  पी०  रंगनाथ  दीनार  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंटेल  कोच  फैक्टरी  मद्रास  की  क्षमता  कितनी  है  और  वर्ष  1972-73,  1973-74

 1974-75  के  दौरान  वस्तुतः  कितने  सवारी  डिब्बे  बनाये

 वर्ष  1975-76 के  दौरान  कितने  सवारी  डिब्बों  का  निर्माण  करने  का  विचार

 सवारी  डिब्बों  के  निर्माण  में  कमो  होने  के  यदि  कोई  कारण  तो  वे  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  सवारी  डिब्बा  कारखाने  की  संस्थापित

 क्षमता  प्रतिवर्ष विभिन्न  प्रकार  के  750  सवारी  डिब्बे  बनाने  की  है  ।  सवारी  डिब्बों  का  वास्तविक

 इस  प्रकार रहा  ——

 1972-73  ै  705

 1973-74  750

 1974-75  )  570

 0745 ५  /  उन 1  76  के  अन्तिम  रूप  477  सवारी  डिब्बों  के  उत्पादन  की  योजना

 बनायी गयी  है  ।

 यह  उत्पादन  धन  के  आवंटन  पर  निर्भर  है  ।  1975-76  में  उत्पादन में  गिरावट  का

 कारण  है  धन  के  श्रांवंटन  में  कटौती  ।

 सवारी  डिब्बा  कारखाने  के  कार्यकलापों  विविधता  उत्पन्न  करके  उपलब्ध  क्यारियों  ate

 सुविधाओं  का
 उद्योग  करनें  के  प्रयास  किये  जा
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 बारपेटा  निर्वाचन  क्षेत्र  से  संसदीय  उप पर्द वायन

 4704.  श्री  wy  दण्डवते  क्या  न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मत्ती यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 20

 1975
 को

 श्रीराम  में  बारपेटा  निर्वाचन  क्षेत्र  में  संसदीय

 उप-निर्वाचन  के  लिए  समाजवादी  दल  के  उम्मीदवार  श्री  विश्व  गोस्वामी  ने  मतों  की  पुनः  गणना  कराने

 तथा  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लचर  क्षेत्रों  में  मतदान  कराने  को  इस  आधार  पर  मांग  की  थी  कि  यद्यपि

 बहुत  से  मतदाता  गत  वर्ष  बाढ़  के  कारण  इन  क्षेत्रों  से  चले  गये  थे  तथापि इन  क्षेत्रों  में
 विद्यमान

 दाताओं  द्वारा  बहुत  म्यूजिक  मतदान  श्रमिलिखित  किया

 यदि  तो  क्या  मतों  की  पुनः  गणना  करने  तथा  मतदान  कराने  की  मांग  को  रू

 कर  दिया  अर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :  से

 उपर्युक्त  उप-निर्वाचन  में  मतों
 की

 पुनः  गणना  कराने  के  लिए  श्री  विश्व  गोस्वामी  की  अर्जी में

 बताया  गया  श्राधार  नीचे  उद्घृत  किया  जाता  है
 :

 *'इसके  लिए  मतदान  केन्द्रों  के  रूप  में  चुने  गए  श्रनेक  चर  क्षेत्र  ब्रह्मपुत्र
 न  दी  में  बह

 गए  fara  यह  रिपोर्ट  मिली  है  कि  मतदान  वहां  भी  कराए  गए  ।  यदि  नियत  केन्द्र  बह

 चुका  है  तो  वहां  मतदान  नहीं  कराया  जा  सकता  है  ।  इस  असंगति  से  मतदान  के करे

 परिणाम  पर  प्रसाद  पड़ा

 ब्रह्मपुत्र  के  चर  क्षेत्र  गत  वर्षा  ऋतु  के  दौरान  बाढ़  से  प्रभावित  हुए  किन्तु  उन  क्षेत्रों  में  रहने

 वाले  मतदाता  ऐसे  wey  क्षेत्रों  जो  डूबे  नहीं  रहने  के  लिए  चले  गये  थे  ।  उन्होंने  ऐसे  मतदान  केन्द्रों

 जो  आयोग  द्वारा  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  को  धारा  25  के  अधीन  अनुमोदित  किए

 गए  अपने  मताधिकार का  प्रयोग  किया  था  ।

 उस  निर्वाचन  क्षेत्र  के  चर  क्षेत्रों  में  मतदान  बहुत  अधिक  नहीं  उठा  था  |

 ast  में  लिखी  बातों  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  रिटेनिंग  आफिसर  ने  गणना  कराने  या

 मतदान  कराने  का  श्रादेश  देने  के  लिए  कोई  विधिमान्य  श्राधार  नहीं  पाया  ate  उसने  उस  फर्जी  को

 नामंजूर कर  दिया  ।

 Streamlining  of  Management  of  Fertilizer  Units

 4705.  Shri  Jambuwant  Dhote:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  streamline
 management  of  the  present  fertilizer  units  and  to  improve  their  slow  Pace  of
 production?

 Ga
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri
 nesh):  Government  are  considering  certain  proposals  for  Streamlining  the

 management  structure  in  the  public  sector  fertilizer  units  in  the  country.  The
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 ‘measures  necessary  in  this  regard  were  also  discussed  in  a  meeting  of  the  Chief
 Executives  and  top  level  management  of  public  sector  fertilizer  units  held  in
 Delhi  on  27-2-1975

 हिन्दू  विधि  में  संशोधन

 4706.  श्री  भगतराम राज  राम  :  क्या  न्याय  शौर  कम्पनी  कराये  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  हिन्दू  विधि  को  गतिशील  कौर  प्रगतिशील  बनाने ने  के  लिए  तथा  जहां  तक

 विधि  के  विभिन्न  उपबन्धों  का  सम्बन्ध  स्त्रियों  को  पुष्पों  के  बराबर  aq  देने  के  उस  विधि  में

 संशोधन  करने  का  विचार  रखती  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी
 :

 हिन्दू  विधि  के  आम  तौर  पर  स्त्रियों  को  पुरुषों  के  बराबर  दर्जा  दिया  गया  है
 ।  हिन्द

 1935  में  संशोधन  करने  के  विषय  में  विधि  आयोग  ने  श्रपनी  रिपोर्ट  में  जो

 कतिपय  सुझाव  दिए  हैं  उनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 विधि  आयोग  के  सुझावों  के  श्रन्तगंत  वे  श्राधार  भी  जिन  पर
 विवाह-विच्छेद  का

 दावा  किया  जा  सकता  जैसे  जानता
 भरण-पोषण

 या
 न्यायिक  पृथक्करण के

 लिए
 आदेश  या  डिकी  का  पारित  किया  जाना  तथा  उन  प्रतीक्षा  अवधियों

 को
 समाप्त  जिनके  पूर्व

 विवाह-विच्छेद  के  लिए  कोई  फर्जी  दाखिल  नहीं  की  जा  सकती  या  जिनके  पूवे  विवाह-विच्छेद
 प्राप्त

 पुनः  विवाह  नहीं  कर  सकते  |

 विदेशी  सहयोग  से  चल  रही  उर्वरक  परियोजनाओं

 4707.  श्री  झारखंड  राय  :  क्या  पेट्रोलियम प्रौढ़  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 गैर  सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्रों  में  विदेशी  सहयोग  से  कितनी  seen  परियोजनाएं

 तत  रही  @; fir
 सहयोग  देने  वाले  प्रत्येक  देश  ने  इन  प्रत्येक  उर्वरक  परियोजनाओं  पर पर  कितनी  पंजी

 लगायी

 उनकी  अधिष्ठापित क्षमता  कितनी  श्र

 इन  उकेरा  परियोजनाश्रों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उनकी  उत्पादन  दर  क्या  है
 ?

 पेट्रोलियम  site  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ०  श्रार०  :
 से

 (=)

 एक  विवरण  पत्न  संलग्न  है  जिसमें  विदेशी  साम्य पूजी  साझेदारी  रखने  वाले  उर्वरक  एककों  का  ब्यौरा

 दिया है  ।

 ि  | कि  प  TeNG पाल
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  पर  रख  दी  जाएगी ।
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 क्रिया

 फैक्टरी का  नाम  स्थापित  क्षमता
 वध

 उत्पादन

 नाइट्रोजन  पी  5  नाइट्रोजन  पी  5

 74-  74-

 फरवरी  75)  जन०  75)

 सरकारो  क्षेत्र

 मद्रास  फर्टिलाइजर  लि०  164  85  71. 8  37.3

 गर सरकारी  क्षेत्र

 त्यू  सेंट्रल  जूट  मिल्स  वाराणसी  10  4.8

 ई  are  डी  पैरी  )  16  10  9.1  7.3

 कोरोमंडल  क  80  73  41.4  38.8

 कराई  ई  एल  200  177.4

 जुआरी  एग्रो  कैमिकल्स  171  120.5

 216  50  150  21.6 जी  एस  एफ  सी  )

 बम्बई  के  गहरे  समुद्र  में  तेल  का  उत्पादन

 4708.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  के  गहरे  समुद्र  में  तेल  के  उत्पादन  के  पहले  चरण  पं वर्ष  1976 के  मध्य  में

 पुरे  जोरों  पर  काम  शुरू  हो

 क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  कर  लिया  है  कि  अपेक्षित  संख्या  में  स्थिर  तथा

 तन्य  उपकरण  समय  पर  उपलब्ध  हो  जायेंगे  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  सरकार ने  वर्ष  1980 में  प्रति  वर्ष  10  लाख  टन  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  करने  का  सभी

 प्रबन्ध  पूरा  कर  लिया

 इस  समय  बम्बई  के  गहरे  समुद्र  में  उत्पादन  कितना  होता  है
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  से  इस

 समय  बम्बई  हाई  संरचना  से  तेल  का  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  तथापि  वहां  पर  खोदे  गये  3  छुझों में  तेल
 युक्त  संस्तर

 पाये  गये  हैं
 तथा  उत्पादन  परीक्षणों में  अच्छा  तेल  पाया  गया  है

 ।
 संरचना  के  चौथे  कुएं  में
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 व्यसन  ब  हो  रहा  है  संरचना  के  उत्पादन  क्षमता  की  मूल्यांकन  करने  के  लिए  छ  कुंए  मीदें  जाने  की

 आवश्यकता  है  जहां  से  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  अपने  उत्पादन  कार्यक्रम  को  अ्रास्तम  रूप  देंने  में  समर्थ

 होगा
 ।

 इस  बीच  प्रतिशत  लगभग  1  मि०  मी ०  टन  की  दर  से  बाम्बे  हाई  से  तेल  उत्पादन  करने  के  सम्बन्ध

 में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  qe  1976-77  के  दौरान  उत्पादन के  मध्यवर्ती  स्तरों की  स्थापना  करने  क

 लिए  कार्यवाही  कर  रहा  है  ।  अपने  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  आयोग  आवश्यक  नियत  प्लेटफ़ा मं

 )  तथा  wea  उपकरणों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  समय  पर  कार्यवाही  कर  रहा  है  ।

 कुद  विदेशी  आ्रौषधि  फर्मों  द्वारा  जेन्टामाइतीन  सल्फेट  का  आयात

 4709.  श्री  खेम  चन्द  भाई  चावड़ा

 क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :---

 पिछल  तीन  वर्षों  के  दौरान  फार्मूले  रनों  का  निर्माण  करनेके  लिए  मस  से  ०एफ०  फलफोडें

 रोक  मैसर्स  इण्डिया  शेरिंग  ने  जेंटामाइसीन  सल्फेट  का  कितनी  मात्रा  में  प्रख्यात  1

 क्या  पिछने  तीन  वर्षों  के  दौरान  जेन्टामाइसीन  फार्म  पेशनों  का  निर्माण करने के  लिए
 भारतीय  कम्पनियों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  को  रद  कर  दिया  गण  था  we  यदि  तो  ग्रा वंदन पत्न  की  तारीख

 कौर  फर्म  के  नाम  का  ब्यौरा  कया  है  कौर  श्रीचंदन-पत्न  स्वीकार  का  क्या  कारण  है

 इन  भारतीय  कम्पनियों  ने  कितना  अंश  आयत  करने  के  लिए  ade  किंया  कौर

 (4  कया  वैध  औद्योगिक  लाइसेंस  के  बगर  मस  इण्डियन शेरिंग  श्र  सो  Tho  फूलकोडें

 विदेशी  मुद्रा  की
 भारी  धनराशि  fata  में  भेज  रही हैं  यदि  तो  भारतीय  फर्मों  को  ग्रहयुति  क्यों

 नहीं  दी  जिससे  वे  बड़ो  बड़ी  विदेशी  फर्मों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  कर  सकती

 क०  AIO ध
 पेट्रोलियम  झोर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 lh

 Th |  ह  मस

 इण्डियन  सं ग्रा रिंग  लि०  मैसर्स  ary  ई०  फल फोर्ड  प्रा०  Fao  द्वारा  ग्रा यात  किये ~~  =
 गये  जेन्टामाइसीन  सल्फेट  के  ब्यौरे  नीचे  दिये

 गर्त  स०  कम्पन  रक  ATH  वत  आयातित  माहा  मूल्य

 bo

 ee

 इण्डियन  शेरिंग  लि०  1972  93  fHo  ग्राम  4  28

 1973  21.39  ,,  13  92

 1974  32.36  प  21  76

 2.  सं।०  ई०  HARE  1971-72  8  ipo  Wo  15

 719
 )  प्रा०  लि०  1972-73  21  प  LZ  93

 1973-74  37  प  23  87

 a  aaa  mane  eS
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 q कौर  (7)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अस्सी
 मत

 भारतीय  कम्पनियों  के  प्रस्तावों

 के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण-पत्र  में  दिये  गये  हैं  ।

 faa  इण्डियन  शेयरिंग  लि०  द्वारा मैसेज  ato  fo  फूलो  प्रा०  लिप

 पिछले  फोन  वर्षों  के  दौरान  बाहर  भेजी  गई  राशि  का  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  |

 ऋ०  स०  कम्पनी  का  नाम  वर्ष  बाहर  भेजी

 गई  राशि

 नाशा  एएस  ना
 रुपयों  मे ं)

 1.  इण्डियन  शेरिंग  लि०  1971-72  8.0

 1972-73  3.9

 1973-74  3.95

 2.  सी ०  ई०  फूलों  )  प्रा ०  fro  1971-72  शस्य

 1972-73  1.52

 1973-74  0.75

 स ०  ग प  ल ये  कम्पनियां  अब  तक  गैर-संगठित  क्षेत्र  में काय  कर  रही  थी  ।
 शन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कि

 क्या  इन  कम्पनियों  को  कारोबार  चालू  रखने  का  लाइ  ध कि oy  प्राप्त  करने  की  ग्रा वश्य कता है  या  नहीं  |

 जन्टामइसीन  सल्फेट  के  zara  के  निर्माण  को  अ्रस्वो  कृत  किये  जाने  के  विरुद्ध  भा  रतीय  कम्पनियों

 का  प्रतिवेदन  विचाराधीन  है  |

 विवरण
 क

 Fo  स०  भारतीय  कम्पनी  अभ्यावेदन  को  अस्वीकार  करने  के  कारण  इन  कम्पनियों  द्वारा  मांगा

 तिथि  |  ग्रा वात  का  माल का  नाम

 मात्रा  मूल्य

 1.  कैमिकल  इण्डस्ट्रियल  22-11-73  हिन्दुस्तान  A00  12  लाख

 एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  जों  कि  एक  सरकारी  fac  ग्राम०  रुपये

 लेबोरेटरीज  लि०  क्षेत्र  उपक्रम

 जेन्टामाइसीन  सुत्र
 योगों  के  निर्माण  हेतु

 अपेक्षित  प्रमुख  शअ्रौषधों

 के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 रखा हे  ak  इसलिये

 योगों  के  निर्माण  को  भी  हाथ

 में  लेने  के  लिये  प्रभु ज  ares

 का  निर्माण  करना  वांछनीय  है  ।
 2.  थेसिस  केमिकल  23-5-  73  प्रमुख  ग्रोवर  के  मूल  निर्माण  48  4.32

 का  प्रस्ताव  नहीं  रखा  गया  कि०  ग्रा०  लाख  रुपये
 सा  ए a
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 अय

 प्रति  ag  मोटर  कारों  की  दौड़  पर  पैट्रोल  की  खपत

 4710.  चौधरी  राम  प्रकाशन  :  क्या  पेट्रोलियम  ae  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  प्रति  वर्ष  मोटर-कारों  की  दौड़  पर  खर्चे  होने  वाले  पैट्रोल  की  मात्रा  का

 >- पता  र  अ्रौर

 क्या  पैट्रोल  की  अ्रत्यधिक  कमो  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  मोटर-कारों

 की  दौड़ पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  we  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  साझी | oa  द  क  ्  ्  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  सांख्की  नहीं  रखो  जाती  है  ।

 मोटर  व्हीकल  एक्ट  1939 के  प्रतुसरण  राज्य  सरका  रो  को we  गाडियों  की  दौड़  की

 गति  नियंत्रित  करने  का  अधिकार  है  ।  वर्तमान  में  इस  प्रकार  का  कोई  प्र  सबन्ध  भारत  सरकार  के

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 तट  रेलवे के  श्राप्टा  दसगांव  सेक्शन  के  लिये  स्वीकृति

 4711-  को  शंक्ररराव  साबित  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 पिछड़े  क्षेत्रों
 की  कौन  सी  रेलवे  परियोजनायें  योजना  ara  के  पास  स्वीकृति  के  लिए

 बड़ी हुई  हैं  ;

 पश्चिम  तट  रेलवे  के  श्राप्टा-दंसगांव  dana  को  स्वीकृति  देने  में  वर्ष  प्रतिवर्ष  विलम्ब

 क्यों  किया  जा  रहा है  ;  भ्र ौर

 इस  सेक्शन  पर  वास्तविक  कार्य  कब  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  fag)  :  से  पिछड़े  क्षेत्रों  की  कोई  रेल

 परियोजना  योजना  आयोग  के  पास  विचारार्थ  नहीं  वर्तमान  परिश्रमी  fart Tt ry  Ty म  वेस्ट  कोस्ट  रेलवे  के

 ऑआप्टा  दसगांव  खण्ड  को  उच्च  प्राथमिकता  देना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है

 कलकत्ता  भूमिगत  रेलवे  के  लिये  भूमि  के  श्रधिप्रहण  के  लागत-व्यय  में  वृद्धि

 4712.  श्री  कार  एन०  बमन
 :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  भूमिगत  रेलवे  के  लिये  भूमि  का  अधिग्रहण  लागत  व्यय  जो  वर्ष  1971

 में  4  करोड़  रुपये वह  ay  में  बढ़  कर  10  करोड़  रुपया  हो  गया  था  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ae  1971
 में  अधिग्रहण  के  लागत-व्यय के  एक  अशकों को  वहन

 ory  अर करने के  लियेਂ  राजी हो  गई  a1 2 ड़
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 यदि  तो  कया  वही  व्यवस्था  अभी  भी  लागू है  ate  10  करोड़  रुपये  के  इस  लागत

 को
 केन्द्रीय

 सरकार  और  राज्य  सरकार  क्रमशः  किस  प्रकार  वहन  करेंगी

 रेन  संचालक  में  उपमंत्री  (at  बूटा  स्वीकृत  अनुमान  में  भूमि  शौर  सम्पत्ति

 की  लागत  1970 के  मूल्यों  के  आधार  पर  7:  118  करोड़  रुपये  है  ।  अरब  यह  लागत  13  करोड़

 हो  गई  है  ।

 झर  परियोजना की  मंजूरी  इस  शतं  पर  दी  गई  थी  राज्य  सरकार के  हिस्से

 की  रक  का  निर्णय  बाद  में  किया  जायेगा  ।  इस  समय  इस  मामले  की  जांच  विशेष  रूप

 से  परियोजना  के  लिये  आ्रावश्यक  भूमि  कौर  सम्पत्ति  का  प्रश्न  शामिल  राज्य  सरकार  के  परमाणु

 से  योजना  आयोग  द.रो  की  जा  रही  है  झ्र  अभी  इस  पर  निर्णय  लिया  जाना

 यात्री  गाड़ियों  का  रद्द  किया  जाना

 4713.  थ्रो  रोहित  सेत  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोथ  की  wef  कमी  की  से  1974  ae  1975

 ८  महीनों  में  aren  यात्नी  गाड़ियों  को  रह  कर  दिया  गया  था  ;

 व्या  राष्ट्रीय  कोयला  विभाग  के  प्रवक्ता के  इस  आशय  के  वक्तव्य  की  सरकार  का

 अरयात  दिलाया  है  कि  उनके  पास  पर्याप्त  मात्ना  में  कोयला  परन्तु  tad  उसे  उठा  नहीं

 ;  बौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  HATHA  में  उपमंत्री  बूटा  1974  कौर  1975

 की  अपराध  में  प्रति  दिन  11.0 qd  न  276  जोड़ी  सवारी क  द  i  IAN  गाड़ियां  कोयले  की  कमी  के  कारण  रद  रहों  ।

 oy  नहीं  |

 | प्रशन  नहीं  उठता

 Upgradation  of  Posts  of  Class  rt
 ang

 IV

 4714.  Shri  Chowhan:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  at  the  time  presenting  the  budget  on  the  20th  February,  1975  he
 180  given  an  assurance  to  the  effect  that  some  of  the  Class  IV  and  Class  III  posts
 vould  be  upgraded:  and

 (9)  if  so,  the  reasons  why  the  post  of  Radiographer  of  the  Railway  Hospital,
 3iock  ‘B’  Amritsar  has  not  been

 upgraded
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 far?,
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  ways  (Shri  B  a  Singh):  (a)  Yes.

 . '"0005815  for  the  restructur} Ad
 Government.

 ng  of  non-gazetted  cadres  are  under  the  consideration

 (b)  Does  not  arise.
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 निर्वाचन  सुधारों  सम्बन्धी  तारकुन्ड  समिति  की  रिपोर्ट

 4715.  श्री  नूरुल  हुडा  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि

 व्या  निर्वाचन  सुधारो  संम्बन्धी  तारकुण्डे  समिति  के  विस्तृत  निष्कर्षो  को  झर  उनके

 मंत्रालय  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  जगन  साधरण  निर्वाचनों  से  काफी  पूवे  निर्वाचन  प्रणाली  में  महत्वपूर्ण  सुघार

 लाने  के  लि  ये  विरोधी  पार्टियों  शौर  अन्य  लोगों  के  साथ  faa  बैठ  यथा  सम्भव  शीघ्र ही
 उपाय  ढूंढने  रोक  समिति  की  रिपो  पर  गम्भीरता  पुर्वक  विचार  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 न्याय  शौर  कम्पनी  करते  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  डा०  सरोजिनी

 और  कुछ  val  में  निर्वाचित  विषयक  सुधारों  से  सम्बन्धित  उन

 जिनकी  बाबत  यह  कहा  जाता  है  कि  वे  श्री  जयप्रकाश  नारायण  दरा  नियुक्त  तारकुण्डे  Giai st

 द्वारा  दिये  गये  बारे  में  समाचार  प्रकाशित  किये  हैं  ।  निर्वाचन  विधि  के  संशोधन  के  श्रस्तावां  पर

 संसद  की  एक  संयुक्त  समिति  ने  विचार  किया  था  अ्रौर  उस  समिति  ने  ait  रिपोर्ट  में  जो

 सिफारिश  की  उनके  झ्राधार  पर  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  कौर  1951

 में  व्यापक  रूप  से  संशोधन  करने  के  लिये  एक  विधेयक  लोक  सभा  में  पुरःस्थापित  किय  गया  था  कौर

 उस  सदन  में  वह  अभी  विचाराधीन  है  ।  इस  विषय  में  सरकार  का  कोई  पूर्वाग्रह  नहीं  हैऔर  अ

 ग व्य  बारे  में  राजनीतिक  पलों  के  नतीजों  से  विचार-विशे  करेगी  ।

 सऊदी  श्ररब के  साथ  संयुक्त  आयोग  को  स्थापना  के  लिये
 समझौता

 4716.  को  एन०  एस०  पुश्तो  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शरारत  ae  सऊदी  अरब  ने  दोनों  में  संयुक्त  औद्योगिक  उपक्रमों  की  स्याना

 के  लिये  एक  संयुक्त  ग्रा योग  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  किया  जिसके  लिये  सऊदी  aq  आसान

 शर्तों  पर  दीर्घावधि  के  लिये  ऋण  देगा  ;

 क्या  सऊदी  ara  के  पैट्रोलियम  मंत्री  शेख  यामिनी  ने  हाल  ही  में  तेल  सप्लाई

 के  बारे  में  भारत  को  कुछ  आश्वासन  दिये  थे  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या हैं
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  :  श्रमिक
 > a

 सहयोग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सऊदी  झ्र रब  साथ  संयुक्त  आयोग  की  स्थापना  कर  ने  प्रश्न

 अभी  तक  नीचा  रानी  | | र1६  val  (९

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 क  न

 दक्षिण  रेलवे  पर  डीजल  इंजन  चलाना

 A717.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र गौडा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दक्षिण  रेलवे  पर  डीजल  इंजन  चलाने  का  निर्णय  किया  है  ;  रोक

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  योजना  की  रूप  रेखा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  रोक  सरकार  की  नीति  यह  है

 कि  संतृप्त  मुख्य  मार्गों  पर  माल  कौर  यात्नी  गाड़ियों  को  उत्तरोत्तर  डीजल  इंजनों  से  चलाया  जाये

 ताकि  संचालन  कार्य  में  तेजी श्री  सके  कौर  इन  मार्गों  पर  अधिक  यातायात  हो  सके  |  उन  रेलों

 को  तरजीह  भी  दी  गयी  है  जो  कोयला  क्षेत्रों  से  टूर  स्थित  हैं  ।  लेकिन  सीमित  संख्या  में  डीजल  रेल

 इंजन  उपलब्ध  होन  के  कारण  श्रावंटन  में  माल  यातायात  को  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।  अनिवार्य

 मात  यातायात  की  शवश्यकताश्रों  को  पूरा  करने  के  बाद  उपलब्ध  रल  इंजनों  को  चुनींदा  आधार

 पर  लम्बी  दूरी  की  उन  डाक/एक्सप्रैस  गाड़ियों  में  लगाया  जाता  है  जिनमें  श्रमिक  भीड़  रहती  है  ।

 wa  तक  दक्षिण  रेलवे को  15  डीजल  शंटरो के  अ्रलावा  बड़ी  लाइन  के  150  कौर  मीटर

 लाइन के  117  डीजल  रेल  इंजन  आवंटित किये  गये  हैं  जिनसे  मुख्य  मार्गों पर  माल  गाड़ियों  का

 डीजलीकरण  करना  सम्भव हो  सका  है  ।  इसके  दक्षिण  रेलवे  में  बड़ी  लाइन  की  12  जोड़ी

 भर  भीटर  लाइन  की  14  जोड़ी  गाड़ियों  को  भी  डीजल  रेल  इंजनों से  चलाया  जा  रहा  है  ।

 Licences  Granted  to  Foreign  Drug  Companies  Under  ‘Key  Industries  Category’

 4718.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  licences  granted  to  foreign  drug  manufacturing  companies

 under  the  category  of  ‘key  industries’  in  1973  and  1974;  and

 (b)  the  names  of  those  foreign  companies  which  have  been  granted  licences

 during  the  Jast  two  years?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  R-

 Ganesh):  (a)  and  (b).  Essential  drugs  and  pharmaceuticals  (including  intermedi-

 ates  and  contraceptives)  were  included  in  the  list  of  key  industries  in  accordance

 with  the  industrial  licensing  policy  announced  in  1970.  Drugs  and  Pharmaceu-

 tical  Industry  is  included  in  Appendix  I  to  the  Policy  announced  by  the  Ministry
 of  Industry  and  Civil  Supplies  in  their  Press  Note  dated  16th  February,  1973.

 Names  of  foreign  companies  who  were  granted  industrial  licences  for  the  manu-
 facture  of  drugs  and  pharmaceuticals  during  the  year  1973  and  1974  and  the  num-
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 ears

 ber  of  licences  granted  to  each  are  given  below:—

 No  Name  of  the  foreign  company  No.  of  industrial  licences

 granted
 ee  ee  es  ere  नान

 M/s  Boehringer  Knoll  Ltd

 M/s  Ciba  of  India  Ltd.  (Ciba-Geigy)

 M/s  Bayer  (India)  Ltd

 M/s  Boots  Company  (India)  Ltd

 MAs  Smith  Kline  &  French  (India)  Ltd

 M/s.  Laboratories  Grimault  (Pvt.)  Ltd

 M/s  Glaxo  Laboratories  (India)  Ltd.

 M/s  Burroughs  Wellcome  and  Co  (India)  Ltd

 Roche  Products  Ltd M/s

 10  M/s  Merck  Sharp  &  Dohme  of  (India)  Ltd

 11  M/s  Pfizer  Ltd

 12  M/s  Alkali  &  Chemical  Corporation  of  India  Ltd

 a  का  -

 हाई  स्पीड  डीजल  कौर  अरन्य  पैट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात

 4719.  श्री  के०  मानता  :  क्या  पंदोलियम शर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 (  )  क्या  हाई  स्पीड  डीजल  ae  पेट्रोलियम
 उत्पादों का  प्राथमिकता  के  आधार

 पर  प्रख्यात  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हैं

 पेट्रोलियम  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०
 :  ax

 ड  डीजल  घायल 1975-76  के  दौरान  लगभग  1.  2  मि  ०  मी ०  टन  मध्यवर्ती  आसुतोश  (  हाई  स्पीड

 श्र  मिट्टी का  1.75  मि  ०  मी  ०
 टन  ईंधन  तेल

 की
 विमानन  गैस  पिया  4S ae  की  || 4 द वि ुछ मात्रा

 को  आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 बड़े  पैमाने  पर  दस्तगीर  वाली  परिवहन  प्रणाली  के  लिये  तकनीकी  आधिक  अवेक्षण

 4720.  श्री  नरेन्द्र कुमार  सांधी  :  क्या  रेल  मंत्री  राजधानी for  रेलवे  के
 निर्माण

 के
 बारे

 में  19  1974  के  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  3679  के  उत्तर  सम्बन्ध  में  यह्  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 पैमाने  पर  द्रुत  गति  वाली  परिवहन  प्रणाली के  लिये क्या  दिल्‍ली के  लिये  बड़े

 तकनीकी  संभाव्यता  सर्वेक्षण  कराने  के  लिये  नियुक्त  रेलवे  दल  की  रिपो  इस  बीच  प्राप्त हो

 गई  है
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 यदि  बहार  तो  त्  दल  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  अरार  उस  पर  सरकार  की  क्या

 क्रिया  है  प  शौर

 यदि  तो  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  प्रौढ़  यह  रिपोर्ट  कब  तक  सरकार  को

 वस्तुत  जा  देगी  ?

 रेल  संज्रालप  में  उपमंत्री  बूटा  faz)  महानगर  परिवहन  परियोजना  संगठन

 दिल्‍ली  से  व्यापक  द्रुत  परिवहन  प्रणाली  की  लाइनों  श्र  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट

 मिली है
 ।  तराशा  है  कि  1975  में  मुख्य  तकतीकी-झ्राथिक  व्यावहारिकता  रिपोर्ट  मिल  जायेंगी  ।

 ्र  रिपोर्ट  में  संभावित  व्यापक  परिवहन  प्रणाली  में  द्रुत  परिवहन  लाइनों

 mt बस  मार्गों  के  बारे में  यह  बताया  गया है  कि  द्रुत  परिवहन  लाइनों  की  लम्बाई  कौर  उनकी

 कुल  लागत  क्या  होगी  कौर  इस  सम्बन्ध  में  20  वर्षों  में  चरणबद्ध  निर्माण  कार्य  किया  जायेगा  |

 सरकार  इस  रिपोर्ट  की  जांच  कर  रही  है  दार  जब  तकनीकी-श्रमिक  व्यावहारिकता  रिपोर्ट

 मिल  जायेगी  दार  उनकी  जांच  पूरी  हो  जायेंगी  उसके  बाद  ही  सरकार  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करेगी  ।

 अनुमानत  है  कि  बाद  में  मिलने  वाली  रिपोर्टो  1975  के  उत्तरा  में  पुरी  हो  जायेंगी  क्योंकि

 महानगर  परिवहन  परियोजना  (  के  काम  aga  व्यापक  हैं  जिसमें  दिल्ली  के  लिये  तीसरे

 टर्मिनल  की  व्यवस्था  कौर  भ्रन्तरनगर  व्यापक  परिवहन  प्रणाली  के  अलावा  उपनगरीय  रेल  सेवाओं

 का  क्षेत्र  भी  शामिल  है  ।

 तेल  की  खोज  के  लिये  दो  अमरीकी  फर्मो  के  साथ  करार

 4721.  श्री  करके  ars  :  क्या  पेट्रोलियम  शऔर,रसायन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगाल  ग्रोवर  कच्छ  बेंसिनों  में  समुद्र  तट  से  दुर  तेल  की  खोज  करने  के  लिए  दो  भ्रमरी की

 फर्मों  ग्राम
 पलन्चरं  इण्डिया  ao  ale  रीडिंग  एण्ड  बेट्स  सर्प  के  साथ  भारत  सरकार ने  करार  किये  हैं

 श्र
 '

 यदि  ज्वर  तो
 करार  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  ato  :

 उपरोक्त  दो  ठेकों  की  मुख्य  शतं  25  1974  को  तारांकित  प्रश्न  संध्या  30  के

 उत्तर  से  संबंधित  विवरण  पत्र  में  संभा  पटल  पर  रखें  गई  थी

 तेल  कम्पनियों  द्वारा  खनिज  तेल  के  सत्यों  में  वृद्धि  को  मांग

 4722.
 श्री  के०  क्या  पेट्रोलियम प्रौढ़

 रसायन  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि
 :

 उन  तेल  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  1973  के  बाद  खनिज  तेल  के
 मूल्यों  में  दुद्धी  की  मांग  की  है  ,

 -30
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 ऋण

 प्रत्येक  तेल  कम्पनी  a  मूल्य  वृद्धि  को  मांग  कितनी  बार  को  है  और  प्रत्येक  बार  मूल्य

 में  कितनी  वृद्धि  की
 मांग

 गई  ;

 खनिज  तेन  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  मांग  सरकार  ने  कितनी  बार  सानों  श्र  प्रत्येक  बार

 कितनी  वृद्धि  की  श्व नुम ति  दी  गई  ;

 क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  बार  तेल  कम्पनियों  से  यह  स्पष्टीकरण  देने  को  कडा  हूँ  कि

 वे  खनिज  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की
 मांग  किन  कारणों  से  कर  रही  हैं  झ्र

 aff  ती  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वेशेलिपरम  ate  tara  प्याला  में  उपमंत्री  (ait  ato  Ti  बर्मा

 कार्टेक्स  अर  जस्सो  |

 म्रपेक्षित  सुचना  सलत  विवरण  पत्र  में  दो  गई  है  में  रहो  गई  दिए  संध्या

 एल०  gto  9307/75]  |

 ko शौर  कम्पनियों  से  कहा  गया  था  कि  उनके  द्वारा  समय-समय  पर  की  गई  मूल्यों

 में  वृद्धि  के  कारणों  को  स्पष्ट  करें  जो  उनकी  दुष्टि  में  प्रावश्यंक  था  जिन  तेल-उत्पादक  देशों  ने  ast  शुदा

 राबर्टो  कर  श्र  साझीदारी  में  वृद्धि  की  थी  उनकी  सरकारों  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  के

 परिणामस्वरूप  तेल
 कम्पनियों

 ने  मूल्य  बृद्धि  cul  की  अनुमति  दी  थी  ।  तेल
 कम्पनियों  द्वारा  की  गई  इन

 बृद्धि यों  को  तेल  उत्पादक  निर्यातक  देश  द्वारा  किए  गए  विभिन्‍न  नीतियों  से  किया  गया  ।  विदेशी  तेल

 कम्पनियों  को  आवंटित  विदेशी  मुद्रा  की  अधिकतम  सीमा  के  इन्दर  उनको  कच्चे  तेल॑  का  श्रायात  करने

 की  अनुमति  गई  थी  किन्तु  तेल  कम्पनियों  द्वारा  vasa  किए  गए  मूल्य  को  उत्पाद  मुख्य

 निर्घारण  प्रणाली से  वसूली  करने  वाले  नहीं  माने  गए  |

 Allotment  of  Petrol  Pumps

 Ill.  LIC कता  the  Min  isle ictea
 4724.  Shri  Mulki  Raj  Saini:  W  r  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  petrol  pumps  all  over  the  country  during  1974-75;

 (b)  the  number  of  n  Cw  pel OUT  rT  aftr  ol  p  UITIVS  dalvetegd 11110:  allnttad  Ul  जै
 Aavnring  1074. Pe  i

 ern  £  natra  in  Pradesh
 (c)  the  nu  4  iv abe  =  v  i  petrol  pu  m  ps  adsl  Leed allotted  aah  Uttar थ  LAU  OLE  duri  ng  1974-75;

 (d)  the  number  of  petrol  pumps  atted  to  persons  belonging  to  Scheduled

 Caste;  and

 (e)  the  number  of  those  allotted  to  persons  belonging  to  other  backward  castes?:
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  C.  P.

 Majhi):  (a)  and  (b)  The  total  number  of  Retail  outlets  all  over  t  country  are
 indicated  below:—

 ee

 As  on  As  on
 I-I-74  I-I-75

 (1)  IOC  e  3349  3553

 (2)  Burmah-Shell  3262  3173

 (3)  ८  .  1887  1868

 (4)  Caltex  1359  1206

 (5)  1.B.P  435  480

 (6)  A.O.C  164  164

 TOTAL  10456  10444

 —_———  —____—  nr

 The  decrease  in  the  figure  as  on  1-1-1975  compared  to  those  on  1-1-1974  in  case
 of  certain  oil  companies  is  on  account  of  more  outlets  having  been  closed  down

 by  them  than  the  new  outlets  opened

 (c)  IOC  during  1974-75  (so  far)  and  IBP  during  1974  have  commissioned/,

 issued  letters  off  appointment  in  U.P.  for  10  and  7  retail  outle  respectively.

 IOC’s  figure  includes  two  outlets  taken  over  from  Caltex

 (d)  and  (e)  Information  is  being  collected  and  ill  be  laid  on  the  Table  of

 the  House.

 भावनगर-तारापुर  रेल-लाइन  का  निर्माण

 4725.  श्री  पी०  जो०  मावलंकर  कया  रेल  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  में  वर्तमान  अभाव  की  स्थिति  प्रौढ़  इसके  फलस्वरूप  वहां  राहत

 कार्य  शुरू  करने  की  आवश्यकता
 को

 विशेष  रूप  से  ध्यान  में  रखते  हुए
 गुजरात

 में

 तारापुर  रेल  लाइन  के  निर्माण  कार्य  को  द्रुत  गति  से  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ;

 तौर

 यदि  तो  aa  ौर  कब  ?

 we  भावनगर रेल  मंत्रालय में  (
 श्री  बूटा

 :

 तारापुर  बड़ी  लाइन  के  लिए  अन्तिम  मार्ग  निर्धारण  इंजीनियरिंग-एवं-यातायात  सर्वेक्षण  का

 काम  चल  रहा  है  और  शीघ्र  ही  इसके  पुरा हो  जाने  की  ata है  ।  इस  लाइन के

 निर्माण  के  प्रस्ताव  पर  ब  विचार  सर्वेक्षण  पूरा  हो  जाने  ak  रूप
 re  जाने  के  बाद

 ही  किया  जाएगा  लेकिन  कठिन
 वित्तीय  स्थिति  को  देखते  हुए  श्रकाल  की  वत  मान  परिस्थितियों

 में  इस  परियोजना
 को

 हाथ  में  लेना  संभव  न  हो  पायेगा  ।
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 मारे  25,  1975  ल
 ne
 थ  लिखित  उत्तर

 मथुरा
 रा  परियोजना

 को  का  yi का
 द  क

 axe  ह  क  ड
 726.  सिनक  नया

 और

 रसायन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग ेf

 नय
 साय al  प्  975  के  इकानामी

 res
 ड  ट  स्कूल  मारा

 शिक्षक A  प्रद  समाचार  को  कौर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  उसमें  उठाये  ग  £
 प्रति  सरकार  की

 कया  }  are

 उक्त  मामलें  के  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 क  लियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 )

 :

 से
 सरक  कि  इसकी

 हनो

 हैं  मारा
 गदग

 Gia  थी

 क  करने  के

 सम्बन्ध  |  त्र
 य  =  i  ये  हैं

 AT  जाय जिता  कीं  सम्बन्ध
 में  सरकार  द्वारा

 पहले  लिए  om  निर्देश  में  सशोधन  करने  पर
 क

 प  ्  t  नहीं  किया

 गया  है  शोधनशाला

 र

 a  विक

 ि  नि
 भार  थ  विधि

 संस्थान के  कार्यकरण को  समीक्षा

 4728  ग्रा  डागा ;  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  काया  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि

 pea

 भारतीय  विधि  संस्थान  के  का  की  समीक्षा  करने  के  लिए  सरकार

 ने
 एक

 समिति
 |  कग

 oo

 So me a aft  at,  तो  उक्त  समिति  के
 नाम  क्या  हैं  प्रा  उसके  निदेश  पर

 क्या  हैं  ;
 ः  ः

 _

 समिति  अपनी  श्रीहीन  fea  ा
 करेगी  ?

 -  कब श्रस्तुत प्
 ara  और  weet  eet  dares  से  crea:  पत्री

 डा०  सरोजिनी

 :

 ज

 थ

 समिति  में  निम्नलिखित सदस्य  हैं (q)

 [)  श्री  डी०
 दी  ०

 मुम्बई  उच्च  न्यायालय  के  भूतपूर्व  न्या

 एवं  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  के  ज्येष्ठ  झ्र धि वक्ता  अध्यक्ष

 (1  भी  झार० एन० शर्मा एन०  इलाहाबाद उच्च  न्यायालय  के

 एवं  के  उच्चतम  न्यायालय  के  ज्येष्ठ  श्रीधर  ७

 to
 एन०  लोकल  सयुक्त  सचिव  और

 विधि  सलाह
 के (iii)  F | -  aes

 विधि  हाय
 न्याय  कौर  कम्पनी  कायथ  सदस्य

 द  प
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 (iv)  श्री  व्यय  विभाग  के  संपत  वित्त  मंत्रालय

 के  नामनिरेंशेती  सदस्य

 (Vv)  श्री  Uo  डी०  अवर  विधि  ara

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मन्ना  र  (2  सदस्य-सचिव

 कजाक
 101.0  & az  भारतीय  विधि  संस्थान  को  भ  रकार  से  प्राप्त  सहायता  ग्रतृदान

 की  बाबत  उसकी  उपलब्धियों  ate  कार्यों  का  पूर्वावलोकन  करते  के  लिए

 गठित की  गई  है

 समिति  में  विचार  विमश  का  कार्य  काफी  art  बढ़  चुका  है  ale  तराशा  है  कि

 वह  शीघ्र  ही  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देगी  ।

 दिल्‍ली  में  सतदाता  सूचियों  का  पुनरीक्षण

 4729.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  क्या  न्याय  शौर  कम्पनी  aa  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  सभी  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  मतदाता

 सूचियों  को  पुनरीक्षित  करने  का  काम  पुरा  हो  चुका  है  ;

 क्या  प्रत्येक  निर्वाचन  क्षेत्र  में  बहुत  सारे  मतदाताओं  के  नाम  मतदाता  सूचियों

 में  दर्ज  नहीं  किये  गये  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  ने  इसके  कारणों  पर  घ्यान  दिया  है  शरीर  यदि  तो  इस  बारे

 में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  ara  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :

 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  सभी  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  की  निर्वाचक

 नामावलियों  के  अन्तिम  रूप  से  प्रकाशन  के  लिए  नियत  तारीख  31  1975  है  |

 जी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 नव पाड़ा  और  बड़ा नगर  में
 नये  रेलवे  स्टेशन/हात्ट  का  खोला  जाना

 4730.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  घटेंगे  कि :

 क्या  पूर्वी  रेलवे  के  सियालदह  डिवीज़न  के  भ्रमित  बैक्ट्रिया  ak  दम  दम

 जंक्शन  के  बीच  नावपाड़ा  कौर  बड़ा नगर  में  नये  रेलवे  स्टेशन
 को  खोलने  के  बारे  में

 नावपाड़ा  उन्नयन  से  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  gat

 क्य  > याद  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  14 |  तौर
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 ले
 इस  at  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  द  द

 रेल  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  बूटा  पूर्वी  -  रेलवे  के

 सियालदह  isa  के  उपनगरीय  खण्ड  में  डस डम  अर  बैक्ट्रिया  स्टेशनों  के  बीच  नवापाड़ा

 इस  तरह में  हाल्ट  स्टेशन  खोलने  के  बारे ंमें  एक  ज्ञापन  प्राप्त  gat  है  ।  उक्त  ज्ञापन
 के  स्टेशन  की  अ्रावेश्यंकता  पर  बल  दिया  गया  है  ।  इस  मामले  पर  विस्तार  से  विचार

 किया  गया  हैं  ।  वित्तीय  दृष्टि  से  सक्षम  न  होने  के  इंजीनियरिंग  बौर
 परिचालन

 की  दृष्टि से  भी  यह  प्रस्ताव  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  रेल  दुर्घटनाओं  में  मत  व्यवसायों  के  श्रोतों  को  मुग् राव जा

 >
 4731.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क़्या  रेल  पिछल  एक  वर्ष  mn  दौरान  उड़ीसा  में  रेल

 19  1974  के  शअ्रतारांकित  प्रशन  संख्या  1087  के  उत्तर दुर्घटनाओं  के  बारे

 के  सम्बन्ध  में  बताने  की  कृपा  करेगे  फि

 क्या  उड़ीसा  में  हुई  रेल  दुर्घटनाओं में  मारे  गये  व्यक्तियों  के  श्राश्रितीं  को

 fae  वाले  मुआवज़े  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  TALS

 ry
 यदि  हां  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  (  hb  )  अर  सुचना

 वार  न  करके  रेलवे बार  संकलित  कप  जाती  19
 ink

 wold.  i974  पुछ

 गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1087  के  उत्तर  में  उल्लिखित  दुर्घटनाओं  के  रेलें

 घातक  दुर्घटना  अधिनियम  तथा  ला  ऑफ  टाट स  के  श्रन्तगत

 ee

 के  ara

 से  दक्षिण  yt  रेलवे  को  मुआवजा  के  लिए  कोई  दावा  प्राप्त  नहीं  हनना  है
 |

 शि  में  मारे  गये  गाडी  गाडा  के (|  »  मामलों  में  से  पांच  मामलों  पस-दस

 हजार  रुपये  का  मुआवज़ा  कर्मकार  मुआवजा  रात  के  .  पास  जमा क  ।  देय

 जेसा  fe  कमंकार  मुआवजा  whiz  1923  के  अन्तत  स्वीकार्य  है
 ताकि  बचे  एक

 >  । मामले  के  सम्बन्ध  में  समावेश  के  भुगतान  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  म  ध

 महाराष्ट  में  रेलवे  स्टेशनों  को  झर  उनका  बिस्तार

 4733.  न  बसन्त  साठे  पा  रेल  मंत्री  यह  बताने  ो

 की
 कपा

 करेंगे
 कि

 क्या
 महाराष्ट्र

 म  कुछ  रेलवे  मरमत  और  उनका  विस्तार  करने

 की  श्रावण्यकता  है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  कार्य  के  लिए  चालू  वर्ष  में  व्यवस्था
 की  है  तथा  वर्ष  1975-76  के  लिए  कितने  धन  की  व्यवस्था  की  गई  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  यातायात  की  बिमान

 मात्रा  के  लिए  महाराष्ट्र  स्थित  रेलवे  स्टेशनों  का  कोई  बड़ा  विस्तार  करना  आवश्यक  नहीं

 समझा  गया  है

 शौर  स्टेशनों  फर  आरक्षण  और  मरम्मत  याची  सुविचारों  atc

 मामली  परिवहन  ate  परिवर्तन  के  कार्यों  के  लिए  प्रति  वर्ष  धन  की  व्यवस्था की  जाती  है  ।

 at  का  अ्राबटन  रेल क्वार  foyer
 |  किए  ब है| इस  ag भी  एसी  ही  व्यवस्था है  ।  जाता  कौर

 अलग  से  राज्यवार  अ्रावंटनਂ  नहीं  किया  जाता  |

 सरकारो  उनकों  हारा  बताई  जाने  वालो  अप धियां

 नीड  eS
 4734.  को  अर्जुन  सेठी  :  नजरा  TztttaA  शर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  क्या

 कृपा  करेंग  कि

 wr  ye  ee
 भारत  सरकार  के  उपक्रमों  द्वारा  बनायी  जाने  वाली  औषधियों  की  संख्या

 प्रौढ़ कितनी है

 प्रत्येक  उत  कारवाने  में  बनाई  जाने  वाली  औषधियों  श्र  दवाइयों  के

 नाम  क्या  क्या  हैं
 ?

 . e पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  कार  wiz

 भारत  सरकार  के  प्रत्येक  उपक्रम  द्वारा  उत्पादित  ste  प्रौढ़ों  लाई सं सी कृत

 स्थापित  क्षमता  कौर  1971-72,  1972-73,  1973-74  अ्रौर  1974-75

 के  दौरान  वास्तविक  उत्पादन  युक्त  एक  विवरण  पंत्र  संलग्न  में

 गया  देखिये  संख्या  एल०  |

 केरल  स्टेट  ड््ग्पं  एण्ड  फार्मात्य  डिकन्स  लिमिटेड  हारा  नपे  कारखानों  की  स्थापना

 4735.  श्री  बताया  रवी  क्या  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  केरल  स्टेट  ड्रग्स  एण्ड  फार्मात्यूटिकल्स  लिमिटेड  का  विचार

 a
 =

 सहयोग
 जिसक ेलिए  वे  vax  ही  सहमत  हो  चके  q  कारखाने  स्थापित  करने  का  हैं

 क्या  भ्रन्तिम  रू  से  बात  चीत  करने  के  लिए  हंगरी  के  प्रतिनिधि  के  भारत
 आने  हेतु  ग्रामपति  प्रमाण-पत्र  बने  के  बारे  में  केरल  स्टेट  इन्डास्ट्यल  एंटरप्राइज़स  लिमिटेड  का

 अनुरोध  wit  तक  उसके  मंत्रा  में  विचाराधीन  पडा  है  ;  और

 यद  तो  बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  शौर  मत  प्रमाण-पत्र  कब  तक  दिये
 जाने  की  सम्भावना  है

 ?
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 पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार
 :

 से  केरल  राज्य  अवध  एवं  भेषज  fro  केरल  सरकार  को  एक  पूर्ण  स्वामित्व

 वालीਂ  कंपनी  हंग्री  के  सहयोग  के  साथ  एटमेटिक  निकल  सूचना  तथा  मूल  औषध  निर्माण

 का  विचार  कर  रही  हैं  ।  केरलਂ  राज्य  औद्योगिक  उद्यम  लि  केरल  सरकार  को

 एक  होल्डिंग  कंपनी  ने  सुचना  दी  है  कि  सहयोगियों  के  waar  उनके  सूक्ष्म  के

 मूल्यांकन  के  लिए  हंग्री  में  प्रारम्भिक  विचार  विमर्श  का  प्रस्ताव  है  ।

 राज्य  लि०  शर  केरल  राज्य  awa  एवं  भेज ग्रौद्य शिक  उद्यम

 fo  को  सुचित  किया  गया  है  कि  सरकार  का  सिद्धान्त  रूप  से  हंग्री  के  साथ  सहयोग

 के  लिये  समझौते  पर  तथा  इस  उदेश्य  के  लिए  उनके  हंग्री  जाने  पर  कोई  श्रीपति  नहीं  है  ।

 सी०  एफ०  फूलों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  की  मंजूरी

 4736.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यंह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  जैन्टामाइसीम  सल्फेट  के  उत्पादन  के  लिये  2

 करोड़  रुपये  की  लागत  का  कारखाना  लगाने  के  लिये  सी०  एफ०  पुलफोर्ड  नामक  पूर्णतया

 विदेशी  स्वामित्व  की  श्रेषऋ  कम्पनी  को  आद्योगिक
 लाइसेंस

 देने  का  fay  फिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  कौर  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  ऐसा  लगाया  गया  है  कि  उक्त  फर्म  बिना  आद्योगिक  अथवा  सी०

 त ०  बी०  लाइसेंस  प्राप्त  fat  हो  चल  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  site  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  कार  :

 और  13  1974  औद्योगिक  एवं  विनियमन

 1951  के  अन्तत  दिये  गये  अपने  aden  में  उसे  स०  fo  पुलफोर्ड  इंडिया

 प्रा०  लि०  ने  निम्नलिखित  मदों  के  उत्पादन  का  प्रस्ताव  रखा  है  ;

 स०  उत्पादन  की  मद  वार्षिक  क्षमता

 1  जैन्टामाइसीन  सल्फेट  1000  fro  ग्राम

 2  मोतिया  360  मिलियन

 इंजेक्टेबल्स  8100  लीटर

 roe आइन  + दि  कौर  क्रीम  25000  fro  ग्राम

 उन  16000  लीटर
 ठ

 6  कप्सूल्स  e  ann vUYU  0  मिलियन

 उन्होंने  अपनों  साम्य  गूंजी  को  200  लाख  रुपये  तक  बढ़ाने  भी  प्रस्ताव  रखा  है  ।  इस
 यूनिट को  कोई  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  नदीं  किया  गया  है  गौर  उनके  order  पत्र  की  जांच  की  जा  रही  हैं  ।

 ञ्
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 तोर  यह  यूनिट wa  तक  गैर  संगठित  क्षेत्र  में  कार्य  कर
 रहा  इस  प्रश्न  पर

 विचार  फिया  जा  रहा  है  इस  कम्पनी  प  ने  का  लाइसेंस  प्राप्त  करने  की

 आवश्यकता  नहीं  ।

 Decline  in  production  at  Fertilizer  Factories

 4737  Shri  Bhagirath  Bhanwar  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  production  in  the  fertilizer  factories  in  the  country  is  declining
 due  to  power  shortage,  technical  difficulties  and  defective  management;  and

 (b)  the  measures  being.  taken  to  increase  production  by  effecting  improvements
 in  the  management  of  the  fertilizer  factories?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  K.  R.
 Ganesh)  (a)  and  (b).  A  production  of  nearly  12  lakh  tonnes  is  expected  to  be

 achieve  during  1974-75,  as  against  10.6  lakh  tonnes  during  the  previous  year.
 The  overall  production  could  have  been  even  better  but  for  constraints  like  power
 and  raw  material  shortages,  technical  problems,  etc,  Measures  are  continuing  to

 minimise  to  the  extent  possible  the  impact  of  these  constraints  and  also  to  stream-

 line  management  procedures  and  practices  towards  maximization  of  efficiency.

 सोच  जियों  का  उत्पादन

 4738.  श्री  दारद  यादव  :  क्या  प  ट्रेलिया  श्र  पाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1972,  1973  तथा  1974  में  औषधियों  का  कुल  कितना  उत्पादन  करा

 इसमें  से  कितना  उत्पादन  पूर्णतया  विदेशी  स्वामित्व  की  कम्पनियों  द्वारा  किया

 कितना  आंशिक  विदेशी  स्वामित्व  की  कम्पनियों  द्वारा  तथा  कितना  स्वेदेशी  कम्पनियों  अर

 स्वदेशी  कम्पनियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  we  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  कार  :  (  और

 सच  1 एक,/ल्लत क।  जा  रह  शार  यथा  शीघ्र  सभरवाल पर  रख  दा  जाएग  ॥

 श्री  जय सुखलाल हाथी  की  अध्यक्षता  में  ग्नौषध  उद्योग  के  विभिन्न  रहमान  की  करने

 के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।  समिति  के  विचाराधीन  विषय  में  wer  वर्गों  के  साथ-साथ

 यह  भी  सम्मिलित
 है  कि  ag  श्रौषध  उद्योग  के  प्रगतिशील  विकास  के  लिए  विशेष  रूप  से

 भारतीय  कौर  लघु  पैमाने  के  क्षेत्र  में  सिफा/रेशें  करेगी  ।  जयनी  सिफारिशें  करते  समय  समिति  उद्योग

 के  संतुलित  क्षेत्रीय  फैलाव  की  श्रवश्यकता  को  ध्यान  में  गी  ।  सरकार  जनता  को  विशेष  रूप  से

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  कौर  आवश्यक  shee  एवं  घरेलू  दवाइयों  की  उपलब्धि  के  लिये  उपायों  पर  स समिति  की

 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ।
 इस  रिपोर्ट

 के
 पर  श्रावश्येक  श्रौपध  एवं  घरेलू  दवाइयों  जिनकी  बड़ीं  मात्रा

 में  आवश्यकता
 होगी

 का  अनुमान  लगाया  जा  रहा  है &  |
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 सरकार  ने  भारतीय  क्षेत्र  के  प्रोत्साहन  के  लिए  निम्न  उपाय  किये  हैं  :

 (i)  उद्योग  को  भारतीय  क्षेत्र  की  निर्माण  योजनाओं  में  अनुमोदन  के  लिए  प्राथमिकता दी
 जाती है  ।

 (ii)  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  अधिक  संख्या  में  प्रबंध  झौषधों  का  निर्माण  ।

 (iii)  श्राम  तौर  पर  विदेशी  कम्पनियों  को  सूत्र योगों  के  उत्पादन  के  लिए  औद्योगिक

 लाइसेंस  नहीं  दिये  जाते  जब  तक  वे  प्र पुंज  औषध  उत्पादन  से  सम्बद्ध  न  हो  ।

 (iv)  उनसे  cist  ्रौषधों  का  उत्पादन  शौर  अधिक  मूल  स्तर  से  प्रारम्भ  करने  के  लिए

 कहा  जाता  है  ।  भ्र ौर  क्षमता  में  विस्तार  करने  के  लिये  या  नई  fart  आरम्भ  करने

 के  लिए  शर्तें  के  तौर  पर  उनसे  प्र पंज थि  श्रौषध  उत्पादन  का  अन्तिम  भाग  देश  में  अन्य

 सुत्र योगों को  उपलब्ध  करने  के  लिए  कहा  जाता  है  ।

 उपयुक्त  दायित्व  भी  उन  पर  लगाया  जाता  है  ।

 (v)
 निर्माण  प्रक्रियों  में  विस्तार  की  agate  के  समय  विदेशी  साम्य  पूंजी  में  निरंतर

 कमी  करके  भारतीय  शेयर  होल्डिंग  की  वृद्धि  की  ws  लगाई  जाती  है  ।

 (vi)  जित  कम्पनियों  की  विदेशी  पूंजी  40%,  से  अधिक  है  ate  विदेशी  कम्पनियों  की

 शाखायें  जो  भारत  में  काम  कर  रही  हैं  को  वाणिज्यिक  are  औद्योगिक  प्रक्रिया  के

 लिए  या  नई  प्रक्रिया  प्रारम्भ  करने  के  लिए  सरकार  का  श्रनुंमोदन  प्राप्त  करना

 आवश्यक  है  |

 इण्डियन  मैडीकल  ऐसोसियेशन  तथा  इण्डियन  ड्रग्ज  मैनुफैक्चर  ऐसोसियेशन  के  प्रतिनिधियों

 के  साथ  यथेष्ट  मात्रा  में  औषध  उपलब्ध  करने  के  लिए  स्वदेशी  क्षेत्र  की  भूमिका  निभाने  के  संबंध  में

 विवार  विमर्श  किया  गया  है  ।  इस  क्षेत्र  से  बड़े  पैमाने  में  उपयोग  होने  वाली  झौषधें  सस्ते  दामां  पर

 उत्तादन  करने  के  लिए  तथा  ऐसी  ग्राहकों  को  समिति  द्वारा  दी  गई  सुची  से  भिन्न  करने  के  लिए  कहां

 गया  है  ।  औषध  निर्माण  करने  वाले  सरकारी  उपायों  वध  उद्योग  में  भारतीय  क्षेत्र  के  साथ

 अवश्यक  जीवन  रक्षा  श्रौषधे  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  करने  तथा  उत्पादन  लागत  को  कम  करने  कें

 उपायों  पर  विचार  विमर्श  ग्रा  किया  गया  है  ।  ये  विचार  विमर्श  चल  रहा  है  और  विभिन्न  teat  पर

 आवश्यक  कार्यवाही  अप्रैल  में  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद  की  जायेगी  ।

 निर्वाचन  सम्बन्धी  सुधारों  के  बारे
 में  कलकता

 में  नागरिक  सम्मेलन

 4739.  at  कमर  गुह  :  क्या  न्याय
 ale  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  निर्वाचन  सम्बन्धी  सुधारों  की  मांग  के  सम्बन्ध  में  26  1975  को  कलकत्ता

 में
 हुये

 नागरिक  सम्मेलन  को  कौर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 यदि  तो  सम्मेलन  में  को  गई  मांगों  को  मुख्य  बातें  क्या  रोक

 इस  बारे  में  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 39 *
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 न्याय  श्र  कम्पनी  कायें  संभालने  में  राज्य  मंत्रो
 (1  सरोजिनी  महिषी  )  :

 सरकार का  ध्यान  26  1975  को  कलकत्ता  में  हुए  एक
 नागरिक  सम्मेलन  के  संबंध

 में

 पत्र  में  छपी  खबर  की  प्रोर  दिलाया  गया  है  ।

 उप  सम्मेलन  में  निर्वाचन  सुधारों  संबंधी  मुख्य  समाचारपत्र में  प्रकाशित

 खबर  के  aaa  निम्नलिखित  हैं  —«

 (1)  निर्वाचन  अयोग  की  नियुक्ति  ऐसी  रीति  से  की  जाए  जिससे  कि  उसकी  निष्पक्षता

 सुनिश्चित  हो  सके  ;

 (2)  सम्पूर्ण  लोक  सभा  या  सम्पूर्ण  विधान  सभा  के  लिए  निर्वाचन  कराए  जाने  के  तीन

 मास  समुचित  सरकार  सत्ता  से  हट  जाएगी  ;

 (3)  प्रधान  मंत्री  को  या  किसी  भी  ग्न्य  मंत्री  को  निर्वाचन  के  प्रयोजनों  के  लिए  सरकारी

 परिवहन  att  ग्न्य  शासकीय  सुविधाएं  का  उपयोग  करने  की  इजाजत न  दी

 (4)  एक  मतदान  बूथ  पर  कई  मत  पेटियों  के  स्थान  पर  केवल  एक  बड़ी  मत  पेटी  का

 उपयोग  किया  जाए  कौर  अ्रभिकर्ताश्रों  या  श्रभ्यथियों  को  गणना  करने  के  समय  तक

 उन  मत  पेटियों  को  रक्षा  करने  की  सुविधाएं  दी  जाएं ;

 (5)  प्रत्येक  मतदान  बूथ  में  डाले  गए  मतों  की  गणना  मतदान  होने  के  तुरन्त  बाद  मतदान
 के  स्थान  पर  की

 (6)  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व

 (7)  मतदान  कौर  गणना  श्रभिकर्ताओं  तथा  निर्वाचन  कार्यकर्ता  घरों

 तथा  निर्वाचन  अधिकारियों  तथा  कर्मचारीवृंद  की  शारीरिक कौर  अन्य  क्षति की
 धमकियों  तथा  अभिवास  के  विरुद्ध  वैयक्तिक  सुरक्षा  के  gators  किए

 (8)  प्रत्येक  भ्रभ्यर्थी  निर्विघ्न  रूप  से  निर्वाचन  कार्य  करने  के  भ्र धि कार  का  उपयोग

 करेगा  |

 सरकार  निर्वाचन  विधि  में  संशोधनों  के  संबंध  में  राजनीतिक  दलों  के  साथ

 करने  का  विचार  है  ।

 राज्यों  को  मिट्टी  के  तेल  का  अ्रावंटन

 4740.  श्री  विभूति  मिश्र  क्या  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार ने
 उपभोक्ताओं  के  लिये  विभिन्न  राज्यों  तथा  महत्वपूर्ण  केन्द्रों  से  मिट्टी

 के  तेल  का  विक्रय  मूल्य  निश्चित  किया  कौर

 कया  दुकानदार  उपभोक्ताओं
 से

 अधिक  मूल्य  लेते  हैं  ?
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 मोच  25,  1975  लिखित  उत्तर

 पे  ट्रेलिया  श्र  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  :  कौर

 केन्द्रीय  मुख्य  बन्दरगाहों  पर  स्थित  तेल  कम्पनियों  के  प्रतिष्ठानों  के  वार  तथा  शोधनशाला

 भैरों  पर  प्र पुंज  पेट्रोलियम  जिनमें  मिट्टी  का  तेल  भी  शामिल  के  मूल  भ्र धिक तम विक्रय  मूल्य

 का  निर्धारण करती  है  ।  फूटकर  विक्रय  रेल  विक्रेताप्नों  को  ही  दिये  जाते  वाली  कमीशन
 विक्रय  कर  कौर  असाधारण  खर्चा  जो  राज्य  सरकारें  संघ/शासित  क्षेत्रों  द्वारा  विक्रेताश्नों  को  स्थानीय

 परिस्थितियों  में  मंजूर  किए  जाते  के  मूल्य  निर्धारण  विक्रय  मूल्यों  से  तैयार  किए  जाते  हैं  |

 मिट्टी  के  तेल
 के

 बारे
 में

 afar  पदार्थ  1955
 के

 अन्तर्गत  जारी  किए  गए  आदेश
 197  4

 मूल्यों  का  निर्धारण  द्वारा  राज्य  सरकारों  संघ  शांसित  क्षेत्रों  को  विभिन्न  स्थानों  पर  फुटकर
 विक्र,य  मूल्य  निर्धारित  करने  तथा  यदि  कोई  शभ्रनाचार  तो  उसके  प्रति  कार्रवाई  करने  के  भी  अ्रधिकार

 दिए गए  हैं

 aq  के  तेलशोधक  कारखानों  का  विस्तार

 4741.  को  दिने  चरन qq  करक  गोस्वामी es  क्या  पेट्रोलियम  ate  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि

 क्या  क़सम  के  तेलशोधक  कारखानों  का  विस्तार  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 wiz

 यदि  तो  कितना  विस्तार  किया  जायेगा
 ?

 qatar  wie  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शौर

 भारतीय  तेल  निगम  कौर  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  wa  तक  स्थापित  भंडारों  के  आधार  पर

 yan  तेल  क्षेत्रों  से  1978-79  तक  प्रति  ay  530  मिलियन  ato  eq  का  शभ्रशोधित  तेल  उपलब्ध

 होने  की  संभावना  है  ।  यह  क़सम  शोधित  तेल  पर  आधारित  वर्तमान
 शोधन  शालाओं  की  श्रावश्यकताझों

 को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ।  वर्तमान  प्रायोजित  शोधनशाला ओं  की  wrap  से  ऊपर

 ग्र ति रिक्त  शोधित  तेल  के  उपलब्ध  होने  इस  समय  कोई  संभावना  नहीं  है  ।

 भारतीय  तेल  निगम  के  चेयरमन  को  नियुक्ति

 4742.  श्री  मधु  लिमये  :  क्या  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 श्री

 ato  कार
 दास  गुप्त

 को
 भारतीय  तेल  निगम  लिमिटेड का  चेयरमैन  नियुक्त

 करने  के  सम्बन्ध  में  एक  संसद  सदस्य  ने  2  1974  को  एक  पत्र  भेजा  था  ;

 )  पाईपलाइन  कांड  की  जांच  कर  रहे  गवार  आयोग  के  सामने  झूठा  शपथ  पत्र  देने  के  लिये

 सी०  कार  दास  गीत  के  विरुद्ध  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का

 गंगा  जल दूषण  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  पर  मंत्रिमंडल  के  निर्देशों

 को  क्रियान्वित  न  करने  के  लिये
 श्री

 सी०  कार  दास  गुप्त  के  विरुद्ध सरकार का  वि  वार  क्या  कार्यवाही

 करने का
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 पैट्रोलियम  झर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  alo  पी०  :  जी  इस  पत्न

 का  उत्तर  25  1974 को  भेजा  गया  था  ॥

 झपने  2  1974  के  पत्न  में  माननीय  सदस्य  ने  एक  झूठे  शपथ  पत्न  का  हवाला  दिया

 था  ।  जिसके  द्वारा  श्री  दास  गुप्ता  नें  सरकारी  की  समिति  के  तथ्यों  के  परिणामों  पर  दोषारोपण
 करने  की  कोशिश  की  थी  ।  इस  मामले  में  विशेषाधिकार  पर  उठाये  गये  प्रश्न  की  माननीय  अध्यक्ष

 महोदय  ने  जांच  की  थी  कौर  प्रिये  2  1974  के  निर्णय  में  उन्होंने  यह  ठहराया  कि  श्री  दास  गुप्ता

 ने  भ्र पने  शपथ  पत्र  में  सरकारी  उपक्रमों  की  समिति  को  प्रयत्न  श्वा  परोक्ष  रूप  में  कोई  उद्धरण  नहीं

 दिया  था

 पैट्रोलियम  ake  रसायन  मंत्री  ने  इस  विषय  पर  एक  विस्तृत  विवरण  10  1974  को

 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत किया  ar

 वर्ष  1974  में  सियालदह  डिवीजन  में  दुर्घटनायें

 4743.  श्री  शक्ति  कुमार  सरकार  :

 श्री  बंकर  नारायण  सिह

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1974 में  सियालदह  डिवीजन  में  हुई  दुटनाग्रों  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 ऐसी  दुर्घटना ग्र ों  से  बचने  के  लिये  शब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 !

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  1974 में  पुर्व  रेलवे
 के  सियालदह

 मंडल में  8  गाड़ी  दुर्घटनाएं  हुई  0...  गाड़ियों  की  टक्कर  होने  गाड़ियों के  पटरी  से  उतरने की
 6  कौर  समपार  पर  1  दुर्घटनाएं हुईं  ।

 संरक्षा  संगठन  के  संचलन  से  संबंधित  कर्मचारियों  में  संरक्षा  की  चेतना  जाग्रत  करने

 के  लिए  प्रयत्नशील  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  कमेंट्री  संरक्षा  नियमों  का  उल्लंघन
 न

 करें  नियमों  की  अवहेलना  करके  आसान  तरीके  न  प्रवरा  |  इस  प्रयोजन  के  लिए  समय-समय पर

 विशेष  अभियान  भी  चलाये  जाते  हैं  ।  कमंचारियों  के  प्रारम्भिक  ate  पुनश्चर्या  प्रशिक्षण  पर  श्रमिक
 जोर  दिया  जा  रहा  है  ।  सभी  दुघटनाग्रों  की  विस्तारपूर्वक  जांच  की  जाती  है  कौर  इसी  प्रकार  की

 दुर्घटनाओं  की  आवृत्ति  न  होने  देने  के  लिए  उचित  उपचारात्मक  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 पेट्रोल  पर  लगे  अतिरिक्त  शुल्क  का  परिवहन  उद्योग  पर  प्रभाव

 4744.  श्री  राजदेव सिह  :  क्या  पेट्रोलियम ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात
 की

 जानकारी  है  कि
 1973

 से  पेट्रोलियम  उत्पादों
 की

 कीमतों  में  पांच  गुनी  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पेट्रोल  पर  10  पैसे  प्रति  लिटर  अतिरिक्त  उत्पाद

 शुल्क  लगाने  से  परिवहन  उद्योग  के  संचालन  व्यय  में  ae  अधिक  वृद्धि  होगी  ;

 62



 1897
 )

 $$$
 लिखित  उत्तर

 क्या  देश  में  saitfira  पैट्रोलियम का  पतन  पर  लागत-मूल्य  पैट्रोलियम  उत्पादों  की

 कीमतों  से  काफ़ी  कम

 यदि  तो  शोधित  पैट्रोलियम  का  पतन  पर  लागत-मूल्य  शोधन

 पट्रोल  पम्प  मालिकों  के  कमीशन  के  पृथक-पृथक  व्यय  सहित  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  प्रति  लीटर  कीमत

 का  ब्यौरा क्या  ale

 क्या  एक  लीटर  पैट्रोल की  3.  39  रु०  की  कीमत  में  2.  45  रु०  तो  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  कौर  बिक्री  कर  के  रूप  में  ही  gar  करने  होते  हैं  ?

 पेट्रोलियम  र  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  पट्रोल  पर

 उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि  से  परिवहन  जो  कंट्रोल  का  प्रयोग  करते  हैं की  संचालन  लागत  में  वृद्धि

 होने  की  संभावना है  ।

 उर्वरकों  के  निर्माण  के  लिए  प्रयोग  में  खाने  वाले  विटू मन  तथा  नेपथा  का  निर्धारण

 विक्रय  मूल्य  शोधित  तेल  के  पत्तन  मूल्य  से  कम  है  ।  अन्य  प्रबंध  शोधित  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  बारे  में
 निर्धारित  विक्रय  मूल्य  पत्तन  लागत  से  अधिक  है  क्योंकि  विक्रय  मूल्यों  में  उत्पाद  शुल्क  इन्दर  के

 केन्द्रों  के  बारे  में  संभालने  प्रौढ़  विपणन  खर्चे  शामिल  है  ।

 वर्तमान  मूल्य  प्रबन्धों  की  शर्तों  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  बाहर  के  मूल्य  श्रायात  साम्य

 के  सिद्धान्तों  की  शर्तों  में  प्रमुख  बंदरगाहों  पर  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  हैं

 are  न  कि  श्रशीधित  तेल  की  शोधन  की  शोधनशाला  ईधन  पर  है  ।

 रेल  भाड़े  निकट  प्रमुख  बंदरगाह  शाला  केन्द्र  वास्तविक  खर्च  शामिल  है  ।  पट्रोल  कौर  हाईस्पीड

 डीजल  पर  विक्रेताओं की  कमीशन  रु०  41.  80  किं०  ली  कौर रु०  17.  60  किं०  लि०  है  |

 (7)  दिल्‍ली  में  उत्पाद  शुल्क  कौर  विक्रय  कर  2.  36  रुपये  प्रति लिटर  है  ।

 पर  शौर  मह  के  रोगों  के  लिये  टीका  बताने  वाली  फर्मे

 are

 (4745.

 श्री  एन०  ई०  GN  :  कया  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सकी

 क्या  देश  में  पैर  कौर  मुंह  के  रोगों  के  लिए  टीकों  का  उत्पादन  करने  वाली कुछ  कमि

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ak  उनकी  श्रधिष्ठापित  क्षमता  कितनी

 (7)  क्या  इस  टोके  के  लिए
 पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  की  उत्पादन  लक्ष्य  150  लाख खुराकें

 हैं
 कौर  भारतीय एग्रो

 फाउन्डेशन
 के  लिए  मंजूर  की  गई  क्षमता  130  लाख  खुराकें  कौर

 क्या
 इस

 टीके  के  लिए  जानकारी  भारतीय  संस्थानों  के  पास  भी  उपलब्ध  है  सनौर  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ?
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 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के
 ०  कार  :  से  ः

 देश  में  केवल  मैसर्स  होस्ट  फ़ार्मेस्यूटिकल्स  fro  तथा  भारतीय  पशु-चिकित्सा  मुक्त श्व  र

 ही  पैरों  wie  मुंह  की  बीमारी  के  टीकों  का  निर्माण  करते  हैं  कौर  उनकी  वार्षिक  स्थापित  क्षमता  क्रमशः

 5  लाख  खुराकें  तथा  2  लाख  खुराक हैं  ।

 इस  टोके  के  निर्माण  के  लिये  जानकारी  भारतीय  पशु-चिकित्सा  संस्थान  के  पास है  जों  कि

 सीमित  मात्रा  में  निर्माण  करते

 पैरों  ate  मुंह  की  बीमारी  के  टीकों  के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  gala  का  लक्ष्य

 15  मिलियन  खुराकें  है  कौर  मैप्स  भारतीय  एग्रो  इंडस्ट्रीज  फाउन्डेशन  को  इस  टीके  की  3.  2  मिलियन

 खुराकों
 की  वार्षिक  क्षमता  के  लिये  एक  राशन  पत्र  दिया  गया  है  ।

 कहता के  एक  दैविक  समाचार  पत्र  में  विज्ञापन  देने  के  लिये  झ्रावेदत  पत्रों

 मंजूर  न  करना

 4746.  श्री  सरोज  मुर्दों  :  क्या  रेल  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  से  प्रकाशित  दैनिक॑  गणपति  कौर  लोक  सभा  में  मुख्य  विरोधी

 दल  भारतीय  साम्यवादी  दल-माक्सवादी  का  .  बंगाली  मुखपत्र  गत  दो  वर्षों से  उचित

 कारियों  को  रेलवे  विज्ञापनों  के  लिये  आवेदन  पत्न  दे  है  कौर  मंत्री  तथा  रेलवे  बोर्डे

 अध्यक्ष  को  भेजे  गये  अनेक  समर्थ-पत्तों  के  बावजूद  इस  समाचार  पत्न  को  विज्ञापन  नहीं  दिये

 गये  हैं  ;  शौर

 यदि  तो  इस  भेदभाव  के  कया  कारण  हैं  हालांकि  रेलवे  मंत्रालय  की  घोषित

 नीति  यह  रही  है
 कि

 दैनिक  समाचार  पत्तों  को  विज्ञापन
 देते  समय

 राजनीतिक  रूप  से
 भेदभाव  नहीं  fear  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप मंदी  बूटा  fag)  जी  हां  ।  विज्ञापन  देने  के  लिए

 सम्बधित  रेलवे को  aren  अन देश तथ्य  जारी  कर  दिये  गये हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क ty  aware  के  लिये q  | क दे |  वादे ्  aaa तेल  q  BTS  पी  तेल  विशेषज्ञों  के  साथ  अनुबन्ध

 4747.  श्री  एस०  कार  दासाणी  war  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 (*)
 प्रगामी  वर्ष  में  तेल  की  खुदाई  के  नए  कार्यक्रमों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 ;
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 तेल  की  खुदाई  के  कार्यों मं  सहायता देने  हेतु  fata  तेल  विशेषज्ञों  के  साथ

 कितने  अनुबन्ध  किए  गए  हैं ..
 अर

 उनका  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :

 भौतिकीय  शादी  विचारों  पर  आधारित  किसी  वर्ष  में  व्यसन  र  करना  एक  प्रक्रिया

 1975-76  के  दौरान  देश  के  विभिन्न  भागों  में  लगभग  2,40,000  मीटर  व्यसन  करने  के

 लिए  भूमि  पर  40  रिंग  लगाये  गये  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  3  व्यसन  यूनिटों  से  कार्यरत

 सम्राट  को  लगाकर  att  की  श्रपटतीय  क्षेत्रों  में  व्यधन  कार्यों  को  तीब्र

 करने  की  योजना  ।  war  1975-76 .  दौरान  लगभग  25000  मी०  za  व्यसन

 करने  करती  है  |  शयल' . इण्डिया इण्डिया  लि०  उस  वर्ष  के  दौरान  असम  एवं  झ्ररुणाचल

 में  4
 रिंग  लगाकर  अपने  व्यसन कार्यो  को  जारी  रखेगा  ।

 कौर  जम्मू  एवं  काश्मीर  में  सूरत  सरगना  पर  गहन  व्यसन  कार्यों  पर

 तकनीकी  सलाह  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  ठेकेदार  की  नियुक्ति  के  अतिरिक्त  देश  में
 कार्य  तेल  wean  कार्य  में  12  विदेशी  तेल  विशेषज्ञ  लगाये  गये हैं  ।  इसके

 प्रतिष्ठित  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  aah  के  बम्बई  अपतटीय  प्रायोजना  हेतु  कार्य कर  रहे  विभिन्न

 ठेकेदारों  द्वारा  कुछ  विदेशी  तकनीशियन  लगाये  गये  हैं  ।

 तेल  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  तेल  को  खोज  के  लियें  नो-सेना  से  मांगी  गयी

 सहायता

 4748.  श्री
 mera

 भाई
 मेहता :

 कया  पेट्रोलियम  गौर  रता प्रत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  की  खोज  के  भारतीय

 नौसेना  से  सहायता  मांगी  है  ;

 यदि  तो  नौ-सेना  से  मांगी  गई  सहायता  सम्बन्धी  मुख्य  बातें
 क्या  कौर

 नौसेना  की  खोज  के  ard  में  कहां  तक  सहायक  सिद्ध  हुई  है  ;  ak

 राज्य  में  1974-75  के  दौरान की  गई  तेल  की  खोज  नवीनतम

 परिणाम  क्या  निकले  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  ato  to  :  :  एवं

 भारतीय  नौसेना  से  ato  एन०  जी०  सी०  के  भूकम्पीय  एवं  व्यसन  के  लिए  जल-पोतों

 एवं  पनडुब्बियों  पर  नियुक्त  करने  के  लिए  उपयुक्त  अधिकारियों  की  प्रतिनियुक्ति  के  रूप  में

 सहायता  मांगी  गई  है  ।  भारतीय  नौ-सेना  ने  इन  कार्मिकों  की  व्यवस्था  की  है  ।

 ५
 1974-75  के  दौरान  गुजरात  में  तेल  की  खोज  लिए  किए  गए  कार्य  के

 परिणामस्वरूप  ्रो ०  एन०  जी०  सी०  ने  तेल  वाली  तीन  अतिरिक्त  संरचनाश्रों  की  खोज  को

 जिनके  नाम  हैं  सिसवा  एवं  सनाए  खुर्द  |
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 TORO yee  ae a  ta

 ईराक  कौर  wea  देशों  द्वारा  भारत  को  तेल  की  सप्लाई

 4749.  श्री  कार  बी०  स्वामी  नाथन
 :  क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 वर्ष  1975  में  भारत  को  कुल  कितने  खनिज  तेल  की  आवश्यकता  होगी  ;

 2  |

 ईराक  तथा  अन्य  तेल  उत्पादक  देशों  द्वारा  पहले  ही  दिये  गये  वचनों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  वर्ष  1975  में  यह  तेल  भारत  की  श्रावश्यकता  से  कितना  कम  रहेगा
 ?

 पेट्रोलियम  alt  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पो०  :  :

 वर्तमान  विदेशी  मद्र  नियंत्रण  भी  शोधित  तेल  के  प्रतीक  मूल्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 1975-76  के  दौरान  कुल  शोधित  तेल  की  उपलब्धता  लगभग  22.4  मि०  मी०  टन  होने

 की  att  है  ।  इसमें  से  लगभग  8.  25  मि०  मी०  टन  देशीय  क. और शेष  आयातित  झ्र शोधित

 होगा  ।  सरकारी  स्तर  पर  तेल  उत्पादक  देशों  से  निर्धारित  शभ्रशोधित  तेल
 के

 आयात
 को  ध्यान में  रखने  के  पश्चात  शेष  अपेक्षित  झ्र शोधित  तेल  का  बर्मा शित  कौर  काल् टैक्स  द्वार

 उनके  अपने  स्रोतों  से  आयात  किया  जायेगा  |

 सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  छट  दिये  जाने  का  शाक्ति

 4759  थ  श्रोॉकार  लाल  बरवा  क्या  रल  मंत्री  वाणिज्यिक  लिपिकों  द्वारा  पश्चिम

 रेलवे  के  महाप्रबंधक  झर  मुख्य  अधीक्षक  को  ज्ञापन के  बारे  में  9  1974  के  अ्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या  6121  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  प्रशासन

 संहिता  में  कोई  ऐसा  नियम  है  जिसके  द्वारा  प्रशासन
 को  6  वर्ष  पूर्व

 की
 गई  भर्ती  के  मामले

 में

 पात्रता  के  लिये  निर्धारित  श्रोताओं  में  छूट  देने  की  शक्ति  प्राप्त  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  भारतीय  रेल  स्थापना  भाग  1

 के  निगम  158  के  महा प्रबन्धकों  को  aaa  नियन्त्रण  में  काम  करने  वाले  गैर-राजपत्रित

 रेल  कर्मचारियों  के  संबंध  में  नियम  बनाने  का  पुरा  भ्र धि कार  बशर्तें  कि  वे  नियम  राष्ट्रपति
 द्वारा  अथवा  रेलवे  बोड़े  द्वारा  बनाये  गये  किसी  नियम  से  असंगत  न  हों  ।  महाप्रबंधक

 पदोन्नति  की  सरणि  से  व्यक्ति क्रम  की  अनुमति  दे  सकते  हैं  |

 त्रिपुरा  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  दवारा  कर्मचारियों को  शर्तो

 4751.  श्री  बीरेन  दत्त  :  क्या  पेट्रोलियम  mie  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  त्रिपुरा  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  प्राधिकारी  तकनीकी  अथवा
 नहीं  xa गैर-तकनीकी  कर्मचारियों  की  सीधी  adit  fag  से  ich!  करते  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 66
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 पेट्रो  लियम  att  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  सी०  पी०  आयोग
 की  ब्यूरो  प्रायोजना  सहित  समस्त  तकनीकी  '  तथा  दोनों  विकेन्द्रित

 पदों  पर  स्थानीय  आधार  पर  करती  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 त्रिपुरा  राज्य  सें  काम  कर  रहे  तेल  शरीर  प्र  क  गैस  ग्रा योग  के  कर्मचारी

 4752  श्री  दशरथ  देव  क्या  पेट्रोलियम  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 वियर  राय  में इस  समय  lage  राउ  प्र  |  तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  कुल  कितने

 कर्मचारी  काम  कर  रहे  हैं ;

 उनमें  भ्रतुछुचित  जाति  कौर  अनुसूचित
 anofa  >>  जनजाति  के  paar  कितने  प्रतिशत

 हैं  ;

 क्या  faze  में  विभिन्न  सेवायों  में
 श्रनुद्ूचित

 जातियों  ate

 sas

 जनजातियों

 को  उचित  प्रतिनिधित्व  देन ेके  लिए  कोई  waar  को  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  आर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Ato  पी०
 थ्

 माझी  )  तेल

 प्रायोजना  में  1-2-1975  को  578  '  नियमित एवं  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  त्रिपुरा

 कर्मचारी  काय  कर  रहे  थे  ।

 (@)  अ्नुवुचित  जाति  एवं  श्रतुसुचित  जनजाति  से  सम्बधित  कर्मचारियों  की

 शक्ति  5  प्रतिशत  ae  2.  25  प्रतिशत  है  ।

 कौर  जी  हां  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  सेवा  तथा  पदों  में  भ्रनुसुचित  जाति

 एवं  अनुसूचित  जन
 जाति  के  लिए  भ्रारक्षणों  के  सम्बन्ध  में

 समय
 समय  पर  सरकार  द्वारा

 जारी  किये  गये  विभिन्न  mee  आयोग  में  सम्पूर्ण  रूप  में  लागू  किये  गये  है ं।

 गले  को  बीमारियों  का  लीटर  वीमਂ  द्वारा  इलाज

 4753.  को  पी०  वेंकटसुब्बया  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 नादने  रेलवे  सेंट्रल  नई  दिल्‍ली  ने  wa  की  बीमारियों  का  इलाज

 करने  के  लिए  लेसर  बीम  का  प्रयोग  आरम्भ  किया  है

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  यह  इलाज  ग्न्य  ऑ्रस्यपतालीं  में  प्रारम्भ  करने  के

 लिये  किन  उपायों  पर  विचार  किया  गया  है  और

 (*T)  क्या  इ दस  समान  ध  में  इस Qu  चिकित्सा  को  श्राम  प्राप्ति  को  सुलभ  करने के  लिये

 कोई  योजना  बनाई  गई  है
 ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ह
 (ort

 बूटा  fag)  :  जी  नहीं  ।

 शौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सलादीपुरा  पाइ राइट  परियोजना

 4754.  शो  व्यालार  रवि  क्या  पोलीस  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fig

 क्या  सलादीपुरा  पाइराइट  परियोजना  में  काफी  विलम्ब  हो  गया है  ;

 क्या  इस  परियोजना  से  उर्वरक  उत्पादन  के  लिये  ऑ्रावश्यक  सल्फ्यूरिक  एसिड

 को  उत्पादन  करके  विदेशी  मुद्रा  बचाने  में  सहायता  मिलेगी  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ate  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार  :  से

 पाइ राइट  फास्फेट  एण्ड  केमिकल्स  लि०  द्वारा  तैयार  की  गई  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  के

 wat
 6  लाख  मी०  टन  प्रतिवर्ष  की  क्षमता  वाले  सल्फ्यूरिक  एसिड  संयंत्र  की  सलादीपुर  में

 उपलब्ध  पाइ राइट  भण्डारों  के  rare  पर  स्थापना  की  जा  सकती  है  ।  भ्रायातित  सल्फर

 बजाय  उपलब्ध  पाइराइटों  पर  झ्राधारित  सल्फ्यूरिक  एसिड  के  उत्पाद  से  विदेशी

 मुद्रा  में  बचत  होगी  ।  राज्य  में  उपलब्ध  पाइ राइट  ौर  राकेफोस्फेट  पर  शभ्राधारित  राजस्थान

 के  फंटीलाइजेर  कॉम्प्लेक्स  की  स्थापना  के  साथ  यह  परियोजना  बिल्कुल  सम्बद्ध  है  ।  ये  अत्यघिक

 भारी  पूंजी  की  हैं  ate  पांचवीं  योजना  के  प्रलेख  में  यथा  परिकल्पित  फर्टिलाइजर  प्रोग्राम  में

 इन्हें  शामिल  नहीं  किया  गया  है  |

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  किये  जाने  वाले  राक  फास्फेट  के

 आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  प्रस्ताव

 4755.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :  क्या  पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  अपनाये  गये  उदासीन  रवैये  के

 कारण  राजस्थान  खनिज  तथा  धातु  लिमिटेड  के  पास  खान  के  महीनों  पर  राक  फास्फेट  का

 स्टाक  जमा  हो  रहा  है  जिससे  राजस्थान  की  श्रथेव्यवस्था  बिगड़  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  कि  खनिज  तथा  धातु  व्योपार  निगम  राजस्थान  से  अपनी  आवश्यकता का
 माल  शादी  अर  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  को  बेकार  जाने  से  रोकते  हुएं  अपना  आयात  न्यूनतम
 कर े?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  के ०  कार  :

 are  इस  समय  राककास्फेट  का  स्वदेशी  उत्पादन  देश  में  उसकी  कुल  मांग  से  कम  है
 कौर  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  यथा  संभव  इसका  आयात  किया  जाता  है  ।  अधिकतम
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 फा स्फटिक  seep  निर्माता  दोनों  स्वदेशी  ate  झ्रायातित  प्राप्त  करते  हैं  |  हाल

 ही  में  रिपोर्टे  मिली  है  कि  राजस्थान  के  झमरकोटरा  में  स्वदेशी  का  स्टाक

 इकट्ठा  गया  है  शर  इसका  मुख्य  कारण  था  अनुमानित  स्तर  से  अधिक  उत्पादन  तथा

 उबर  निर्माताओं  की  स्वदेशी  राक  के  प्रयोग  में  कराने  वाली  तकनीकी  कठिनाइयां  |  स्वदेशी

 में  उपलब्ध  राक  का  अधिकतम  प्रयोग  करने  का  हर  प्रयत्न  क्रिया  जा  रहा  है  ।

 सेवा  निवत्तिके  बाद  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों

 की  पुनर्नियुक्ति

 4756.  श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगें  कि

 देश  के  उच्
 न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  उन  न्यायाधीशों  के  नाम

 क्या  हैं  जो  सेवानिवृत्ति  के  बाद  गत  तीन  वर्षों  में  विवाद  विभिन्न  पदों  पर  नियत  किये  गये

 हैं ;  कौर

 है  ? प्रत्येक  मामले  में  कितनी  अवधि  के  लिये  नियुक्ति  की  गई  <a

 न्याय
 site

 कम्पनी  कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  सरोजिनी  महिषी )  :
 श्र  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही है  कौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 इंडियन  stg  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  में  शल्य  चिकित्सा  औज़ारों  का  स्टाक

 A757.  को  एस०  एन०  मिश्र  क्या  पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्री  al  बताने  की

 कृपा  करेंगे  क्रि

 क्या  मद्रास  स्थित  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्पूटिकल्स  लिमिटेड  के  शल्य  चिकित्सा

 यूनिट  में  शल्य-चिकित्सा  औजारों  का  भारी  स्टाक  जमा  हो  गया  है

 भारी  स्टाक  जमा  होने  के  क्या  कारण  हैं  शौर

 इस  स्टाक  को  निपटाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  कार

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  अगौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नये  एकाधिकार  गृह

 4758  को  झारखण्डे  राय  :  क्या  न्याय  ale  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 हजारी  समिति
 की

 रिपोर्ट  में  75  एकाधिकार  गृहों  का  उल्लेख  होने  के  पश्चात्‌
 भारत  में  कितने  एकाधिकार  गृहों  की  वृद्धि  हुई  है
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 उन  नये  एकाधिकार  wat  के  नाम  क्या  हैं  जो  लाइसेंसिंग  समिति  के

 ऊ बड़े  प्रौद्योगिक  हों  के  अन्तरगत  कराते  ट

 क्या  सरकार  का  विचार  एकाधिकार  गृहों  को  सीमित  करने  का  हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेद व्रत  :  सं

 यह  निर्देश  इडिन्स्ट्यल  प्लानिंग  एण्ड  लाइसेंसिंग  पोलिसी  रिपोर्टस  तथा

 शीर्षक  के  श्रन्तगंत  प्रोफेसर  कार  Fo  हजारी  की  रिपोर्टों  की
 ae  जिसमें

 75  घरानों  को  एकाधिकारी  निर्धारित  नहीं  किया है  ।

 एकाधिकार  एवं  निर्बन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  1969  के  श्रभिस्वीकरण  के

 लिये  वह  औद्योगिक  घरानों  की  .  दिनांक  18  दिसम्बर  1974  को  सदन  के  पटल  पर

 प्रस्तुत  की  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  कार्यकरण  से  सम्बन्धित  तृतीय  वार्षिक  रिपोर्ट  के

 पीठ  2  से  3  तक  ब्यौरेवार  दी  गई  है  जिसमें  साथ  साथ  बताया  गया  था  कि  औद्योगिक

 लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  रिपोर्ट  में  श्रभिस्वीकृत  वृहद  औद्योगिक  घरानों  की

 अन्त:सम्बन्धित  उपक्रमों  की  परिसम्पत्तियों  35  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  परिसम्पत्तियों

 के  आधार  पर  एवं  लाइसेंस  निबन्धों  के  लिये  प्र भि स्वीकृति  की  जाने  वाली  वृहद  औद्योगिक
 घरानों  की  एकाधिकार  एवं  निर्धनकारी  व्यापार  प्रथा  1969  के  उपबन्धों

 के  स्वधा  समनुरूप  अर्थात  wea:  सम्बन्धित  उपक्रमों  की  परिसम्पत्तियों  20  करोड़  रु०

 से  कम  की  परिसम्पत्तियों  की  न्यूनतम  सीमा  के  आधार  पर  निर्धारित  की  गई  है

 एकाधिकार  जांच  wa  अथवा  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  की  परिभाषा

 के  आधार  पर  कोई  सुची  संचालित  नहीं  की  जा  रही  जैसा  कि  एकाधिकार  जांच  आयोग

 द्वारा  (1965)  अपनो  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  165  पर  विनिर्दिष्ट  किया  भारत  के  संविधान  के

 प्रवाद  39  के  निदेशक  सिद्धान्त  के  आधिक  शक्ति  के  संकेन्द्रण  को  जब

 तक  दण्डनीय  नहीं  जा  तब  तक  कि  यह  अधिक  शक्ति  का  संकेन्द्रण  जनहित

 के  बिद्दू  हो  ।  एकाधिकार  एवं  निरबन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  की  योजना  के

 श्रन्तगत  श्रन्त:सम्बन्धित  कुछ  परिस्थितियों  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  के

 बिना  25  प्रतिशत  तक  सारवान  विस्तार  करने के  लिये  भी  समय  हैं  ।  एकाधिकार  एवं  निबन्ध

 कारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम की  कुचेष्टाद्मों  के  झ्रन्त्गत  खाने  वाले  की  परिसम्पत्तियों

 कॉ  वृद्धि  को  बाबत  atta  वार्षिक  रिपोर्ट  के  अध्याय  3(8)  में  दो  गई  है  1

 हिमाचल  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  कोरापुट  tad  स्टेशन  पर  रुकने  के  समय  को  बढ़ाने  को  मांग

 4759.  को  नारायण  चन्द  पारा दार  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  कीरतपुर  रेलवे  स्टेशन  के  महत्व  को  देखते  हुए
 हिमाचल  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  दर्स

 =
 स्टेशन  र  रुक  के  समय  को  बढ़ाने  की  कोई  मांग  की  गई

 ध  सौर

 यदि  हां  तो  क्यां  उत्तर  रेलवे  अधिकारियों  ने  इस  मांग  को  मान  लिया  है
 ?
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 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  बूटा  सिह )  जी  हाँ  ।

 1-5-1975  की  रिपु  ७   ्साहिब  रेलवे  स्टेशन  पर  हिमाचल  एक्सप्रेस  के

 मिनट  से  बढ़ा  कर  4  मिनट  किया  जा  रहा  है  । ठहराव  का  समय

 सेवा  में  व्यवधान  को  माफ  करने  सम्बन्धी  निर्णय  को  क्रियान्विति

 4760.  श्री  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  रेल  मंत्री  ह  बतान की कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेल  कर्मचारियों  की  सवा  में  व्यवधान  को  फ  करने  के  बारे  में  20  फरवरी

 1975 को  अपत  बजट  भाषण  में  रेल  मंत्री  द्वारा  दिय  गय  AULA  को  इस  बीच  क्षेत्रीय

 प्राधिकारियों  तक  पहुंचा  दिया  गया हैं  ;

 प्त  fara  की  क्रियान्विति  सभी  स्तरों  पर  आरम्भ  हो  गयी यदि  तो  क्या

 है  ;  कौर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हे  तथा  क्रियान्विति  किन  तारीखों

 को  आरम्भ  होगी  तथा
 पुत्र

 होगी
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिलो गड़ी पप्  "Ss  तय  के  लोगों  से  अभ्यावेदन

 4761.  ्रो  नारायण  चन्द  परिवार  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार को  लोगों
 की

 लम्बे  aa  से  चली  रही  शिकायतों को  दुर
 करने

 के
 लिये  एक  उपरिपुल  की  व्यवस्था  करने  हेतु  पश्चिम  बंगाल  में

 सिलीगुड़ी के
 लोगों

 से

 कोई  अ्रभ्यावेदन प्राप्त  है

 एन०  जी०  पी०  रंगपानी  लाइन  को  सिलीगुड़ी  कटिहार  लाइन  से  जोड़ते

 हुए  5  किलोमीटर  की  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  करन  के  लिये  कोई  वैकल्पिक  योजना  भी

 की  गई  है  जिससे  एन०  जी०  पी०  को  नाथे  जंक्शन  के  साथ  जोड़ा  जा  सक े;

 क्या  सरकार
 ने

 इन  दोनों  प्रस्तावों
 पर

 विचार
 किया  है  कौर  इस  मामले  में  कोई

 निर्णय  लिया  है  कौर यदि  तो  किस  प्रकार  निर्णय
 किया  गया  है  ;  oa

 यदि  तो  यह  निर्णय  कब  तक  किया  जाएगा
 ?

 प
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 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  जी  हाँ  ।

 जी  हों  ॥

 कौर  सिलीगुड़ी में  ऊपरी  सड़क  पुल  की  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  की

 जांच  की  गयी  है  कौर वह  न  तो व्यावहारिक  पाया  गया  atta  ही  औचित्यपूर्ण  ।
 5  कि०  सी

 ०

 लम्बे  रेल-सम्पर्क  की  व्यवस्था  का  विकल्प  कौर  भी  अधिक  खर्चीला  होगा  ae  उसके  बारे  में

 एक  विस्तृत  सर्वक्षण  करना  अपेक्षित  फिर  विस्तृत  जांच-पड़ताल  के  पश्चात्‌  उस

 प्रस्ताव  पर  अन्तिम  निर्णय  लिया  जायेगा

 गत  पांच  वषों  के  दौरान  किप  गये  अन्तिम  स्थान  सर्वेक्षण

 4762.  श्री  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 जोन-वार  उन  रेल  लाइनों के  नाम  क्या  हैं  जो  कि  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान

 निर्माणधीन  रही  अथवा  जिसका  निर्माण  किया  गया  तथा  जिन  पर  मंतिक़  स्थान  सर्वेक्षण  और

 निर्माण  ara  साथ-साथ  किया  गया  ;  att

 प्रत्येक  मामले में  ऐसा  करने के  क्या  कारण हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूढा  :  शर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 उन  नपी  लाइनों  के  नाम  जो  या  तो  बनायी  गयी  हे ंया  पिछले  5  वर्षों  में  निर्माणाधीन

 रही  जिन  पर  निर्माण  कार्य  अन्तिम  ant  निर्धारण  सर्वेक्षण  पूरा  होने  से  पहले  शुरू

 कर  दिया  गया  था  तौर  जिन  पर  दोनों  काम  साथ  साथ  चालू  नीचे  क्षेत्रवार  दिये  जा

 रो  हैं
 ।

 नन

 क्रम सं  लाइन  का  नाम  निर्माण  कार्य  और  मागं  निर्धारण  साथ  साथ  करने

 के  कारण

 3

 1  शाहदरा-सहा  रनपुर  बड़ी  लाइन  भत ्  qa

 द्वारा  सेवित  क्षेत्र  की  यातायात  की

 तात्कालिक  श्रावश्यकताएं पुरी  करने  के  लिए

 अन्तिम  निर्धारण  पुरा

 होने  के  पहले  ही  निर्माण  कार्य  प्राधिकृत

 कर  दिया गया  था
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 2  रोहतक-भिवानी  बड़ी  लाइन
 रेल

 सम्यक  अन्तिम  मार्ग  निर्धारण  सर्वेक्षण  पुरा  होने  के

 पहले  ही  निर्माण  काय  प्राधिकृत  कर  दिया

 गया  ताकि
 रेलें  शी  घ्रतापुवक  भूमि  का

 भ्र धि ग्रहण  कर  सरके  क्योंकि  भूमि  का  दाम

 तेंजी से  बढ़ता  जा  रहा

 3  बड़ी  लाइन  |  ये  निर्माण  ara  फिर से  लाइन  बिछाने के  सम्बन्ध

 4.  डलमऊ-दरियापुर  बड़ी  लाइन  |  में  है  जो  ara  मागं  निर्धारण  सर्वेक्षण

 पहले  ही  स्थानीय पूरा  होन  से

 जनता  की  पुरानी  कौर  लगातार  की  जाने

 वाली  मांग को  पुरा  करने के  लिए  अ्रनमोदित

 किये  गये  हूँ  ताकि  रेलें बनाई  के  मौसम

 से  पहले  ही  भूमि का  अधिग्रहण  कर  सकें

 ताकि  कमी  का  अ्रधिक  दाम  न  देना

 पूर्वोत्तर  राव  पड़  |

 5  स  रायगढ़-प्रतापगंज  मीटर  लाइन  पे  लाइन  को  फिर  से  बिछाने के  निर्माण  कार्य

 6  el  बुवाई  से  पहले  इन  निर्माणकार्य ों को प्रतापगढ़-फा  रफीगंज  मीटर  लाइन

 तत्काल  करना  आवश्यक  था

 afar  माग  निर्धारण  सर्वेक्षण

 पुरा  होने से  पहले  निर्माणकार्य  प्राधिकृत

 कर  दिया  गया  था  ate  रेलें  कमी  पर

 कब्जा कर  पक  |

 सेंसर्स  वेल्कम  को  एमिटी के  उत्पादन  के  लिये  लाइसेंस  जारी  करना

 4763.  शी  बयालार  रवि  नय  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 कम्पनी  मिटना  अवधि  जो  टीके  में  काम क्या  मैसेज  वेक ल्म  एण्ड

 जाती  का  उत्पादन  नहीं  क  very  है Ng!  Qr  हम
 soja  उसे  इसके दि  नि  लियें  लाइसेंस  दिया  गया  था ;

 शौर

 यदि  होता  इसके  कारण  हूं  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?
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 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री (  के०  कार  और ः

 मैसेज  वैलकम  एण्ड  कम्पनी  )  प्राइवेट  लिमिटेड  को  प्रतिवर्ष  250  किलो  ग्राम

 इमटाइन  सी 0  को  उत्पादन  नि  लाइसेंस  दिया  गया  पिछले  चार  वर्षों

 छद के  दौरान  कम्पनी के  वास्तविक  उत्पादन  इस  प्रकार हैं

 ay
 =

 उत्पादन  की  मात्रा

 1970-71  127.92  {Fo  ग्रा०

 1971-72  65.91  fo  ग्रा

 1972-73  23.83  कि०  ग्रा०

 1973-74  15.  23  कि०  ग्रा०

 इस  सम्बन्ध में  के  क्या  कम्पनी में  इस  ग्रोवर  का  उत्पादन  बन्द  कर  दिया  है  उत्पादन

 में  कटौती  के  बारे  न पता  लगाया  जा  रहा  git  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 इसके  बाद  उपयुक्त  कदम  उठाये  जायेंगे

 एट  मटक  dea  स्टर  का  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनी  यां

 4764  श्री  व्यालार  रवि  कया  पेट्रोलियम  यार  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  क़र्या

 करेंगे कि

 कम्पनियों  के  क्या  नाम  हैं  जो  देश  में  एटर्मट्रिक  नीडल  स्यटयत्रस ह ्  का  उत्पादन

 करती
 है

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  ये  कम्पनियां  इन  पादों  के  लिये  श्रन्तर्याष्टीय

 बाजार  मूल्य  की  तुलना  में  बहुत  अधिक  मूल्य  वस ल  करती है  ;

 यदि  तो  इसका  उत्पादन  बढ़ान ेके  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  का्थेंवाह्दी

 करने का  है  र  उन  फर्मों के  नाम  हैं  जो  इस  मद  उत्पादन  करना  चाहती है  तथा

 इस  सम्बन्ध में  सरकार  को  क्या
 प्रतिक्रिया  है

 !

 पेट्रोलियम  तोर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार

 देश  में  संगठित  क्षेत्र  में  केवल  dad  जानसन  एण्ड  जानसन
 लिमिटेड

 बम्बई  एथलेटिक  निकल  स्यूटयुश्नस॑  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।

 सुचना  एकत्र की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 केवल  स्टेट
 ड्रग्ज

 एण्ड
 फार्मास्यूटिकल्स  जोकि  केरल  सरकार  के  स्वामित्व

 वाला
 एक  यूनिट  है  हंगरी के  सहयोग  से  नीडल  का  निर्माण  करने  की  संभावनाओं

 की  खोज  कर  रहा
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 Proposal  for  Setting  up
 © a  Chemical  Factory  in  M  Pradesh

 4765.  Shri  G.  Dixit;  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  bé  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Madhya  Pradesh  Government  have  submitted  any  proposal  to  the
 Central  Government  for  setting  up  a  chemical  factory  in  the  State;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  the  Central  Government  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemieals  (Shri

 Ganesh):  (a)  to  (c)  No  proposal  has  been  recently  received.  However,  the  posi-
 tion  is  being  checked  up  with  Madhya  Pradesh  Government.

 Overbridges  proposed  to  be  constructed  in  Bhusawal  Division

 74766.  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  the

 particulars  of  new  overbridges  proposed  to  be  constructed  in  Bhusawal  Division
 in  Madhya  Pradesh  during  1974-75?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh);  There  are
 no  new  proposals  for  construction  of  overbridges  in  replacement  of  existing  busy

 level  crossings  in  Bhusawal  Division  in
 Madhya

 Pradesh  during  1974-75.

 1974-75  के  faa  रेलवे  विद्युतीकरण  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  धनराशि

 4767.  श्री  वीरभद्र  सिह  क्या  रल  माना  यह  बताने  क  कपा  करेगे  पवन

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  रेल  लाइनों  के  विद्युतीकरण  सिंधी  लक्ष्य  क्या  हैं

 आर  इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनों  धनराशी  नियत  की  गई  है  ;

 qatar पाना क्या  लाइनों  का  विद  श  ण  कार्यक्रम  समयावधि  क  श्रतुसार  चल

 रहा है  ;  भ्रांत

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  बीमार  साब रं पती  रल  बिजली करण
 परियोजना  के  भेस्तान-विरार  खण्ड  के  200  ant.  लो-र्म  let  पर  श्र  पांशकुडा-हल्दिया  रेले
 बिज लौ करण  परियोजना  के  69  ant  किलोमीटर  पर  1974-75  के  दौरान  बिजली करण

 1974-75 में  इन  दो  पियो  जनगणना  के  लिए  क्रमशः  4.  00  करोड़  पये  कौर  0-70 पये  आवंटित  गये  हैं  ।
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 नही ं।

 कारण
 खण्ड  लक्ष्य

 74  इस  खण्ड  का  बिज लोक रण  अलग-प्रलय  चरणों

 भेस्तान  में  दिसम्बर  74  तक  किया  गया  था

 विलम्ब  का  कारण  यह  था  कि  दूर  संचार

 केबलों के  मिलने में  देरी  हो  गयी  थी

 पांशकुड़ा-हल्दिया  1974-75  पंचकूला  से  दु गा चिक  तक  के  खण्ड  का  बिजली करण

 में  कर  दिया गया  ati

 =  शेष  भाग  का  बिज लोक रण

 75  तक  पूरा  हो  जायेगा  |  विलम्ब  के

 कारण  इस  प्रकार  हैं  —

 (  )  पोट  कमिश्नर  द्वारा

 भारों  माल  सप्लाई  याद  में  पटरों

 बिछाने  के  काम  में  हम्ना  विलम्ब  ।

 (ii)  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्री  बेंगलूरू

 द्वारा  रि पीटर  स्टेशन  wit  केबल

 हट  के  उपस्कर  सप्लाई  A  हुआ

 विलम्ब  |

 1974  के  दौरान  यात्री  यातायात

 में  कमी  at  प्रवृत्ति

 4768.  श्री  वीरभद्र  fag:  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  क  कृपा  करेगें  कि  :

 क्या  सितम्बर-दिसम्बर  1974  के  दौरान  रेलवे में  यात्री  यातायात  में  कमी  को

 प्रवृत्ति  रही है  ;  AK

 क्या  इस  मामले में  सरकार  ने  कोई  अध्ययन  किया हैं  ;  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी

 मुख्य  विशेषतायें  क्या  हैं  ?

 नहीं  इसके  विपरीत  यात्री
 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा

 :

 यातायात  का  रुझान  की  दौर  रहा है  ।  सितम्बर से  दिसम्बर  1974 तक  की  अवधि  में

 प्रति  महीने  यात्रियों  की  औसत  संख्या  2041.  8  लाख  थी  जब  अप्रैल से  प्राप्त  1974

 की  अवधि  में  प्रति  महीने  यात्रियों  की  झ्रौसत  संख्या  2025.7  लाख  थी  ।  इसमें  मई  1974

 का  महीना  शामिल  नही ंहै  जोकि  रेल  कर्मचारियों  की  श्राम  हड़ताल के  कारण  एक  सामन्य
 महीना  था

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 श्रीराम  बेयरिंग  लिमिटेड

 4769.  श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  fafa,  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  चो
 कृपा  करेंगे  कि :
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 श्रीराम  बीर्यारंग  लिमिटेड  द्वारा  गत  तीन  वर्षो ंके  दौरान  विभिन्न  प्रकार  की

 कितनी  तथा  कैसी  श्रनियमितताये  की  गयीं  ;

 सरकार  द्वारा  उनके  विरुद्व  क्या  कार्यवाह  की  गयी  ;  करार

 क्या  विभिन्न  अतिधमिततागम्रों के  सम्बन्ध में  उंच  करने के  लि  T  प्रिट yy  t  ata  समिति

 बनाने  विचार  यदि  हां, तो  कब ?

 कौर  कम्पनी
 कार्य

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  ७  बरपा !
 कम्पनी  रजिस्ट्रार  के  कम्पनी  के  अभिलेखों  के  श्रतुसार  इस  कम्पनी  गत

 तीनों  वर्षों  कम्पनी  1956  के  उपबन्धों  के  पालन  में  कोई  अनियमितता

 की  गई  प्रतीत  नहीं  होती  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता

 कम्पनी  की  लेखा-बहियां  के  निरीक्षण  का  कम्पनी  1956  की  धारा

 2094)  के  अन्तरगत  are  दे  दिया  गया है  ।

 मेसर्स  गोशा  कार्बन  लिमिटेड

 4770.
 श्री  सतपाल कपूर  :  क्या

 न्याय
 कौर

 कार्य  मंत्री  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 tad  गोशा  कार्बन-लिमिटेद  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  प्रकार  की

 कितनी  तथा  कैसी  अ्रनियमिततायें  की  गयी ं।

 सरकार  द्वारा  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  ;  कौर

 क्या  विभिन्न  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  के  लिए  एक  जांच

 समिति  बनाने  का  विचार  यदि  तो  कब  ?

 न्याय  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेदारी  :

 तथा  .  कम्पनी  रजिस्ट्रार  ने  सुचित  किया है  कि  इंस  कम्पनी ने
 गत  तीन  वर्षों के

 Ae.

 कम्पनी  1956  की  303,  159,  264  व  125 के  पालन  करने में  देरी  की

 कम्पनी  रजिस्ट्रार ने  इन  श्रनियमितताओओं  के  लिए  कम्पनी  से  सम्पर्क
 किया  एवं  कम्पनी

 द्वारा  दिये  गये  स्पष्ट्रोकरणों  की  दुष्टि  से  mit  कार्बबाहो  करना  श्रावस्ती  नहीं  गया

 था ।

 1974
 के

 ad
 में  ये  ग्रा  अनेक  पत्र  प्राप्त  हुए थे

 कि  कम्पनी  ने  10  रु०  की  दर

 के  4,50,000  साम्य  हिस्सों  के  जनता  को  निर्गमन  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  श्रीचंदन-पत्न  धन

 के  लिये  बंटन  पत्नों/वापसी  आदेशों में  देरी  की ।

 यह  विषय  कम्पनी  के  गया  एवं  जांच पर  कम्पनी ने  उत्तर  दिया  कि

 संख्या  में  अवसर  पत्तो ंके  होने  की  दृष्टि से  वापसी  श्रादेश  तथा  खेद  व्यक्त  करने  वाले
 wats  भेजने  में  देर

 हुई
 कम्पनी  ने  आश्वासन  दिया  कि  व्यक्तिगत  रूप  से  अथवा

 ा
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 उनके  घर के  पतों से यूछी गई गई  सभी  पुच्छाश्रों  पर  तुरन्त  ध्यान
 दिया  गया  कम्पनी ने  पुनः

 स्पष्ट  किया  कि  फरवरी  1974 के
 मास  में  भेजे  गये  1,  से

 अधिक  तथा  विषम  वापिसी

 आदेशों  मे ंसे  15-6-1974 तक  केवल  1000  के  भुनाये  जाने से  शेष  रहे  थे  ।

 (7)  श्रोमानू  जौ  ।

 र्म सस  जय  इंजीनियरिंग  कम्पनी  लिमिटेड

 4771.  श्री  सतपाल  कपूर  :  न्याय  झ्र  कम्पनी  कांय  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 मैसर्स  जय  इंजीनियरंग  बस  लिमिटेड  गत तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न

 प्रकार  की  कितनी  तथा  कैसी  श्रनियमितताय  की  गयी  हैं  ;

 सरकार  द्वारा  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ;  ak

 क्या  विभिन्न  अ्रतियमितताग्ो ंके  बारे में  जांच  करन ेके  लिए  एक  जांच  समिति

 बनाने  का  विवार  यदि  तो  कब ?

 न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेसब्री  :  तथा

 इत  मामले  कानों  रजिस्ट्रार  ने  सुचित  किया  है  कि
 कम्पनी  1956

 के  श्रन्तगेंत  कोई  अनियमितता  नहीं  की  गई  तथापि  कम्पनी  1956  की  घारो

 के  प्रन्तगंत  कम्पनी  की  लेखा-बाली  यों  के  निरीक्षण  का  wea  दे  दिया  गंया  अगर  कोई

 अनियमितताएं
 साठी  >  नी 2  (0  केवल  निरीक्षण  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होने के  पश्चात  ही  जानी  जा  सकेंगी  ।

 इस  कम्पनी  के  कार्यों  की  जांच  के  लिए  प्रौद्योगिक  झ्र ौर

 1951  की  धारा
 15

 के  अन्तर्गत  17-10-1973  की  एक  समिति  नियुक्त  की  गई

 है  ।

 व्यै  1973-74  तथा  1974-75  में  माल  भाड़े  से  राय  सम्बन्धी  लक्ष्य  प्राप्त  करना

 4772.  चौधरी  राम  प्रकाश  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  :

 गत  दो  वर्षों  में  रेलवे  माल  भाड़े  से  हुई  ara  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 वर्ष  1973-74  कौर  1974-75 के  दौरान  इस  बारे में  सरकार के  लक्ष्य क्या  थे  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  बूटा  :  पिछले  दो  वर्षों  में  भ्रमित  रेल  भाड़े  की

 रकम  इस  प्रकार थी

 1972-73.  720.68
 करोड़

 रुपये

 1973-74  680.41  करोड़  रुपये
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 यह  सुचना  नीचे  की  ताली  का  में  दी  गयी  नीचे  की  तालिका  में  1974-75  के  भाड़ा

 प्रभारों की  जो  रकम  दिखायी  गयी  है  वह  केवल  10  महीनों  ग्र्थात न्  75  तक  के  लिए  है
 ।

 ait

 तक  इसी  महीने  तक  के  लेखे  पुरे  किये  गये  हैं  ।

 क्षण

 1973-74  1974-75

 (1)  लक्ष्य

 के  अनुसार  784.70  899.  82

 (11)  लक्ष्य

 अ्रनुमान  के  709.56  899.  82

 वास्तविक  अर्जित  भाड़ा  680.41  745.33*

 1975

 जनता  की  लोकप्रियता

 4773.  श्री  भाऊ  साहेब  धामन कर  :  क्या  पेट्रोलियम  श्र  रसायन मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा

 करेंगे कि

 क्या  साबुन  की  लोकप्रियता का  मूल्यांकन  किया  गया  ;  ait

 े

 क्या  जनता  साबत  उपभोक्ताओं  में  लोकप्रिय  नहीं है  ale  यदि  तो  उसके  क्या
 श कारण

 पेट्रोलियम शर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  शार ०  )  पौर

 सावन  उद्योग  के  संगठित  क्षेत्र  का  19  सितम्बर  1974  से  जब  अ्रनौपचा रिक  मलय  नियंत्रण  हिट  लिया

 3  से  6  महीनों  के  भ्रन्तगंत  जनता  नहाने  के  सावन  को  वाजार  में  लाना  ग्राहकों  में  जनता

 नहाने  के  साधनों की  लोकप्रियता का  कछ  समय में  उचित  मूल्यांकन किया  जा  सकेगा  ।  लोकप्रियता

 का  मुल्यांकन  प्रारम्भ  किया जा  रहा  है  ।

 श्रंप्रेजो  दवाई  निर्माता  कम्पनियां

 4774.  श्री  महा दीपक  fag  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 इस  समय भारत  में  अंग्रेजी
 मी  बचाई

 निर्माता
 कम्पनियां  कितनी  हैं  ak  गत  तीन  वर्षों के

 दौरान  उनमें  लगी
 वास्तविक  पूंजी  तथा  उनके  द्वारा  जीत  लाभ  का  संक्षिप्त  ब्यौरा क्या  है

 (a)  लम्बें  समय  से  उठाये  जा  रहे  लाभ  को  कम  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही
 ?
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 setter  site  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  (ai  के०  अर ०  :
 देश  में  2300

 से  श्रमिक  एलोपैथिक  श्रौषध  उत्पाद  यूनिट  हैं  जिसमें  से  119  यूनिट  संगठित  क्षेत्र  में  हैं  ।  इन  कम्पनियों

 द्वारा लगाई  गई  इनके  मुख्य  उद्देश्य  तथा  इन  यूनिटों  द्वारा  जीत  किए  गए  लाभ  की  राशि  के  बारे

 में  आंकड़े  नहीं  रखे  गये  हैं  ।  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  काय॑  कर  रही  विदेशी  कंपनियों  सहित  संगठित  क्षेत्र  के
 88  कम्पनियों  का  अध्ययन  करने  से  यह  पता  चला  है.कि  विधियों  एवं  ऋण  सहित  उनके  द्वारा  लगाई

 गई  पूंजी  लगभग  363  करोड़  रुपया  है  ।  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  alae  की  गई  लाभांश  की  राशि  से

 युक्त  एक  विवरण  पत्न  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।
 देखिए  संख्या  एल०  eto  9309/75]

 26 प्रतिशत से  50  प्रतिशत  के  बीच  विदेशी  साम्य  पूंजी  वाले  कम्पनियों  द्वारा  जीत  की  गई  लाभ  की

 राशि के  बारे  में  18-3-75 को  नोक  सभा  श्र०  To  स०  3797  एवं  3846  के  उत्तर  में  पहले  ही  बताया

 गया है  ।

 श्राद्धों  के  मूल्य  पर  श्रौषध  1970  के  श्रत्तगंत  सावधिक

 नियंत्रण  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  अधिक  लाभ  की  कम  करने  की  भी  व्यवस्था  है  ।

 कथित  wien  में  कुल  बिक्री  15  प्रतिशत  कर  से  पुर्व  भ्र धिक तम सकल  लाभ  की  भी  व्यवस्था  है

 तथा  अधिक  लाभ  के  सम्बन्ध  में  अधिक  राशि  को  sere  निधि  में  जमा  करना  चाहिए  तथा  उसे  लाभांश  के

 वितरण हेतु  उपयोग  में  नहीं  लाना  चाहिए  किन्तु  उनका  प्रयोग  आदेश  में  सरकार  द्वारा  निर्दिष्ट  कार्यों

 हेतु  सरकार  की  पूर्व  स्वीकृति  के  साथ  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  श्री  जयसुख  लाल  हाथी  की  अध्यक्षता

 में  गठित  झ्रौषध  एवं  भेषज  उद्योग  समिति  औषध  उद्योग  के  विभिन्‍न  पहाड़ों  की  जांच  कर  रही  है  तथा

 इसके  विचारार्थ  विषयों  में  निम्नलिखित  सम्मिलित  है  ।

 उपभोक्ताओं  के  लिए  श्रौषध  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  ga  तक  किये  गये  उपायों  का

 निरीक्षण  करना  श्र  मूल  aval  अर  के  मूल्यों  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  लिए  जो

 उपाय  आवश्यक  हो  उन  उपायों  की  सिफ़ारिश  करनाਂ  ।

 कमेटी  द्वारा  अप्रैल  1975  के  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देने  की  तराशा  है  तथा  इसके  बाद  सरकार

 लाभ  के  मामले  में  विचार  करेगी  ।

 तेल  की  खोज  की  परियोजनाओं  में  भारत  के  साथ  सहयोग  करने  बाले  देश

 4775.  श्रीमती  पावती  कृष्णन्‌  :  क्या  पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 तेल  की  खोज  की  परियोजनाओं  में  कितने  देश  भारत  सरकार  से  सहयोग  कर  रहे  हैं  ;

 इस  समय  देश  में  तेल  सम्बन्धी  कितनी  परियोजनाओं  चल  रही  हैं  ;  और

 दर  क्या थी  ?

 उनके नाम  क्या  हैं  कौर  1972-73,  1973-74  झ्र  1974-75  में  उनकी  उत्पादन

 पेट्रोलियम श्री  र  रसायन
 मंत्रालय

 में
 उपमंत्री

 सी०  पी०  :
 झर

 तैल  तथा
 प्राकृतिक

 गैस
 आयोग

 कौर  घायल  इंडिया  लि०
 दो

 प्रमुख  एजेंसियां  देश  में  तेल  अन्वेषण  का

 80

 कार्य
 कर  रही  हैं

 ।
 जहां  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  एक  सरकारी  क्षेत्र  का  उद्यम  है  ।  are  इंडिया
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 fro  में  भारत  सरकार  बर्मा  प्रायल  | हन  Ho  का  बराबर  शेयर  है  ।  बंगाल  की  थाला  के  लिये

 य०  एस०  Vo  के  इं  दिया  बप  प्रौर  कच्छ  के  थाला  के  लिये यू  ०  एस०  एकेह के  ही  रीडिंग  एण्ड

 केट्स  के  साथ  श्री  तटीय  श्रत्वेषण  हेतु  करारों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ।  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस

 आयोग  प्रौढ़  प्रायल  इंडिया लि०  द्वारा  1972-73,  1973-74  श्र
 1974-75

 के

 दौरान  तेल  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है

 ed

 तेल  तथा प्राकृतिक  घायल  इंडिया
 ८.

 गैस  झ्रायोग की  लि०  की  उत्पादन

 उत्पादन दर  द्र

 टनों  टनों

 1972-73  4.11  3.13

 1973-74  4.03  3.08

 1974-75  )  4.  51  3.08

 औषध  उद्योग का  विकास

 A776.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :

 श्री  पी०  गंगादेवी

 क्या  पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  भारतीय  प्रबन्ध  के  अ्रन्तगंत  सरकारी  आर  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  के  श्रौषध

 उद्योग का  निर्बाध  विकास  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 क्या  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  कार  से
 तकः--म्रौषध  निर्माण  नियंत्रित  तथा  शी

 आगामी  विकास  सुनिश्चित  करने  हेतु  तथा  यह  भी  सुनिश्चित

 रने  के  लिए  कि  उपमोक्ताग्रों  को  समस्त  आवश्यक  आधों  को  उचित  मूल्यों  में  उपलब्ध  कराया

 जा  सरकार  ने  औषध  ae  भेज  उद्योग  पर  श्री  जय सुखलाल  हाथी  की  भ्रध्यक्षता  में  एक  समिति

 का  गठन  किया  है  ।  जिसके  कार्यकलापों  में  से  एक  निम्नलिखित  कायें  भी  है

 मूल  झौषधों  कौर  सुत्र योगों  के  निर्माण  तथा  अ्रनुसंधान  तथा  विकास  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के

 लिए  नेतृत्व
 की  भूमिका  निभा  सकने  को  सुनिश्चित  कराने  आवश्यक  उपायों  की  सिफारिश  करना  ।”
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 उद्योग  विशेष
 रू
 रूप  से  भारतीय  क्ष क्षेत्र  पौर  लघु  क्षेत्र के  शोभना ना  को

 Weare fee
 देने  के  बारे  में  सिफारिशें  देना  ।  seat  सिफारिशें  देते  समय  समिति  उद्योगों  के  क्षेत्रीय  वितरण

 के  संतुलन  को  ध्यान  में  रखेगीਂ  इस  समिति  द्वारा  1975  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए  जाने

 आशा  है  ।

 इसी  दौरान  जीवन  रक्षा  संबंधी  आवश्यक  श्राद्धों  को  बडी  मात्ना  में  सस्ते  म्यों  पर  उपलब्ध

 कराने  सहित  कच्चे  माल  की  पर्याप्त  संबंधित  उत्पादन  कार्य-क्रम  श्रांवश्यक  सांस्थानिक

 wife  जसे  उद्योग  के  विभिन्न  पहलुओं  के  बारे  में  उद्योग  के  भारतीय  क्षेत्र  तथा  सरकारी  क्षेत्र

 के  साथ  विचार  विमर्श  किया गया  हैं  ।

 उपरोक्त  समिति  द्वारा  की  गई  के  संदर्भ  सरकार  द्वारा  आवश्यक  कार्यवाही  की

 जाएगी  |

 बम्बई  हाई  में  सागर  प्रयास  का  ले  जाया  जाना

 4777.  श्री  डी०  डी०  देसाई

 श्री  पी०  गंगादेवी

 डा०  लक्ष्मी
 नारायण  पांडेय

 श्री  श्रीकिदान  मोदी

 क्या  पेट्रोलियम  र  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  far

 क्या  सागर  सम्माट को फरवरी
 को

 फरवरी  1975 के  अंतिम  सप्ताह  में  बम्बई होई  में  चौथे  स्थान

 पर ले  जाया  गया  ait

 ke
 +  ?

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 पेट्रोलियम  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  )

 20-3-1975  को  यह  कूप  1159  मीटर  की  गहराई  तक  खोदा  जा  चुका  था  ।

 श्रीराम  व्यसन  प्रगति  पर  है  ।

 त्रिपुरा में  बरामुरा  में  तेल  तथा  गेस  के  भंडार

 4778  श्री  डी०  देसाई

 att  पी०  गंगादेव

 श्री  अनादि चरण दास चरण  दास

 श्री  श्री किड दान मोदी

 श्री  पु  रुषोत्तम  काकोडकर

 श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया

 क्या  पेट्रोलियम  कौर
 रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  त्रिपुरा  में  हाल  ही
 में  4000  मीटर  की  गहराई  गैस  का  पता  लगा
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 यदि ं  द्  तो  =  2000  मीटर  तक  परीक्षणात्मक  खुदाई-कार्य  पूरा  हो  गया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  है ं?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  से

 :  हरिपुरा  में  तारामुरा  संरचना  पर  2813  मीटर  की  गहराई  तक  खोदे  गये  प्रथम

 कुए  में  कुछ  te  संस्तर  पाये  गये  हैं  ।  इस  कुएं  में  व्यवहारिक  परीक्षण  हो  रहे  हैं  ।

 को  कानूनी  सहायता

 4779.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :

 att  पी०  गंगादेव  :

 क्या  न्याय  att  कम्पनी  कायें  मंत्री  कर्मकारों  को  कानूनी  सहायता  के  बारे
 7

 में  3  1974  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  28
 xe. ७  ग  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे किः

 क्या  कानूनी  सहायता  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  की  सिफारिशों  जिनका

 शीर्षक  जस्टिस  टु  दी  पीपुलਂ  इस  बीच  जांच  कर  ली  गई

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम

 क्या  उस  पर  इस  बीच  कोई  निर्णय  किया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 निर्णयों  को  कब  क्रिप्रात्वित  किया  जायेगा  ?

 नल  उन  on न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरया  जना  महिषी )  :

 कानूनी  सहायता  से  संबंधित  विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट  में  श्रंतविष्ट  सिफारिशों

 की  जांच  का  कार्य  चल  रहा  है  ।

 wie  जी  नहीं  ।  इस  विषय  में  अन्तिम  विनिश्चय  उन  राज्य  सरकारों

 of  जिनका  प्रस्तावित  स्कीम  के  क्रियान्वयन  से  गहरा  सम्बन्ध  है  कौर  जिनसे  इस  विषय

 में  पहले  ही  arch  किया  जा  चुका  विचार  जानने  तथा  उनका  विश्लेषण  करने  के  पश्चात

 ही  किया  जा  सकता  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  के  लिए  यह  बताना

 कठिन  है  कि  निश्चित  रूप  से  किस  तारीख  तक  इस  बारे  में  विनिश्चय  किया  जाएगा  |

 एकाधिकार
 तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  झ्ायोगएं  द्वारा  बिलासपुर  पेपर

 एण्ड  स्ट्रॉ  बोर्ड  लिमिटेड  की  जांच

 4780.  श्री  बालकृष्ण  वेत्ता  नायक  :  क्या  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  गोबनी  में  साल्ट  वक्‍त ्  के  लिये  मैसर्स
 बल्ला  कपूर

 पेपर  एंड  स्ट्रॉ  बैलेंस  लिमिटेड

 का  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियायें  अधिनियम  के  अ्रत्तगंत  एकाधिकार

 तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियाएं  श्र  योग  की  जांच  करने  के  लिये  से  जा  गया  है  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 न्याय  शर  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  उपमंत्री  dent  श्रीमान

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 रेल  कमेंचारियों  का  भाषा  के  आधार  पर  वर्गीकरण

 4781.  श्री  बालकृष्ण  बैठक  नायक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  रेल  कर्मचारियों  के  भाषा  के  आधार  पर  वर्गीकरण  के  बारे  में  प्रस्ताव  पर  विचार

 करने  संबंधी  आश्वासन  को  ध्यान  में  रखते  हुये  रेल  प्रशासन  द्वारा  ऐसे  वर्गीकरण
 के

 बारे  में  अनुमान  लगाने

 के  लिये  झांकने  एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  बूटा
 :  और  रेलों  से  संबंधित  शभ्रांकड़े

 क्षेत्रवार  भाषागत  धारणायें  के  अ्रनुसार  नहीं  बल्कि  केवल  रेलवे वार  आधार  पर

 रखे  जाते  हैं  ।  रेल  कर्मचारियों  के  भाषा वार  वर्गीकरण  का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  ates  संकलित

 करने  के  संबंध  में  कोई  ब्रा श्वा सन  नहीं  दिया  गया  दरअसल  व्यापक  व्यवस्था  किये  बिना  आंकड़ों
 का  संकलन  करना  संभव  नहीं  है  ।

 फिर  तीसरी  श्रेणी  में  निचले  ग्रेडों  की  भर्ती  कौर  चौथी  श्रेणी में  सूची  भर्ती  स्थानीय

 अधार  पर  की  जाती  है  gata  देश  के  अन्य  भागों  में  उसका  विज्ञापन  निकालते  के  बजाय  केवल  उसी

 क्षेत्र  में  रिक्तियों  की  घोषणा  की  जाती  है  ।

 are  दूषण  को  सम्भावनाओं  वाले  रसायन  उद्योग

 4782.  श्री  बालकृष्ण  वेन्कन्ता  नायक  :  क्या  पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  फि

 इस  देश  में  aire  दूषण  dart  वाले  रासायनिक  उद्योगों  के  नाम  कया  हैं  ;  कौर

 दूषण  से  होने  वाली  क्षति  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की
 गई  है  ?

 पेट्रोलियम  site  रसायन  मंत्र  में  राज्य  मंत्री  के'०  कार  :  कौर
 एकल

 को
 जा  रहीं

 है
 गौ  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायगी  ।
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 लोको  रनिंग
 अजमेर  डिवीजन  को  वरिष्टता  सुची

 4783.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :
 क्या  रेल  मंत्री

 यह
 बताने

 की  कपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  डिवीजन  सुपरिटेंडेंट  अजमेर  ने  लोको  रनिंग  स्टाफ  की  विभिन्न  वरिष्ठता  सूचियां

 जारी  की  हैं  तथा  कर्मचारियों  ने  वरिष्ठता  सूची  में  अपने  नाम  की  स्थिति  तथा  उसमें  अपनाये  गये

 सिद्धान्तों  के  बारे  में  समय  समय  पर  इन  आदेशों  के  विरूद्ध  अपील  की  है  ;

 यदि  तो  विभिन्न  वरिष्ठता  सूचियों  को  बनाने  में  अपनाये  गये  सिद्धान्तों  की  मुख्य

 बातें  क्या  हैं  तथा  सिद्धान्तों  को  बदलने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्रिकेट  क्मेचारियों  ने  इन  आदेशों  के  विरूद्ध  कपिल  की  है  अर  प्रत्येक  मामले  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई  तथा  कितनी  अपीलें  अभी  भी  अनिर्णीत  पड़ी  हैं  तया  किसके  पास  पड़ी  है  ;  अर

 क्या  सरकार  का  विचार  अपीलों  का  निपटान  करने  के  लिये  श्रपील्थियों  को  बुलाने

 at  महाप्रबंधक  को  निदेश  देने  का  है  तथा  इन  अपीलों  पर  rare  लेने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  बूटा  जी  हां

 1965  उच्चतर  ग्रेड  में  पदोन्नति  तथा  वरिष्ठता  नियमित  करने  की
 बनती  पाठ्यक्रम  परीक्षा  पास  करने  की  तारीख  अपनायी  गई  थी  ।  इस  सिद्धान्त  के  आधार  पर

 मंडल  के  रनिंग  कर्मचारियों  की  वरिष्ठता  तैयार  की  गई  शर  उसे  13-7-67  तथा  26-3-68  को

 अधिसूचित  कर  दिया  गया  ।  पश्चिम  रेलवे  मजदूर  संघ  ने  इसपर  आपत्ति  की  ।  जांच  फर  लेने

 अजमेर  के  मंडल  भ्रधीक्षक  ने  वरिष्ठता  में  संशोधन  कर  दिया  ।  झ्राधार  यह  माना  गया  था  फि  जिन

 वरिष्ठ  व्यक्तियों  ने  प्रथम  प्रयास  में  परीक्षा  पास  कर  att  हैं  उनकी  मूल  वरिष्ठता  बनी  रहेगी  अपेक्षाकृत

 उन  कनिष्ठ  व्यक्तियों  के  जिन्होंने  परीक्षा  पहले  पास  कर  ली  है  ।  यदि  किसी  मामले  में  कोई  वरिष्ठ

 व्यक्ति  पहली  बार  में  रसूल  हो  जाय  कौर  बाद  की  परीक्षा  में  सफल  हो  तो  वहू  उन  कनिष्ठ  व्यक्तियों

 से  कनिष्ठ  हो  जायगा  जो  उससे  पहले  परीक्षा  में  सफल  हो  चुके  हैं  ।  वरिष्ठता  निर्धारण  के  लिये  बाद

 की  परीक्षा  में  सफल  होने की  तारीख  की  निर्णायक  कारक  होना  था  ।  इस  विनिश्चय के  grace  पर

 ड्राइवर  अर  शंटर  कवि  की  वरिष्ठता  सूची क्रमशः  22-4-72  ग्रोवर  13-4-72  को  संशोधित

 कर  दी  गई  ।  इस  संशोधन  का  विरोध  पश्चिम  रेलवे  इम्प्लाइज  यूनियन  तथा  अनेक  कर्मचारियों  ने

 किया  ।  बाद  इस  विषय  पर  दोनों  ट्रेड  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  प्रधान  कार्यालय  स्तर

 विचार  विमर्श  फिया  गया  |  इस  विचार  विमर्श  के  परिणामस्वरूप  एक  समान  नीति  के
 उद्देश्य  मंडलों

 को  निम्नलिखित  अन्तिम  अनुदेश  जारी  कर  दिये  गये

 (1)  जब  एक  वरिष्ठ  जिसका  प्रशिक्षण  श्रावश्यफ  हो  जाता  है  किन्तु  यथा  समय

 प्रशिक्षण  के  लिये  नहीं  भेजा  जाता  किन्तु  उससे  कनिष्ठ  व्यक्ति  भेज  दिये  जाते

 भर  सफल  हो  जाते  तब  केवल  परीक्षा  में  पहले  सफल  हो  जाने  के  कारण

 वरिष्ठ  की  तुलना  में  अनभिप्रेत  लाभ  नहीं  मिलेगा  ।  जब  किसी  वरिष्ठ

 व्यक्ति  को  प्रशिक्षण  के  लिये  बाद  में  भेजा  जाता  है  भ्र ौर  वह  पहली  बार  में  ही  सफल

 हो  जाता  है  तो  उसके  सफल  होने  की  वास्तविक  तारीख  कनिष्ठ  व्यक्तियों  से  पहले
 मान  ली  जायेंगी-पह age

 मानकर  गोया  उसे  प्रशिक्षण  के  लिये  यथा  समय  भेजा  गया  था  |
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 (ii)  यदि  एक  वरिष्ठ  व्यक्ति  पहली  बार  में  प्रसाद  हो  जाता  है  तब  परीक्षा के  6

 महीने  के  बाद  ही  उसकी  दुबारा  परीक्षा  ली  जानी  चाहिये  ।  यदि  दूसरी  परीक्षा

 किसी  कारणवश 9  महीने  से  धिक  समय  के  बाद  ली  जाती  है  कौर  वह  दूसरी  बार

 9  महीनों  की  अ्रवधि  के  बाद  किसी  समय  परीक्षा  में  सफल  हो  तब  यह  माना

 जायेगा  कि  उसने  परीक्षा  उस  कल्पित  तारीख  को  पास  की  जौ  पहली  बार  म्रसफल

 होने  की  तारीख  से  9  महीने  पूरे  होने  पर  पड़ती  हो  ।

 सुचना  एकट्टी  की  जा  रही  हैऔर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 जी  नहीं

 फायरमैन  ate  शंटर  के  पदों  का  भरा  जाना

 A784.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  क्या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  कं

 गी  कपा  करेंगे  कि

 क्या  पाइन  tera  ओ  ATU  पनेसर  ने  ~ n TT  किया  था  दि  2  1959 से

 मैन  रोक  शंटर  के  25  प्रतिशत  पद  फायरमैन  नौ  ग्रोवर  शंटर  बो  को  पदोन्नत  करके  भरें  जायेंगे

 जैसा  कि  13  1965  को  जनरल  पश्चिम  रेलवे  और  पश्चिम  रेलवे  कर्मचारी

 srr  किक
 के  बीच  हुई  पी०  एन०  ए  ऋ £  qo  का  सद  संख्या  97/65  म  लखा  G

 प्रति  तो  निर्णय  की  मूर  तें  क्या  हैं  ate  क्या  यह  निर्णय  पश्चिम  रेलवे  में  .

 feat  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  प्रत्य  विजन  में  25  प्रतिशत  पदों  की  तुलना  में  शंटर  कौर

 मन  बी  को  पदोन्नति  करके  कितने  पद  भरे  गये  दर

 यदि  तो  जनरल  मेनेजर  का  निर्णय  क्रियान्वित  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं झ्र ौर

 उसको  क्रियान्वित  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही
 a? 2

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा
 :  (*)  से  जहां तक  फायरमैन  प्रः  से

 मन  के  रूप  में  पदोन्नति का  संबंध  उत्तर हां  में  है  ।

 फायरमैन
 की

 फायर मेग  ्  के  पदोन्नति  कप  मंडलवार  ब्यौरा  संलग्न  ४  विवरण  में

 दिया  गया  है  ।  शंटर  की  म  के  रूप  में  पदोन्नति  से  संबंधित  इकट्ठी  की  जा  है

 शर  सभा  '
 रख  दी  जायेगी ।
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 fear
 re  .

 2-7-59 से  25  कोटे के  अधीन

 प्रत्य  मंडल  में  मेन  बोਂ  के  लिये  आरक्षित  पदोन्नत  व्यक्तियों  की  संख्या

 फायर मन  की  खाली  sat की  संख्या

 खाली  जगहों  की

 सख्या

 64  16  10  शेष  पदों को  भरने  की

 व्यवस्था की  जा  रही

 21 अजमेर  84  15  शेष  पदों  को  भरने  को

 व्यवस्था की  जा  रही  है  |

 60  15  15 जयपुर

 रतलाम  88  22  22

 121  30  30

 राजकोट  84  21  21

 भावनगर  116  29  29

 कोटा  75  19  i9

 फायरमेन  कह  ae  की  फायरमैन  ge  के  पदों  पर  पदोन्नति

 4785.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  क्या  रेल  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  रेलवे  के  जनरल  मैनेजर  ने  निर्णय  किया  था  कि  फायर मन  के  25

 प्रतिशत  पद  बो  ग्रेड  के  फायर मेन ों  को  पदोन्नत  करके  भरे  जायंगे

 यदि  तो  पश्चिम  रेलवे  प्रत्येक  में  कितने  पद

 उपलब्ध  थ  कौर  निर्णय  को  तिथि  से  बौ  ग्रेड  के  goat के  लिये  कितने  पद॑  आरक्षित  रखे

 गये  र  क्या  आरक्षित  पद  त्रों  प्रेम  के  फायरमैन  को  पदोन्नत  करके  भरे  गये  रेट्रो  इन  पदों  पर

 नियुक्त  कर्मचारियों  के  नाम  क्या  हैं

 यदि  तो  राजनीति  पदा  पर  इन  कर्मचारियों  को  नियुक्त  न  करने  के  कारण

 द ह  ?  गौर

 अरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  का  विचार

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री उपमंत्री
 श्री  बूटा  :

 जी  हां

 से
 पडना  विवरण  aaa है  () oa [wearaTa  में  रखा  देखिए  संख्या

 शाट  o  टी  ०-9310/75]
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 Copying  allowed  in  Examination  in  Training  School,  Chandausi

 4786.  Shri  Chandrika  Prasad:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that  open  copying  in  the  examinations  has.
 been  allowed  by  taking  money  in  the  form  of  subscriptions  from  the  candidates
 of  the  Chandausi  Training  School  in  Uttar  Pradesh  and  the  Instructors  and  offi-
 cers  objecting  ta  it  have  been  treated  shabbily;

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  against  the  offenders;

 (c)  whether  Government  are  also  aware  that  the  Principal  of  that  school  made
 the  students  to  work  in  the  garden  and  field  of  his  bungalow  during  the  schook
 hours  in  the  name  of  shramdan;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  by  Government  against  it?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)  and
 (b).  A  complaint  alleging  mass  copying  by  the  trainees  of  the  Zonal  Training
 School,  Chandausi,  in  December  1974  has  been  received  in  February,  1975.  After

 verifying  the  genuineness  of  the  complainant  the  allegation  will  be  investigated  as

 per  extant  procedure  and  appropriate  action  taken.  A  few  complaints  had  also
 been  received.  in  the  past  in  this  regard,  which  on  enquiry  were  found  to  be

 without  substance.

 (0).  No.

 (d)  Suitable  action  will  be  taken  after  the  results  of  investigation  are  avail-

 able.

 परिचय  रेलवे  में  1973  ौर  1974  में  दुर्घटनायें

 4787.  श्री  एन०  कार  बे कारिया  :

 श्री  डी०  पी०  जडेजा :

 कया  ta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Pa
 (  क  )  चष्टिविम  रेत्र  में  1973  are  1974  में  कितनों  दुर्घटनायें  हुई  ;

 उन  दुघेटनाश्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 उनमें  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  fag):  कौर  पश्चिम  tat  पर  कैलेंडर  वर्ष

 1973  ग्रोवर  1974
 के

 दौरान  क्रमश  134  शौर
 120  गाड़ो  दुर्घटनायें  हुई  ।

 इत दुर्घटनाओं का  विवरण

 इस  प्रकार

 1-1-19734  1-1-1974  से गाड़ो  दुर्घटना की
 कोटि

 31-12-  1973
 34-12

 ha74

 टक्कर  होने

 गाड़ियों  के  पटरों  से  उतरने  106  90

 19  17 सरकार  दु  घंटनाएं  होने

 गाड़ियों  में  झाग  लगने

 ee  ee  as
 134  120

 इन  दुर्घटनाओं  में  कैलेंडर  वर्ष  1973  में  34  व्यक्तियों कैलेंडर  ag
 1974 में  12  व्यक्तियों की  मृत्यु  हुई
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 पश्चिम  रेलवे  में  रद  को  गई  रेलगाड़ियां

 4788.  श्री  एन०  कार  बे कारिया  :

 att  अरविंद  एम०  पटेल  :

 शी  डी०  पी०  जडेजा

 कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयले  की  कमी  के  कारण  पश्चिम  रेलवे  में  रह  की  गई  रेलगाड़ियों  की  संख्या  पर

 ब्यौरा क्या  अर

 उक्त  सेवाएं  कब  तक  पुनः  चालू  की  जायेंगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  कोयले की  कमी  के  कारण  18-3-1975

 को  पश्चिम  रेलवे  पर  53.  5  जोड़ी  गाड़ियां  बन्द  रहीं  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  उन  गाड़ियों

 का  व्यौरा  दिया  गया  मे  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 हाल  में  लोको  कोयलें  के  लदान  में  वृद्धि  हुई  है  we  उसी  के  ्र  रेलें  कुछ  चुनी

 हुई  सवारी  गाड़ियों  को  पुनः  चला  रही  है  ।

 परिचित  रेलवे  में  1974 में  बिना  टिकट  यात्रा

 4789.  श्री  एन०  कार  वे कारिया  :

 sit  अरविन्द  एम०  पटेल  :

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  रेलवे  में  भ  1974  के  दौरान  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालें  कितने  यात्नी
 कै

 उनसे  जुर्माने  के  रूप  में  कितनी  राशि  वसूल  की  ौर

 जुर्माना  सदा
 न

 करने  पर  कितने  व्यक्तियों  को  कारावास का  दंड  दिया  गया  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  faz)  2,79,846.

 रेलवे का  जुर्माना  21,47,126  रुपये

 श्रदालती  जुम्  हलाक  69,920  रुपये  ।

 19,449,
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 बम्बई  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  चोरी

 4790.  श्री  बनमाली  बाबू
 :

 डा०  हरि  प्रसाद फार्मा  :

 श्री  मधु  दण्डवत :

 थी  भऊ  साहिब  घामनकर :

 श्री  नवल  किशोर :

 श्रीमती  सावित्रि  sara  :

 शी  बसन्त  साठे  :

 श्री  भागीरथ  भंवर  :

 क्या  पेट्रोलियम झर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  छिपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  कुछ  गिरोह  पकड़े  गये  थे  जो  मट्टी  लाइट  डीजल  तेल

 ar  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  टैंकरों  में  से  उस  समय  लेते  थे  जब  ये  उत्पाद  तेल  के  fog से

 बम्बई  में  चेम्बर  कौर  पूर्वी  उपनगरों  के  गंतव्य  स्थानों  को  भेजे  जा  रहे  होते

 विभिन्न  पेट्रोलियम  उत्पाद  कितनी  कितनी  मात्रा  में  पकड़े  शौर

 श्रन्तरगंत  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  शौर  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  चोरी  की  घटनाएं  रोकने

 केਂ  लिए  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  :  से

 ठेकेदारों  कें  वाहक  ट्रकों  अथवा  ग्राहकों  द्वारा  किराये  पर  लिये  गये  ट्रकों  के  जरिए  इस  उत्पाद  को

 आईना ०सी  ०  के  प्रतिष्ठापन  से  ग्राहकों  तक  ले  जाते  समय  किये  गये  कदाचारों  के  बारे  में

 पत्तों  में  कुछ  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  इन  सभी  मामलों  में  भराई  को  ०सी०  द्वारा  यह  उत्पाद  ग्राहकों

 को  मुख्य  प्रतिष्ठापन
 से  दिया

 गया  था  कौर
 इस्तेमाल  किये  गये  टैंक  ट्रकों  का  प्रबन्ध  ग्राहकों  द्वारा

 किया गया  था  ।  ऐसे  मामलों  में  निगम  की  जिम्मेवारी  उसी  समय  समाप्त  हो  जाती  है  जब  प्रतिष्ठापन

 पर  उत्पाद  ग्राहकों  के  हवाले  कर  दिया  जाता  है  |

 तथापि  श्राई०म्ोग्सी०  इस  स्थिति  पर  निगरानी  रख  रहा  है  a  जब  कभी
 कोई  सूचना

 प्राप्त  होती  है  तो  पुलिस  को  सिंक  कर  देता

 हाल  ही  में  बम्बई  में  एक  घटना  हुई  थी  जब॑  एक  जिसने  भाई  करो  ०सी  ०  से

 सुपुर्दगी  आधार  पर  उत्पाद  प्राप्त  किया  ने  कम  प्राप्ति  के  बारे  में  शिकायत  की  थी  ।

 जांच के  पश्चात्‌  जिम्मेवारी ठेकेदार  पर  डाली  गई  थी  ।  कमी  के  बराबर  राशि  ठेकेदार  के  बिल  से

 काट
 गई

 थी  ate यह  पार्टी  के  नाम  डाल  दी  गई  थी  ।  उस  जिसमें  यह  घटना  घटी  थी
 को

 दस  दिन  के  लिये  भ्राई०श्रो०सी
 ०

 का  कार्य  करने  से  रोक  दिया  गया  att
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 विवाह-विच्छेद  सम्बन्ध गी  उपबन्धों ie  को  डार  बनाने  का  लिली

 4791.  श्री  बनमाली  बाबू
 :

 क्या  न्याय  कौर  कम्पनी काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  fare  विधि  में  विवाह-विच्छेद  सम्बन्धी  उपबंधों  को  उदार  बनाने

 at  इस  सम्बन्ध  में  हिन्दू  विवाह  अधिनियम  में  एक  उपयुक्त  संशोधन  करने  का  विचार  AK

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी महिषी  )  :

 सरकार  के  निर्देश  विधि  आयोग  ने  हिन्दू  विवाह  1955  शौर  विशेष  विवाह

 1954  में  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  है  ।  उसकी  सिफारिशें  रिपोर्टे  में

 दी  हुई  जो  19  1974  को  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  गई  थीं  ।  इन  सिफारिशों में

 विवाह-विच्छेद  से  सम्बन्धित  उपबंधों  को  उदार  बनाये  जाने  संबंधी  सिफारिशें  भी  हैं  ।  विधि  आयोग

 की  इस  रिपोर्टे  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 विधि  आयोग  के  सुझावों  के  aaa  वे  आधार  भी  जिन  पर  विवाह-विच्छेद

 का  दावा  किया  जा  सकता  जैसे  भरण-पोषण  या  न्यायिक  पृथक्करण

 के  लिए  अध्यादेश  या  डिक्री  का  पारित  किया  जाना  तथा  उन  प्रतीक्षा  अवधियों  को  समाप्त  करना  जिनके

 qa  विवाह-विच्छेद  के  लिए  कोई  ग्रेजी  दाखिल  नहीं  की  जा  या  जिनके  पूर्व  विवाह-विच्छेद

 प्राप्त  व्यक्ति  पुनः  विवाह  नहीं  कर  सकते  ।

 Import  of  Oil  from  Saudi  Arabia

 4792.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemi-

 cals  be  pleased  to  state:

 (a)  the  quantity  of  oil  India  is  getting  every  year  from  Saudi  Arabia  at  pre-
 sent;

 (b)  whether  Government  are  going  to  enter  into  a  new  agreement  in  order  to

 get  more  crude  oil;  and

 (c)  if  so,  the  broad  features  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  C.  P.

 Majhi):  (a)  The  existing  contract  is  for  the  supply  of  1.1  million  tonnes  per  year

 for  three  years  from  1973  to  1975.

 (b)  There  is  no  proposal  at  present.

 (c)  Does  not  arise.

 नई  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  नियुक्त  पार्सल  को  कालका  स्टेशन  पर

 स्थानान्तरित  करना

 47  93.  श्री  महादीपक fag  शाक्य  :
 क्या

 रेल  मंत्री  नई  दिल्ली  स्टेशन पर  नियुक्त  पार्सल

 पलकों  का  कालका  स्टेशन  पर  स्थानान्तर रह  करने  के  बारे  में  3  1973  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  5812  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  मामले  की  जांच  पूरी  हो  गई  है  सम्बन्धित  पार्सल  क्लर्क  को  म्रनुशासन

 तथा  atte  नियमों  के  अ्रधीन  कड़ा  दण्ड  देने  के  लिए  श्रापों-पत्र  दिया  गया
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 ——

 ee  के  आरोप

 में  हरनेक  बार  दण्ड  दिया  जा  चुका

 (7)  यदि  तो  ऐसे  कर्मचारियों  को  किसी  महत्वहीन  स्टेशन  पर  स्थानान्तरित न  किये

 जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  बूटा  :  प्रारम्भिक जांच  पुरी  हो  गयी  है  प्रौढ़
 झरोखा-पत्र  दे  दिया  गया  भ्रनुशासन at  कपिल  नियमों  के  अधीन  जांच  हो  रही  है

 ।

 जी  at

 उन्हें  ननुग्रह ्य  के  आ्राधार  पर  नयी  दिल्‍ली  में  रहने  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  तेल  निगम  के  gat  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  area

 4794.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 भारतीय  तेल  निगम  के  उन  कर्मचारियों  को  संख्या  कितनों  है  जिनको

 1974  से  1975  के  बीच  श्रापों-पत्र  दिये  मुरत्तब  किये  ज्ञापन  दिये

 गये  और  वेतन  की  कटौती  की

 औद्योगिक  समझौतों  के  उल्लंघन  के  मामलों  रोक  विभिन्न  सांविधिक  उपबन्धों

 की  संख्या  कितनी  है  जो  इंडियन  घायल  श्रम्पलाईजस  पूर्वी  ने  उक्त  अवधि  में  प्रबन्धकों

 विरुद्ध  उठाये  ate

 कर्मचारियों  की  शिकायतें  दूर  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Ato  पी०  :  से

 सुचना  एकत्न  की  जा  रही  sate  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 इण्डियन  ट्रायल  कारपोरेशन  के  मार्केटिंग  डिवोजन  में  ्रधघिकारियों  तथा  कमेंचारियों  का

 4795.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 इंडियन  अमल  कारपोरेशन  के  मार्केटिंग
 डिवीजन

 में  इस  समय  भ्र धि कारियों  तथा

 कर्मचारियों  का  अनुपात  कया

 गत  दो  वर्षों  में  अधिकारियों  ate  कर्मचारियों  पर
 तथा  अरन्य  लाभों

 के  रूप  में  कुल  कितना  व्यय  झ्र ौर

 (7)
 क्यो  संम्बन्धी  क्रियाकलापों  पर  उपरि  व्यय  घटाने  की  कीई  योजना है  ?
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 पेट्रोलियम  we  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  इंडियन

 आयल  कारपोरेशन  के  विपणन  प्रभाग  में  अधिकारियों  और  कामगरों  की  ada  औसत  4  है  ।

 पिछले  दो  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  वेतन  पर  कियां  wat  लगभग  कुल  व्यय

 निम्न
 प्रकार  है

 पा

 ण

 लाखों  मे ं)
 iw

 अधिकारी  कामगर

 1972-73  386.99  552.99

 1973-74  721.33 423.27

 ———

 निगम  पर्यवेक्षक  कार्यों  सहित  उन  सभी  लागतों  को  कम  करने  के  लिए

 निरंतर  प्रयास  करती  है  ।

 भारतीय  तेल  निगम  के  विपणन  प्रभाग  द्वारा  ठेकेदारों के  माध्यम  से  कुछ  कामों  का  निष्पादन

 कि
 4796.

 att  इद्रीस  गुप्त  :  क्या  पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 (®)  क्या  भारतीय  तेल  निगम  के  विपणन  प्रभाग  के  प्रबन्धक  बहुत  से  काम  कृत्य

 ठेकेदारों से  करवा  रहे

 क्या  ऐसे  कृत्यों  में  वेतन  सप्लाई  लेखे  और  लेखा  विवरण  तैयार

 पेट्रोलियम  उत्पादों  को  चढ़ाना  तौर  विमानों  में  तेल  परिवहन  कौर

 कर्मचारियों  are  श्रमिकों  का  प्रबन्ध  भी  शामिल

 यदि  तो  इनमें  से  प्रत्येक  काम  के  लिये  नियुक्त  ठेकेदारों  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 इस  प्रकार  भारतीय  तेल  निगम  की  स्वयं  की  सीधी  रोजगार  क्षमता  को  सीमित

 करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  :  से

 अ्रावश्यक  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  समय  पर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  |

 भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  सवारी  भत्ते  का  भूगतान

 4797.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 भारतीय  तेल  निगम  के  प्रबन्धक  1973  से  ata  अधिकारियों  ak  कर्मचारियों

 को  सवारी  भत्ता  कर  रहे
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 क  आ

 यदि  datos  शौर  कनिष्ठ  अधिकारियों  एवं  कामगारों  को  ar  किए  जाने  वालें

 ऐसे  सवारी  भत्ते  की  दरें  क्या  और

 क्या  अधिकारियों को  अदा  किए  जाने  वाले  सवारी  भत्ते  पर  aa कर  नहीं  कटता  है

 जबकि  सबसे  अधिक  वेतन  पाने  वालें  काम  गार  के  सवारी  भत्ते  पर  आयकर  कटता  है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  कौर

 जिन  मध्यम  ate  वरिष्ठ  स्तर  के  प्राधिकारियों  के  पास  wat  पास  गाड़ी  है  श्र  उसे  बनाए  रखे  उनको

 1-7-1973  से  गाड़ी के  अनुरक्षण  झर  चलान  पर  हुए  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  प्रीतम  300  रुपये  प्रति

 मास  तक  की  जा  रही  है  ।  कनिष्ठ  अधिका  कौर  कर्मचारी  वर्ग  में  से  जो  कुछ  सदस्य  पर्यवेक्षक  कार्यों

 पर  नियुक्त होते  हैं  उनको  भी  21-7-1973 से  प्रतिशत  75  रुपये  की  मात्रा तक  इस  प्रकार  की

 प्रतिभूति  की  जा  रही  है  बशर्ते ंकि उनके  पास  अरपना  स्कूटर हो  कौर  उस  स्कूटर/मोटर  साइकिल  का

 रक्षण  करते

 कर्मचारियों  की  मांग  के  सिलसिले  के  सन्दर्भ  में  कर्म  वासियों  के  साथ  हुए  समझौते  के  अ्रन्तगंत

 नवम्बर
 1973

 से  वाहन  भत्ता  के  रुपयों  25/-  रुपये  प्रति  मास  नियत  भत्ता  सभी  कर्मचारियों  को  दिया

 जा
 रहा

 नियत  भत्ते  के  रूप  में  सार  कर्मचारियों  को  प्रदत्त  25/-  रु  ०  प्रतिमास  की  राशि  का  श्रीहनुमान

 है  जोकि  आयकर  अधिनियम  के  अ्रन्तगंत  कर  देने  योग्य  ल  चूंकि  यह  अदायगी  किसी  कर्मचारी  को  किसी
 झ्राठो

 वाहन  का  अनुरक्षण  किए  बिना  दौ  जाती  है  तथापि  अधिकारियों  के  मामले  में  उनको  प्रदत्त  राशि

 प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  कार्यालय  प्रयोजन  के  लिए  कम्पनी  कार/स्कूटर/मोटर  साइकल  का

 इस्तेमाल  करने  के  लिए  उनके  द्वारा  वास्तविक  रूप  में  पहले  की  जाती है  आयकर  अधिनियम

 के  अ्रधीन यह  कर  योग्य

 हावड़ा  स्टेशन  पर  अतिरिक्त  सुविधायें

 4798.  श्री  शंकर  नारायण  सिंह  देव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 हावड़ा  स्टेशन  पर  अतिरिक्त  सुविचारों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  श्र  तक  खच  की  गई

 धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 wa  तक  क्या  काम  किया  गया  है  प्रौढ़  यह  काम  कब  तक  पुरा  हो  जाएगा ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  बूटा  fag):  हावड़ा  स्टेशन  पर  शभ्रतिरिक्त सुविधा
 की

 व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  जो  रकम  ख  व॑  की  गयी  है  उसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है
 —ae

 1973-74  415,305.00  रू  ०
 1974-75  473,486.00  रू  ०

 75

 लाा

 जोड़  888,791.  00  ao

 er  eo

 94



 wa  4,  1897  लिखित  उत्तर

 निर्माण  कार्यों  की  स्थिति  इस  प्रकार  है  प्

 काय  का  विवरण  कार्य की  प्रगति

 (1)  महत्वपूर्ण  डाक/एक्सप्रैस  गाड़ियों  में  तैयार  भोजन  यह  काम  1973  में  पुरा  किया
 गया परोसने  के  लिए  हावड़ा  स्टेशन  के  मुख्य  रसोई  का

 श्राधुनिकोकरण  |

 (2)  स्टेशन  को  आकर्षक  बनाने  के  लिए  हावड़ा  स्टेशन  के  यह  काम  1974  में  पुरा  किया

 प्लेटफार्म  नं  ०  9  पर  ए  सी  शीट  छत  को  व्यवस्था  |

 (3)  सतही  उपनगरीय  बुकिंग  कार्य नय  के  बदले  रप  मार्ग  1975  तक  पूरे  हो  जाने  की

 के  किनारे  भूमिगत  उपनगरीय  बुकिंग  कार्यालय  संभावना है

 की  व्यवस्था  ।

 परिश्रमी  बंगाल  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  राज्यों  में  नई  लाइनों  का  निर्माण

 4799.  श्री  शंकर  नाराण  fag  देव  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  तक  पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  राज्यों  में  इस  समय  राज्य-गर  कितनी  रेल  लाइनें

 चल  रही  हैं

 इन  राज्यों  में  नई  लाइनों  के  लिए  इस  समय  विचाराधीन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा

 क्या है  ;  ak

 इत  राज्यों  में  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  निर्मित  नई  लाइनों  का  विवाद  तथा  लाइन  वार

 मुख्य  ब्यौरा  कया  है  तथा  प्रत्येक  राज्य  में  इस  समय  कितने-कातते  मील  लंबी  लाइनें  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  बूटा
 :  पश्चिम  बंगाल  कौर  उत्तरपूर्वी  क्षेत्र

 31-3-1974  जितनी  मार्ग  किलोमीटर  रेलवे  लाइनें  पड़ती  थीं  उनका  राज्य-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार

 ्

 राज्यसंघ  मार्ग कि  ०  मी  ०

 पश्चिम  बंगाल  3,707

 2,194

 मिजोरम

 नागालैंड  9

 चिपरा  12

 अरुणाचल  प्रदेश
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 वड़गाच्छवा
 से  चम्माडांगा  की  शाखा  लाइन  कौर  हवा  से  शियाखाला  तक  लाइन  सहित

 हवा  से  झूमता  तक  बड़ी  लाइन  जो  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  पड़ती  है  के  निर्माण  कायें  की  स्वीकृति  दे

 दी  गयी  है  ।
 पांशु  डी-हल्दिया

 रेल  सम्पर्क  के  दुर्गाचक-हुल्दिया  खंड  के  रेल  सम्पर्क  के  निर्माण  कांयं

 चालू है  ।

 जिन  नई  लाइनों  के  निर्माण  का  ve  गव  है  उनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  इकालाखी-वलूरघाट

 (ii)  सिल्चर-ज़िरग़ाम  कौर  असम

 (iii)  धर्मंगनर-ग्रगरतला

 (iv)  धर्मनगर-कुमारघाट  केला  शहर

 अ्रगरतला-सबरूम

 (vi)  पंच  रतनधाट-दुधनाली-दारानागिरी  मेघालय

 (vii)  गुवाहाटी-बरनीहाट  रोक

 (viii)  बालाघाट-सुरंग

 (ix)  रंगापाड़ा-वालीपाड़ा  भालूकपुंग  शर  अरुणाचल

 (X)  fe  पिग-ईटानगर  कौर  अरुणा वल  प्रदेश )

 (Xi)  म  रकंगसलेक-पासीघाट  प्र रूपा चल  '

 (Xi1)  गुवाहाटी-दूधनाथ

 (xiti)  अरोरा  wearer  ate  वे लोनिया  स्टेशन

 ate  लोनिया  सिटी  के  बीच  साइडिंगें  बनाना  ।

 (i)  तिलंगा-फरक्का  लाइन  का  फीडर  नहर  बड़ी  लाइन  7.  82  कि  ०
 मी

 ०  11-11-71

 पर  एक  पुल  सहित  बांध  के  दक्षिणी  श्रत्याधार

 तक  स्थायी  मार्ग  परिवंतन  (  पश्चिम  बंगाल )

 (11  फरक्का बांध  बड़ी  लाइन  रेलवे  बड़ी  लाइन  2.  24  कि  ०मी  ०  11-11-71

 बनाना  (  पश्चिम  बंगाल  )

 (iii)  मालदा  पर  बदला-बदली के  प्वाइंट  को  बड़ी  लाइन  2.  40  कि
 ०

 मी
 ०  11-11-71

 छोड़  कर  फरक्का  बांध  के  अ्न्तयाधार

 के  बायें  किनारे  श्र  चाम  ग्राम  के  बीच

 बड़ी  लाइन  की  लाइन  बनाना

 (1४)  फीडर  नहर  के  बायें  किनारे  के  साथ  बड़ी  लाइन  5.  98  कि  oft o ०  28-  1-72

 डागा-विलासपुर  हाल्ट  लाइन  का
 परिवर्तन  (  पश्चिम
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 ध्मनगर  से  कुमार घाट  तक  रेल  लाइन  के  लिये  आवंटन

 4800.  श्री  शंकर  नारायण  सिंह  देव  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्तमान  रेल  बजट  में  हरिपुरा  में  धर्म नगर से  कुमार घाट  तथा  रेल  लाइन  के

 निर्माण  के  लिए  कोई  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  कौर  धर्म नगर से  कुमारघाट  तक  नथी

 मीटर  लाइन  बिछाने  के  काम  को  में  शुरू  करने  का  विचार  था  कि  उत्तरपूर्वी

 परिषद्‌  ढारा  धन  उपलब्ध  कर  दिया  गया  होता  ।  चूंकि  उत्तरपूर्वी  परिषद्‌  द्वारा  कभी  तक  धन  की

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  इसलिए  इस  परियोजना  को  शुरू  करना  नहीं  हुसना  इस  काम  के

 लिए  रेलवे  बजट  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।

 राजकोट  जिले  में  इ ंडायन  घायल  गस  एजेंसियां

 4801.  श्री  हरविन्द  एम०  पटेल  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 गुजरात  राज्य  में  राजकोट  जिले  शहर वा  इंडियन  घायल  गैस  एजेंसियां  कितनी  हैं  ;

 प्रत्येक  एजेंसी  में  उनके  कितने  ग्राहक  हैं  ;  कौर

 1974  तक  प्रत्येक  एजेंसी  के  पास  कितने  श्रीचंदन-पत्र  निर्मित  पड़े  थे  ?

 पेट्रोलियम  कौर
 रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी  ०  पी०  :

 से  गुजरात

 के  जिला  राजकोट  में  इन्हें  गैस  की  एजेन्सियों  की  उनके  ग्राहको  की  संख्या  झर  उनके

 पास  विचाराधीन  नए  कनेक्शनों  के  लिए  आवेदन  पत्तों  की
 लगभग

 संख्या  नीचे  दी  गई  है  ——

 ि

 एजेन्सियों  के  नाम  ग्राहकों  ar

 संख्या

 धीन

 दन  फ्लिन

 wags  इण्डस्ट्रियल  राजकोट  7304  2000

 कोठारी इंडस्ट्रीज  राजकोट  eo  o  4584  2000

 राजकोट  डिस्ट्रिक्ट  कोआपरेटिव  सोसाइटी  राजद्रोह  3039  2500

 पी  जी  सम्मत  मौलवी  क  1906  1000

 बच
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 केरल  में  गर-सरकारी  तथा  सरकारी  लिमिटेड  कम्पनियां

 4802.  श्रीमती  भांबरी  तनकप्पन  :  क्या  न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 केरल  में  काम  कर  रही  गैर-सरकारी  तथा  सरकारी  लिमिटेड  कम्पनियों  की  संख्या  कौर

 नाम  क्या  हैं  सनौर  उनमें  में  से  प्रत्येक  में  गत  तीन  वर्षों  कितनी  धनराशि  लगाई

 उन  कम्पनियों के  नाम  कया  हैं  जो  उक्त  भ्र वधि  में  बन्द  हो  गई

 fafa,  न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेसब्री
 :  गत  तीन

 अर्थात  1973-74,  1972-73 व  1971-72 के  केरल  राज्य  में  कार्य  कर  पब्लिक

 तथा  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  की  संख्या  तथा  प्रदत्त  पूंजी  नीचे  दी  गई  है  :--

 करोड़  रुपयों  में

 re  ere पट  eee  प्

 पब्लिक  प्राइवेट  योग

 कमा  ee OO  ee  a  NT

 संख्या  प्रदत्त  संख्या  प्रदत्त  संख्या  प्रदत्त

 पंजी भ  पूंजी  पूजी

 क नमा  अ

 1973-74  907  §2.2  1265  164.7 358  112.5

 1972-73  352  105.2  823  27.2  1175  132.4

 1971-72  342  79.9  762  24.4  1104  97.  3

 इन  कम्पनियों  के  नाम  की  विभाग  ने  भारत  में  संयुक्त  स्कन्ध  कम्पनियों  की  एक  निर्देशिका

 प्रकाशित  की  जिसमें  31-3-70  तक  कार्यरत  कम्पनियों  के  नाम  दिये  गये  हैं
 ।  वार्षिक

 ब्ल्यू  बुक  तथा

 मासिक  कम्पनी  न्यूज  एण्ड  नोट्सਂ  में  नवीन  पंजीकृत  कम्पनियों  तथा  वर्ष  में  कार्य  समाप्त  कर  देने

 वाली  कम्पनियों  के  नाम  दिये  जाते  हैं  ।  इन  प्रकाशनों  की  प्रतियां  संसद  भवन  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 केरल  राज्य  में  1971-72 में  16,  1972-73 में  8  व  1973-74 में  9  कम्पनियों

 समेत  कुल  33  कम्पनियों  के  बारे  में  या  तो  परिकल्पित  हो  जाने  अथवा  कम्पनी  1956

 की  धारा  560  (5)  के  wait  उन्मूलित  हो  जाने  पर  कार्य  बन्द  कर  दिए  जाने  की  सुचना  प्राप्त  हुई
 थी  ।  इन  कम्पनियों  के  नाम  संलग्न  विवरण  पत्र  में  दिये  गये  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  den

 एल०

 भ्र शोधित  तेल  के  उत्पादन की  लागत में  वृद्धि

 4803.  डा०
 हरि  प्रसाद  sat  :

 कया  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  चालू  वर्ष  में  विभिन्न  तेल  उत्पादक  कौर  निर्यात  कर्ता  देशों  में  शोधित तेल  के  उत्पादन

 की  लागत में  वृद्धि  हुई  है  ;
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 यदि  तो  प्रत्येक देश  में  प्रति  ara  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  है  पौर  बह  भारत  में
 उत्पादन  की  लागत  में  हुई  वृद्धि  की  तुलना  में  कितनी  न्यूनाधिक  है  ;  कौर

 क्या इन  तेल  निर्यात  कर्ता  देशों ने  निर्णय  किया  है  कि  उत्पादन  लागत  में  इस  वृद्धि  का  बोझा

 उपभोक्ता  देशो  पर  डाला  यदि  तो  इन  देशों  से  भारत  में  झ्रायातित  amar  तेल  को  कीमत  में

 कितनी  वृद्धि  करने  का  विचार  है  श्र  gest  इए  देश  में  पैट्रोलियम  उद्योग  की  समूची  अर्थ  व्यवस्था  पर

 क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 पैट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी  ०  पी०  :  से  विभिन्न

 देशों  में  चालू  वष  के  लिए  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  करने  में  वास्तविक  लागत  पता  नहीं  है  ।  तथापि  यह

 बतलाया  गया  है  कि  ईरान  ने  ग्रसने  विभिन्न  कच्चे  तेलों  का  उत्पादन  करने  की  लागत  में  4.  सेन्ट  प्रति  बैरल

 की  वृद्धि  करने  की  श्रधिछुचना  दी  हैं  ।  फिर  भी  यह  सारी  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  नहीं  है

 कुछ  विदेशी  श्रेषऋ  फर्मों  करा वर्ष  1973  में  जीत  लाभ

 4804.  श्री  सोम चन्द  सोलंकी  :  कया  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  न्याय  सिर  चले  कौर  बाने र  हिन्दुस्तान  ने  वर्ष  1973  में  क्रमश  20°03,  17°43

 झर  15°  80  प्रतिघात  लाभ  के  लिए  कर  देने  से  पहले  ais  किया  था  ;

 क्या  15  प्रतिशत से  श्रमिक  लाभ  कमाना  श्रौषघ  मूल्य  नियंत्रण  रादेश  का  उल्लघंन  करना

 यदि  तो  इस  मामले  में  उपभोक्ता ग्र ों  के  लाभ  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार

 पेट्रोलियम  धौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  चार  :  वर्ष  1973

 में  हर  कम्पनी  द्वारा  अजित  कुल  लाभ  का  सविस्तार  ब्यौरा  नीचे
 क्या  गया

 है

 क्रमश  कम्पनी  का  नास  क्र  व  पूर्वे  बिक्री  तक

 सरल  लाभ  की  प्रतिशतता

 1  मे सर्व  वेयर  लि०  19.6

 12.7 2.  मसें  साले  लि०

 3.  हमला  वानर  लि०  14.  57

 कौर  1970
 के

 पैरा  14  (1)  (4)  में  यह
 व्यवस्था  कि  लेखापरीक्षक  द्वारा  यथा  उस  वर्ष  की  कुल  बिकी  के  लेखा  परीज्ञक  लेखों  में  यया

 दर्शाए  गए  झौषध  कार्यकलाप  के  बारे  में  किसी  विशिष्ट  वर्ष  के  लिए  कर  से  पूर्व  वास्तविक
 कत
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 लाभ  क  मामले  में  यदि  निर्माता  या  ग्रा यात कर्त्ता  का  लाभ  15  प्रति  शत  से
 afr  हो  जाए  तो  उस

 श्रमिक  लाभ  को  अलग  से  जमा  किया  जाएगा  अझर  उसे  लाभांश  के  वितरण  हेतु  प्रयोग  नहीं  किया  जाएगा

 क लप त  से  इस्तेमाल किन्तु  उसे  निम्नलिखित  प्रयोजनों
 में

 से  किसी
 प्रयोजन

 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्वानु
 किया  जाएगा

 अनुसंधान  site  विकास

 भावी  लाभ  या  हानियों  का  समायोजन  करने  कौर

 इसी  प्रकार  के  अन्य  प्रयोजन  जिन्हें  समय  समय  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 किया  जाता  है  ।

 mira  नियन्त्रण  1970  की  कथित  व्यवस्था  के  झधीन  चाहे  शद्ध  कार्य  कलाप

 पर  कर  से  पूर्व  कुल  लाभ  15  प्रतिशत  से  अधिक  हो  शहर  चाहे  इस  प्रकार  के  लाभों  को  अलग  से  जमा

 किया  गया  हो  उसकी  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ग्रोवर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 Railway  Line  in  Chhatisgarh  and  Western  Nimar  Areas  of  Madhya  Pradesh

 4805.  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 railway  lines;  and
 (a)  whether  Government  had

 taken
 a  decision  to  connect  backward  areas  with

 (b)  if  so,  the  reasons  why.  railway  line  has  not  been  constructed  in  Chhatis-

 garh  and  Western  Nimar  areas  of  Madhya  Pradesh  which  are  backward  areas?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)  Yes,
 it  is  intended  to  extend  the  railway  network  to  these  areas  progressively  within
 the  limited  resources  available  for  the  purpose.

 completed  and  reports  are (b)  A  Final  Location  Survey  has  recently  been

 under  examination  for  the  construction  of  a  rail  link  from  Dhalli  Rajhara  to

 Jagdalpur  cost  Rs,  27.60  crores)  falling  in  the  Chhatis-

 garh  region  of  Madhya  Pradesh.  Construction  of  this  line  and  other  lines  in

 backward  areas  will  have  to  be  phased  out
 suitably  taking

 into  account  the
 avail-

 ability  of  funds.

 रेलवे  सेक्शन  शध्राफिसरों  के  पदों  को  बना  रखने  के  बारे  में  निर्णय

 4806.  St  लालजी  भाई  :  क्या  रेल  मंत्री  रेलवे  सेक्शन  अाफिसरों  पदों  को  समाप्त

 किये  जाने  के  बारे  में  10  1974  के  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  3827 के  उत्तर  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तगा  ee
 क्या  वर्तमान  वित्तीय  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हक  राव

 के  पदों  को  1974
 के  बाद  बनाये  रखने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है

 ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  ब  ye  जी  हां  ।  रेलवे  सेक्शन

 अधिका  रियों  के  42  पदों  में  से  38  का
 at  सिह

 31-12-1977  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 विदेशी  फर्मों  को  ato  ato  ato  लाइसेंस  देना

 4807.  श्री  भालजी  भाई  राव  जी  भाई  परमार  :  क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें कि

 गत  तीन  वर्षों  में  विदेशी  फर्मों  को  कितने  सी०  ato  बी०  लाइसेंस  दिये  गये  तथा

 कितने  मामलों  में  क्षमताओं  को  समेकित  किया  गया  तथा  इस  समेकन  की  रूपरेखा  कया  है  कौर  इस

 समय  प्रत्येक  वस्तु  का  उत्पादन  क्या  है  तथा  सी
 ०  को  बी०  लाइसेंस कब  दिये  गये  ;

 जब  श्राई०  अधिनियम  के  seas  प्रत्येक  नई  वस्तु  के  लिये  area  पत्न

 दिये  जाने  की  व्यवस्था है  तब  alo  करो  बी०  लाइसेंस  में  क्षमताश्रों का  समेकन  किस  प्राधिकार के

 अन्तर्गत  तथा  किसकी  सिफारिशों  पर  किया  गया  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  शार ०  :  कौर

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी
 ।

 मेंस  एम०  एस०  डी०  द्वारा  इंडो मे बातिन  का  रायात

 4808.  श्री  भाल जी  भाई  रावजी  भाई  परमार  :  क्या  पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्री

 मेथासिन का  आयात के बारे में के  बारे  में  18  1975  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  179  के  सम्बन्ध में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  4500  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  औसत  दर  से  आयात  किया  गया  इंडोमेथासिन

 प्रचलित  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  की  तुलना  में  दस  गुना  महंगा

 मैसर्स  रम ०  एस०  डी०  द्वारा इस  इंडोमेथासिन में  से  बनाये  गये  फार्म्यूलेशनज का

 बिक्री  मूल्य  क्या  था  ate  इंडोमेथासिन  के  एक  किलोग्राम  में  से  बनाए  गये  बिक्री  का

 बिक्री  मूल्य  कितना  ;

 क्या यह  सच  है  कि  मेसी एम०  एस०  डी०  इस  मद  के  बारे  में  अधिक  राशि  बीजक
 बना  रहा  है  इसके  बारे  में  मंत्रालय  को  कई  बार  शिकायत  की  गई  थी  परन्तु  इस  पर  कोई  कार्यवाही

 करने  को  बजाय  सरकार  ने  शिक्रायतकर्ताश्रों  के  ध्यान  को  हटाने  के  लिए  इस  मद  का  सरकारी

 एजेंसी  के  माध्यम  से  किया  यदि  तो  ऐसा  करने  के  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  विचार  अ्रधिक  राशि  के  बीजक  बनाने  के  लिए  विदेशी  फर्मों पर

 मुकदमा  चलाने  का
 ?

 पेट्रोलियम  कौर
 रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  कार  :  से

 सरकार  को  सूचित  किया  गया  कि  |... ऐਂ  एम०  एस०  डी०  अपनी यू०  एस०  Yo  में  स्थित  मुख्य

 कम्पनियों  से  इन्डोमेथासिन  का  आयात  उच्च  मूल्यों  पर  कर  रहे  थे  यद्यपि  अ्रत्तर्राष्ट्रीय मूल्य  कम  हो
 गये

 थे  ।.
 प्रतियोगी

 सत्यों  पर  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  इस  औषध  के  आयात  को  सुनिश्चित  करने
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 के  लिए  1973-74  से  राज्य  व्यापार  निगम के  माध्यम  से  इन्डो-मेथा।सेन  के  आयात  को  सारणीबद्ध

 किया  जाता  था  ।  इस  मद  के  बारे  में  अधिक  राशि  के  बोजक  बनाने  क  प्रश्न  को  सभो  जांच  की

 जा  रही है

 यद्यपि  मैससे  एम०  एस०  डी०  4500  रुपये  प्रति  किलोग्राम की  असत दर से प्रायात दर  से  यात  करते

 सुत्र योगों  के  मूल्यों को  1970 में  3771. 59  रुपये  प्रति  fo  ग्रा०  17-8-1973  से

 2828.69  रुपये  प्रति  किलोग्राम  निर्धारित  करने  की  अनुमति  थी  ।  मैसेज  एम०  एस०  डी०  द्वारा

 उत्पादित  इन्फ़ो-मंचासीन  सुत्र योगों  के  बिक्री  मूल्य  निम्न-प्रकार थे

 ae  ललका

 पक  साइज  17-8-1973  को  संशोधित 1970 में  मूल्य

 नल

 25  एम  जी  25 >(  10  कैप्सूल  53. 30  रुपये  44.  50  रुपये

 50  एम  जी  10X10  ,,  96.00  ,,  82.60  ,,

 लिए

 2828.  69  रुपये  प्रति  किलोग्राम  के  प्रमुख  औषध  मूल्य  पर  प्रक्रिया  हानि  सहित  100

 शत  शुद्ध  प्रपुंज  इंडो-मेथासिन  का  एक  किलोग्राम  के  arene  पर  सुत्र योगों  की  बिक्री  मूल्य  निम्न  प्रकार

 25  एम  जी  37,200  कैप्सूल  0.445  16,554 —  रुपये

 0.826 एम  जी  18,600  ,,  ,,

 जसा  कि  18-2-1975  को  लोक-सभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  179 के  भाग  के

 उत्तर में  बताया गया  वर्ष  1967  से  1971  के  दौरान  विश्व  में  प्रचलित  मूल्य  उपलब्ध नहीं  हैं  ।

 Akhil  Bhartiya  R.  P,  Sangh  decision  in  Gauhati

 4809.  Shri  Janeshwar  Misra:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Akhil  Bhartiya  R.P.  Sangh  (All  India  R.P,  Union)  took  a  decision
 ‘in  Gauhati  that  the  Jawans  of  R.P.F,  will  not  draw  their  pay  packet  in  instal-

 ments;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  the  former  Railway  Minister  had  given  an  assurance  that  the
 Jawans  of  R.P.F.  would  be  given  pay  at  par  with  the  pay  of  the  Jawans  of  C.RP.;
 and

 (d)  if  so,  the  action  taken  in:  that  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)  &

 (b).  At  a  meeting  held  at  Gauhatj  from  21-1-1975  to  23-1-1975  by  the  All  India
 R.P.F.  Association  (not  Akhil  Bhartiya  R.P.  Sangh  or  Union)  which  is  not  a  re-

 ‘cognised  body,  it  was  decided  to  pay  packets  in  phased  mannerਂ  as  the
 revised  pay  scales  of  R,P.F.  had  not  been  announced.

 (c)  Yes,  the  former  Railway  Minister  had  made  a  statement  to  this  effect.
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 (d)  The  matter  is  still  under  consideration  of  the  Government  and  it  is  ex-

 pected  that  some  improvement  in  their  remunerations  can  be  effected  shortly
 Pending  a  final  decision  by  Government  two  special  accountਂ  lump-sum  pay-
 ments  have  been  sanctioned  by  the  Railways  for  R.P.F.  staff  against  arrears  of  pay
 and  allowances  that  may  be  due  to  them  on  their  coming  over  to  the  revised
 scales  of  pay.

 Purchase  of  Wagons

 4810.  Shri  Janeshwar  Misra:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  decision  was  taken  some  time  back  to  purchase  14,000  wagons.

 and  if  so,  the  number  of  wagons  purchased  out  of  them;

 (b)  the  names  of  the  firms  with  whom  orderg  for  these  wagons  were  placed;

 and

 (c)  the  number  of  wagons,  out  of  them,  received  so  far?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)

 Tenders  for  procurement  of  13,461  wagons  in  terms  of  four  wheelers  are  under

 various  stages  of  scrutiny.  No  orders  have  been  placed  so  far  and  place-

 ment  of  orders  will  depend  upon  the  availability  of  funds.

 (b)  &  (c).  Do  not  arise.

 Proposal  to  Convert  Tal  Junction  halt  into  Station

 4811.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:.

 on  the
 halt  named  Tal  Junction  in  Mokameh  Ghat

 (a)  whether  there  18  any

 Fastern  Railway;  and

 ह if  so,  when?’
 (b)  whether  Government  propose  to  convert  it  into  a  station  and

 (a)  No.
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):

 There  is  only  a  Block  hut  provided  for  operation  purposes.

 (0)  Does  not  arise.

 Resolution  adopted  by  All  India  Railway  Employees  Confederation  at

 Secunderabad

 leased  to:
 4812.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Railways  he

 state:

 (a)  whether  a  convention  the  All  India  Railway  Employees

 dhra  Pradesh)  on  the  22nd  and  23rd  February,
 was  held  in  Secunderabad  (An

 1975  and  it  was  inaugurated  by  a  Congress  M.P.;

 ons  adopted  there-
 (b)  whether  Government  have  the  knowledge  of  the  resol

 in;

 (c)  if  so,  the  main  contents  thereof;  and

 (6)  the  reaction  of  Government  thereto?
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 The  Deputy  Minister.  in  the’  Ministry: of  Railways  (Shiri  Buta  Singh):  (a)  to
 (c).  According  to  the  info  rmation  received,  the  Conference  referred  to  was  held on  these  dates,  and  among  others,  resolutions  were  passed  regarding  (i)  early
 implementation  of  the  concessions  agreed  to  by  Government  as  a  résult  of  nego-
 tiations  held  with  the  Labour  Representatives  in  April  र्व  and  (ii)  review  of
 cases  of  employees  against  whom  action  was  taken  in  th
 Strike.

 e  context  of  May  °74

 (d)  The  concessions  agreed  to  in  April  are  in  the  process  of  implementa.
 and  in  regard  to  employees  dealt  with-in  the  context  of  May  "74  strike  review

 is  being  constantly  made  in  the  light  of  the  declared  policy  of  the  Government.

 Remittances  Abroad  by  Foreign  Drug  Firms

 4813.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 -be  pleased  to  state:

 (a)  whether  foreign  drug.  companies  in  India  remit  huge  amount  of  profit
 -abroad  every  year;

 (b)  if  so,  the  break-up  of  the  amount  of  profit  remitted  to  foreign  countries
 ‘during  1972-73,  1973-74  and  1974-75;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  impose  restriction  on  remitting  the  am  ount
 of  profit  aborad?

 The  Minister  of  State  in  the  (Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri
 K.  R.  Ganesh):  (a)  &  (b).  Details  of  remittances  made  by  foreign  companies  dur-
 ing  the  year  1972-73  and  1973-74  are  given  in  the  attached  statement.  [Placed  in

 the  Library  See  No.  LT-93313/75].  Details  of  remittances  for  the  year  1974-75  are
 not  yet  available.

 (c)  Certain  restrictions  as  detailed  in  the  attached  annexure  have  been  impos-
 ‘ed  on  100  per  cent  foreign  owned  companies  in  regard  to  drawal  from  reserves  to
 ‘declare  dividends.  Foreign  incorporated  companies  as  well  as  Indian  companies
 having  foreign  equity  of  more  than  40  per  cent  are  required  to  obtain  the  ap-

 proval  of  the  Reserve:  Bank  of  India  for  continuing  their  activities,  entering
 into  new  lines  of  business  etc.

 Committee  on  drugs  and  pharmaceutical  industry  headed  by  Shri  Jaisukhlal
 The  Committee Hathi  is  also  looking  into  the  various  aspects  of  drug  industry.

 is  likely  to  submit  its  report  by  April,  1975.

 As  per  Government’s  present  policy,  remittances  of  profits  and  dividends  are

 normally  allowed  after  the  payment  of  Indian  taxes  thereon,  However,  in  the
 ease  of  100  per  cent  foreign  owned  companies,  if  the  declaration  of  dividends  in-
 volves  drawals  from  reserves  the  remittance  facilitly  will  be  subject  to  the  Res-

 rerve  Bank  of  India  being  satisfieqd  regarding  following:

 (i)  that  the  rese-ves  have  been  drawn  upon  only  for  maintaining  the  divi-
 dends  quantum  at  the  average  of  the  previous  5  years  or  at  10  per
 cent  of  the  paid-up  capital,  whichever  is  more;

 (ii)  that  the  drawal  on  reserves  does  not  exceed  10  per  cent  o  pe f  the  total  of
 the  paid  up  capital  and  free  reserves  of  the  company  at  the  beginning of  the  year;  and
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 Gii)  that  the  balance  of  free  reserves  1611  after  the  drawal  doés  not  fall  be-
 low  15  per  cent  of  the  total  of  the  paid  up  capital  and  reserves  as  in
 (ii)  above.

 Damage  caused  to  Trains  and  other  property  during  Bihar  Band.

 4814.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 State;

 (a)  whether  Shri  Jayaprakash  Narayan  had  given  a  call  for  a  Bihar  Band
 from  3rd  to  5th  October,  1974;

 (b)  whether  trains  and  other  railway  property  were  damaged  during  the  band;

 (c)  If  so,  the  particulars  thereof;  and

 (d)  the  measures  taken  by  Government  to  protect  the  Railway  property  during
 such  disturbances?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a);
 Yes.

 (b)  Yes.

 (c)  There  were  184  cases  of  uprooting  of  rails  and  tempering  with  track,  400

 cases  of  wire  cuttings  and  damage  to  Signalling  equipments,  54  cases  of  damage
 to  Railway  property.  All  these  cases  have  cost  the  Railways  Rs.  6  Lakhs  approxi.

 mately.

 (d)  Constant  liaison  is  maintained  with  the  State  Governments  and  in  coordi-«

 nation  with  them,  Police  Forces  and  Railway  Protection  Force  are  posted  to

 safeguard  the  railway  property  and  maintain  law  and  order.

 किन्हीं  कम्पनियों  के  कार्यकरण  तथा  उत्पादों  के  बारे  में  जांच

 4815.  श्री  af  भाषण  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बतातें  को  छतों  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  श्रीफली  एंड  कैमिकल  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  इसके

 कैमिकल्स  एण्ड  फाइबर्स  arn  इंडिया  इंडियन  एक्स पल :  जीव  अतुल  प्रोडक्ट्स

 हिन्दुस्तान  फिलिप्स  कार्बन  argo  ato  argo

 क्लोराइड  इंडिया  गुड ईयर  त्रिवेणी  यूनियन  कार्बाइड

 सेन्डीज  डाला  एंग्लो फ्रैंच  कम्पनी  शार्प  एण्ड

 ग्लैक्सो  पार्क  सी  पोलिफिन्स  एंड  एलब्राइट  कम्पनियों

 के  कार्यकरण  उत्पादों  के  बारे  में  कोई  जांच  ate  ;  झर

 यदि  तो  उनकें  द्वारा  बनाये  तथा  बेचे  जाने  वाले  विशेष  रूप  से  औषधियों

 की  किस्म  तथा  मूल्यों  के  सम्बन्ध  में  को  गई  जांच  कार्यवाहियों  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 पेट्रोलियम कौर  रसायन
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री
 के ०  कार

 :  कौर

 इन
 कम्पनियों  के  कार्यकरण  तथा  उत्पाद  के  सम्बन्ध  में  पेट्रोलियम  at  रसायन  मंत्रालय  द्वारा  कोई
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 वशिष्ट  जांच  नहीं  की  गई  तथापि  1974  में  सरकार  द्वारा  भ्रौषध  एवं  भेषज  उद्योग  पर

 गठित  समिति  प्रयोग  उद्योग  के  विभिन्न  पहलूओं  की  जांच  कर  रही  है  ।  wer  बातों  के  साथ-साथ

 समिति  विचारा  विषयों  में  निम्नलिखित सम्मिलित  है  ।

 के  लिए  श्रौषध  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  get  तक  किये  गये  उपायों

 का  निरीक्षण  करना  at  मूल  भ्रौषधों  एवं  के  मूल्यों  को  युक्ति  संगत  बनाने
 के

 लिए  जो  उपाय

 हों  उन  उपायों  की  सिफारिश करना

 लिखित  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  वी  are  सी  पी  के  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार

 द्वारा गत  लागत  जांच  की  ऋतुमति  दिये  जाने  से  कच्चे  माल  लागत  में  वृद्धि  के  कारण  एक

 आन्तरिक  मूल्य  संशोधन  की  आवश्यकता  हुई
 |

 विटामिन-ए

 क्लोरीन  निकोल  पाउडर

 एमोडियेक्वीन

 क्लोरप्रोमाइड

 झ्राइमोनिका-टिनिक  एसिड  हाइड्राजाइड

 परा  एमिनो  सलीस लीक एसिड

 सिवा  एण्ड  ग्लैक्सो  के  निम्नलिखित  उत्पादों  की  लागत  जांच  कार्य  वी  arg  सी  पी  की

 अध्यक्षता  में
 गठित  कार्यकारी दल  द्वारा

 की  गई  थी  तथा  गरुप  वी  झाई  सी  पी  के  सिफारिशों  के  आधार

 पर  उनके  मूल्य  नियत  किये  गये  थे  ।

 मिस  सिवा  एल्पाधियाजो

 र्फाफेगीजो

 एल्फासोमेडाइन

 सल् फापो माडी  माइक्रो

 मैसर्स  ह. ग्लैक्पो  वैटाप्रेथलोन

 किसी  फाइबर  द्वारा  उत्पादित  विमान  के  मूल्य  arg  सी  पी  के  सिफारिशों  के  आधार  पर
 नियत किये  गये  थे  जिन्हों इस  प्र पुंज  alee के  लागत  की  जांच की  थी  ।  विभिन्न  उत्पादों  द्वारा

 देश  में  उत्पादित  अनेक  अनेक  सहयोग  सहयोग  दस  हजारों  के  हैं  ।  वी  झाई  सी  पी  जिसे  श्रौषधों  के

 मूल्य  में  संशोधन  के  लिए  झ्रावेदन  val  की  जांच  करने  का  कार्य  सौंपा  ने  शौक

 आवेदन पत्न  प्राप्त  किये  ।  1974 से  10  1975  के  दौरान  वी  भाई  सी  पी  ने  was

 उत्पादों  से  सुत्र  योगों  के  मूल्यों  में  संशोधन  करने  के  लिए  कुल  3029  शझ्रावेदन  पत्र  प्राप्त  किये--एक

 आवेदन  पत्न  में  अनेक  सूत्र योगों  का  उल्लेख  था  |  औषध  नियंत्रण  )  are  1970  के  व्यवस्थाश्रो

 के  अनुसार  वो  arg  सी  पी  द्वारा  सुत्र योगों  के  मूल्यों  का  नियतन  संशोधन  के  लिए  शझ्रावेदन  पत्तों  की

 जांच  की  जाती  है  तथा  उनके  द्वारा  किये  गये  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार
 द्वारा  मूल्यों  के

 मोदन  में  स्वीकृति दी  जाती  है  ।  पूछे  गये  समस्त  कम्पनियों  के  सूत्र  योग ों  तथा  सरकार  द्वारा  स्वीकृत

 उनके  मूल्यों  को  श्रलग  से  संकलन  करना  संभव  नहीं  होगा  ।
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 लिखित  उत्तर चत
 4:  E

 ~  एटा

 (1)  श्रौषधों  के  प्रभावी  गुण  नियन्त्रण  के  लिए  तथा  इस  सम्बन्ध  में  लघ  उद्योगों  के
 एककों

 को  सहायता  ay  के  लिए  उपायों  की  सिफारिश  करना

 कम्पनी  कार्य  विभाग  विधि  ने  सुचित  किया  है  कि  निम्नलिखित  तीन

 कम्पनियों  के  लखा  पुस्तिका  तथा  अन्य  कागजातों  का  निरीक्षण  मवाद  1956  के  खंड

 209( 4)  के  अन्तर्गत  किया  गया  था

 (i)  कैमिकल्स  wes  फाइबर  ग्राफ  इण्डिया  लि०

 (ii)  इण्डियन  एक्सप्लोसिव  लि०  तथा

 (iii)  हिन्दुस्तान  लीवर  लि ०

 इन  निरीक्षणों  का  उद्देश्य  कम्पनी  के  कार्यकरण  तथा  प्र  वध  मण्डल  के  कार्यों  की  जांच  करना

 था  |  कैमिकल्स  एण्ड  फाइबर  ars  इण्डिया  लि ०  पेसि एस् टर  स्टेपल  फाइबर  एवं  मैथालोन  का  उत्पादन

 करता  है  |  इण्डियन  एक्सप्लोसिव  लिमिटेड  विस्फोटक  पदार्थ  डिटोनेटर  सेफ्टी  फ्यूज  तथा  उर्वरकों

 का  उत्पादन करता  है  हिन्दुस्तान  लोवर  लि०  के  उत्पादित  उत्पाद  हूँ--वनस्पति  तेल

 साबुन  तथा  डायरी  का  पशु  चारा  उपकरण  तथा  नहाने  के  साबुन  इत्यादि  अन्य

 बातों  के  साथ  साथ  निरीक्षण  में  साबुन  तथा  पाउडर  के  भार  के  सम्बन्ध  में  आरोपों  की  जांच की  गई  |

 यह  सूचित  किया  गया  कि  1968  से  1972  के  दौरान  साबुन  उत्पादों
 के

 बिक्री  मूल्य  में  कोई  अन्तर

 नहीं  था  ।  1969  में  प्रति  यूनिट  भार  में  कमी  की  गई  ।

 प्र पुंज  श्राद्धों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कम्पनियां  की  लागत  जांच  प्रत्येक  कम्पनी  के

 साम  दी  गई  है  ।  जिस  के  जांच  कार्य  1966-68  के  दौरान  टैरिफय्रायोग  द्वारा  की  गई  थी  तथा

 उनकी  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  द्वारा  मूल्य  नियत  किये  गये  थे  ।

 कम्पनी  का  नाम  उत्पाद

 बटालियन  एਂ

 एण्ड  डोहमे  विटामिन

 उ-पनहार  क्लोरोप्रोपामाइड

 एन  एच  पी  ए  एस

 टैट्रासाइक्लीन

 डेविस  एमडी

 pepe
 at  दों  के  सम्बन्धों  वी  ars सी  पी  के  सिफारिशों  के  प्राकार  पर  सरकार  द्वारा

 निम्नलिखित
 गत  लागत  जांच  की  अनुमति  दिये  जाने से  कच्चे  माल  की  लागत  में  वृद्धि  के का  एम  एक  a  तरिक

 मूल्य  संशोधन  की  आवश्यकता हुई  :--

 विटामिन-ए

 एक्लोरमफोनिकौल  पाउडर

 मो  डि यो क्वीन

 व  AIATaTAT  Ss  इकोनामी-टानिक  एसिड  हाइड्रोजाइड

 पारा  एमिनो  एली सब लिक एसिड
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 प. ज मसस  सिवा  एण्ड  ग्लैक्सो  के  निम्नलिखित  उत्पादों  की  लागत  जांच  कार्य  वी  ars  सी  पी  के

 अघ्यक्षता  में  गठित  कार्यकारी  दल  द्वारा  की  गई  थी  तथा  |!  yu
 lay  राई  सी  पी  के  सिफारिशों  के  area

 । पर  उनके  मूल्य  नियत  किये  गये  थे

 न् ः मसस  एल्फाधियाजोल

 सल् काफे

 एल् फासो मो डाइन

 सल्फासोमेडीनमाइक्रो

 ग्लैक्सो  वेटामेथलोन

 फाइबर  द्वारा  उत्पादित वनमिथ  के  मूल्य  वी  ars  सी  पी  के  सिफारिशों के  ara

 पर  नियत  fax  गये  थे  जिन्होंने  इस  प्र पुंज  औषध  के  लागत  की  जांच  की  ।  विभिन्न  उत्सवों  द्वारा

 देश  में  उत्पादित  अनेक  औषध  सुयोग  दस  हजारों  के  हैं  ।  वी  ars  सी  पी  जिसे  श्रौषघियों  के  मूल्य  में

 संशोधन  के  लिए  mada  पत्तों  की  जांच  करने  का  काय॑  सौंपा  ने  ade  आवेदन पत्न

 प्राप्त  किये  |  अगस्त  1974  से  10  1975  के  दौरान  वी/श्राई  सी  पी  are  उत्पादकों से

 सुरागों  के  मूल्यों  में  संशोधन  करने  के  लिए  कुल  3029  अ्रावेदन  पत्न  प्राप्त  किये  ब» अआवदन  पत्न  में

 अनेक  सूत्र  योगों  का  उल्लेख  था  |  अवध  रादेश  1970  के  व्यवस्थाओं के  अनुसार

 वी  are
 सी

 पी
 द्वारा  सुब्र  योगों  के  मूल्यों  का  नियतन  संशोधन  के  लिए  आवेदन  पत्तों

 की
 जांच  की

 जाती  है  तथा  उनके  द्वारा  किये  गये  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  द्वारा  मूल्यों  के  भ्रनुमोदन  में

 स्वीकृति  दी  जाती  है  ।  पूछे  गये  समस्त  कम्पनियों  के  सुत्र  योगों  तथा  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  उनके

 मूल्यों  को  अलग  से  संकल्प  करना  सम्भव  नहीं  होगा  |

 छिद्रण  कार्यो  के  लिये  ट्यूबल रों  को  उपलब्धता

 4816.  श्री
 शाही  भूषण

 :  कया  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  पता  है  कि  विश्व  भर  में  तेल  के  लिये  छिद्र  कार्यों  में  वृद्धि  होने के
 कारण  विश्व  के  सभी  earth  पर  बड़े  पैमाने  पर  ट्यूबल रों  की  खरीद  की  जा  रही  है  तथा  इनको  जमा

 किया  जा  रहा  है  ।  तिरा  उनकी  कमी  होने  की  संभावना  है  |

 जउ़पयुक्प  ऑ्राशंका  को  ध्यान  में  रख  तेल  के  लिये  व्यापक  छिद्र  कार्यों  तथा  तेल

 की  खोज  के  लिये  उनकी  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  संख्या  में  ट्यूब लर  प्राप्त  करने  के

 लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ;  कौर

 ट्यूबल रों  की  भ्र पने  देश  में  उत्पादन  क्षमता  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  :  dx
 यद्यपि  यह  सत्य  है  कि  विश्व  भर  में  तेल  श्रन्वेघग  कार्यकलाप  में  पर्यप्त  वृद्धि  होने  के  कारण  ट्यूबल रों  की
 सप्लाई  स्थिति

 में  तंगी हुई  देश  तेल  श्रन्वेशण  में  लगी  हुई  दो  प्रमुख  संगठनों  तेल  तथा  प्राकृतिक
 गैस  arin  शौर  आइल  इंडिया  लि०  ट्यूबल हं  की  अ्रपनी  आवश्यकताओं  को  उपलब्ध  करने  के  लिये

 पर्याप्त  कदम  उठा  रहें  हैं  ।  अरन्य देश  किस
 हद  तक  टू  बल  रों  को  जमा  कर  रहे  हैं  mat  सरकार  के

 पास  कोई  सूचना  नहीं  है  ।
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 लिखत  gas
 art

 25,  1975

 लाइन  पापों  की  बड़ी  मांग  देशीय  स्रोतों  से  पुरी  की  जातों  है  ।  टुूबिंगों  तथा  केसिंग

 पाइपों  के  कुछ  ग्रेडों  को  देश  में  निमित  करते  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  इसी  प्रकार  ड्रिल  पाइपों

 के  उत्पादन  के  लिये  सभावना  हों  क  भी  छ  नबीन  की  जा  रही  है  ।

 श्वांस  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  कार्यों  के  लिये  ख़िद्मत  उपकरणों की  कमी

 4817.  श्री  दादी  भूषण  :  क्या  पेट्रोलियम  श्र  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 ड्रिल  केसिंग  तथा  फूलो-लाइनों  की  कसी  के  कारण  गेलकी  तेल  क्षेत्र  में  राधे  से  अधिक  छिद्र  कार्य

 बन्द  कर  दिये  गये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०पी०  :
 जी  नहीं  |

 बी०  भाई  ई०  ato  ato  को  लारी  लिमिटेड  wie  इण्डो-बर्मा  पेट्रोलियम  कम्पनी

 लिमिटेड  घौर  बालमेर  att  लिमिटेड  के  बीच  सम्बन्ध

 4818.  श्री  afr  भूषण  :  क्या  न्याय  शर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 बी०  argo  Fo  सी ०  सी ०  करो  लारी  लिमिटेड  के  (  21,  नेताजी  सुभाष  कलकत्ता

 पर  पंजीकरण  इंडो-बर्मा  पेट्रोलियम  कम्पनी  लिमिटेड  त्र  बालमेर  लारी  लिमिटेड  के  साथ

 क्या  संबंध है  ;  ्र

 विभिन्न  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  बी०  प्राई०  ई०  सौ  सी०  झरो ०  लारा  लिमिटेड

 के  वर्त  मान  निदेशक  बो  के  सदस्यों  के  नाम  कया  उनके  पास  कितने  फ़ितने  शेयर  हैं  भ्र  शेयरों  को

 प्रतिशतता  क्या है  ?

 न्याय  wie  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेदीनी  :  बालमेर  लारी  एंड

 कम्पनी  लिमिटेड  के  वियोग  लारी  लिमिटेड  में  60.  2  प्रतिशत  हिस्से  एवं  पेट्रोलियम

 कम्पनी  लिमिटेड के  बाड़मेर  लारी  एंड  कम्पनी  लिमिटेड में  80.  2  प्रतिशत हिस्से  हैं  ।  वियोग

 लारी  लिमिटेड  बालमेर  लारी  कम्पनी  लिमिटेड  को  एक  सहायक  एवं  बालमेर  लारी  कम्पनी

 इंडी  बर्मा  पेट्रोलियम  कम्पनी  लिमिटेड  की  एक  सहायक  कम्पनी  है  |

 (@)  दिनांक  16  1974  तक  बनाई  कम्पनी  द्वारा  कम्पनी  पश्चिमी

 बंगाल  को  प्रस त
 को  गई  नवीनतम  वधिक  विवरणी  के  वय को  लारी  लिमिटेड  के  वर्तमान

 निदेशक  मंडल  की  संरचना  निम्न  प्रकार  है  ew

 1.  श्री  प्रीत्मा  प्रकाश  वर्मा  ।

 2.
 श्री  अशित  कुमार  गुप्ता ।

 3.  al  चक्रवर्ती  सुन्दर चार  श्रीनिवासन

 वीयको  लारी  लि०  में  अनेक  हतिथियों  की  हिस्सेधारिता  का  संलग्न  विवरण  पत्र  में

 दिया  जाता  है  ।  में  रखा  गया  |  देखिए  सख्या  एल०  टी  ०-9314/75]
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उर्वरक  एकता  के  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  को  बैठक

 4819.  श्री  एम०  कता मुतु  :  क्या  पेट्रोलियम  ale  रसायन
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  क  रेंगे  कि

 :

 क्या  उन्होंने  सरकारी  क्षेत्र  के  site  एककों  के  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों

 सर्वोच्च  प्रबंधकों  की  बैठक  प्रायोजित  की  थी  ;

 यदि  तो  उक्त  बैठक  में  जिन  विषयों  पर  बातचीत  हुई  उनको  मुख्य  बातें  क्या

 कौर  _

 उसका  क्या  पश्चिम  निकला  ?

 पेट्रोलियम  झौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  श्रार०  जी

 सरकारी  क्षेत्र
 के  उ्थरक  पत्नियों  के  मुख्य  कार्य का री  अधिका  रियों  तथा  सर्वोच्च  प्रबंधकों  की  27-2-75

 को  नई  दिल्‍ली  में  एक  ton  हुई  थी  ।

 शर  उस  बैठक  में  उपकरणों  के  सांस्थानिक  ढांचे  को  कार  र  बताने  को  जरूरत

 उत्पादन  करने  संबंधी  कार्य  तथा  क्ष  मता  अनुरक्षण  बिजली  के  कंपनी  जेनेरेशन  के

 लिये  सुविधायें  पत  किये  प्रशिक्षण  एं  प्रबंधकीय  विकास  श्र  विपणन  dq  निर्धारण

 की  नीतियों  आदि  विभिन्न  विष  गे  पर  विचार  विमश  किया  गया  था  |  विभिन्न  प्रकार  के  इन  मामलो

 बारे  में  बैठक  में  दिये  गये  सुझावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 नई  दिल्‍ली  और  बम्बई  सैन्य  के  बीच  एक्सप्रेस  सनौर  राजधानी

 एक्सप्रेस का  बन्द  किया  जाना

 4820.  श्री  एम०  कता मुतु  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  ate  बम्बई  सैटल  के  बीच  चलने  बानो
 वातानुकूलित

 पश्चिम  एक्सप्रेस

 कौर  राजधानी  एक्सप्रेस  रह  कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ;

 डन
 इस  स्थिति में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कार्य व  की

 गई  है  ;  और

 यात्रियों  क  कठिनाइयों  को  दर  करने  के  लिऐ  क्या  वैकल्पिक  व्यवस्था  को  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  बूटा  :  हां  ।  ग्रंथि  तौरपर

 23/24  1975  की  रात  में  मरी  प्यार  ars  से  सफाला  झोर  विरार  के
 बीच  वितरण  पुल  स०  92  का  एक  पाया  क्षतिग्रस्त  जाने  के  कारण  |

 क्षतिग्रस्त  मेहरावों  की  मरम्मत  का  काम  तुरन्त  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  था  ।  पुल  पर
 यातायात  रफ्तार  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  लगाकर  यातायात  फिर  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  ।  केवल  पुल वाले  भाग  पर  इकहरी  लाइन  संचालन  के  लिए  पुल  के  सिरों  पर  पार  सम्बन्धों  अस्थायी  काम
 भ  पूरा  हो  बका  है  शरीर  गाड़ी  थों  के  आवागमन  मैंगलोर  भी  वृद्धि  हुई  मोजूदा पुल  के  स्थान  पानी
 पल  बनामे  के  काम  मसें  शीघ्रता  को  जा  रहो

 जै  offs >  a  tis  उसे  अगले  मानसून  से  पहले  पुरा  किया  जा  सके  1
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 बम्बई  are  दिल्‍ली  के  बीच  राजधानी  एक्सप्रेस  को  छोड़कर  ब्रोकर  25/26  वातानुकूलक

 पश्चिम  एक्सप्रेस  सहित  सभी  गाड़ियों  पुनः  चलायी  जा  चुकी  है  ।  स्थिति  सूद  होने  पर  राजधानी

 एक्सप्रेस  को  जायगा  |

 इन्टेगरल  कोख  मद्रास  के  कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण

 4821.  श्री  पी०  रंगा नाथ  दीनार  :.  बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंटेगरल  कोच  प्हैक्टरीਂ  मद्रास  के  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारियों  को  बंगलौर  के  निकट

 स्थित  रेलवे  की  व्हील्स  फैक्टरी  में  स्थानांतरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  समूचे  प्रस्ताव  को  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 क्या  इस  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  करने  से  कर्नाटक  राज्य  में  रोजगार  के  .  अवसर  कम

 नहीं  हो  जायेंगे  कौर

 तो  इंटेगरल  कोच  फैक्ट्री  के  कामना  रियों  को  तमिलनाडु  राज्य  में  ही

 स्तरित  करने  के  लिये  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :.  जो  नहीं  ।

 से  :  प्रश्त  नहों  उठता  |

 ग्राप्ता-दासगांब
 लाइन  पर  मिट्टी

 का

 4822.  श्री  पी०  रंगानाथ  fata  :  क्या  रेल  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  रेल  मंत्रालय ने  सूखा  राहत  उपायों  के  अन्तर्गत  जाप्ता  से  रेलवे  लाइन

 के  विस्तार  हेतु  ra  कौर  दासगांव  के
 बीच  मिट्टी  का  काम  आरम्भ

 करने  के  कोई  है  ;

 यदि  तो  क्या  कार्यवाही  की  गई  atk

 यदि  तोਂ  रेल
 मंत्रालय

 उक्त  काम
 को

 -
 कब  तंक

 पुनः  प्रारम्भ  करेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  से  .  ग्रौर.:दासंगांव:  के;बीच

 रेल  लाइंन
 के  लिए  अन्तिम

 मांगे
 eta  का  are  पुरा  हो  चुका  सर्वेक्षण  रिपोर्टो

 की खांच  पूरी  हो  जाने  के  धन  की  उपलब्धता  होने  पर  इस  लाइन के  निर्माण  के

 सम्बन्ध  में  विनिश्चय  किया  जायेगा  1
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 निर्वाचन  दास  ay  fi  चावला  Key fen  करते  arrsr=cyt

 4823.  श्री  मधु  दण्डवत  :  कया  न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  fe  कुछ  पार्टियों  ने  यह  घोषणा की  है  कि  निर्वाचन  सुधारों

 पर  चर्चा  करने  के  लिए  पार्टी  प्रतिनिधियों  के  साथ  प्रधान  मंत्री  द्वारा  आयोजित  जाने  वाली

 बैठक में  सुझाये  जाने  वाले  निर्वाचन  सुधारों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  श्रगर  प्रधान  मंत्री

 ने  ग्रा श्वा सन  नहीं  तो  वें  उक्त  बैठक  का  बहिष्कार  करेंगे  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 fafa,  न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  सरोजिनी
 :

 कौर  इस  आशय  के  कार्य  समाचार  कुछ  समाचार-पत्तों  में  प्रकाशित  हुए  हैं
 ।

 सरकार  का  इस  विषय
 में

 कोई  पूर्वाग्रह  नहीं  है  कौर  ag  निर्वाचन  में  सुधारों
 के

 प्रश्न  पर
 tai  दलों  के  नेतायों  से  विचार-विमश  करेगी ॥

 राजस्थान  सें  जैसलमेर  में  तेल  की  खोज

 4824.  श्री  रघुनन्दन  लाले  भाटिया  *

 श्री  oft  किशन  सोदी  :

 क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  पत्नी  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  जैसलमेर  क्षेत्र  में  तेल  की  खोज  के  कार्य  का  अन्तिम  चरण

 कब  तक  पुरा  हो

 क्या  तेल  गौर  प्राकृतिक गैस  आयोग ने  कुछ  कुएं  खोदे  हैं  जिनसे  बहुत  आशाजनक

 परिणाम  निकले  ग्रोवर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ger  बातें  क्या  हैं
 ?

 शर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  :  wa

 तक  राजस्थान  we  जैसलमेर  क्षेत्र  में  वाणिज्यिक  मतलब  का  कोई  तेल/गैस  प्राप्त  नहीं  sar

 है  waar  काय  जारी  इस  समय  सुमेर  वाली  तलाई में  एक  कुआं  जा

 रहा  जिसकी  15-3-75  तक  3519  मीटर  की  गहराई  तक  खोद  गया  जब  कि  इसकी

 प्रायोजन  गहराई
 3600

 मीटर
 थी  इस  क्षेत्र  में  खुदाई  के  लिए  कुछ

 wa  erat  को  मुक्त

 feat  गया

 जी

 शर्त  महीं  उठता ॥
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 |  ट्रे  शरत  को  पटो लियम  उत्पादों  की  सप्लाई

 4825  श्री  रघनन्दत  लाल  भाटिया

 श्री  श्रनादि चरण दास चरण  दास

 श्री  श्री  किशन  सोदी

 क्या  पेट्रोलियम  wie  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  1975  में  रूस  भारत  को  कंट्रोल wt  पेट्रोलियम  उत्पाद  सप्लाई  करेगा  ;.

 यदि  तो  कुल  कितनी  मात्रा

 कितना  मिट्टी  का  तेल  कौर  कितना  डीजल  सप्लाई  किया  जायेगा

 क्या  इस  सप्लाई  से  भारत  की  आवश्यकता  पूरी  हो  और

 इस  बारे  में  हुए  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ।

 पेट्रोलियम  at  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०
 जी

 तथापि  मोटर  स्पिरिट  के  श्रायात  करने  का  कोई  विचार  नहीं  किया  गया

 प्रत्येक  प्रयोगकर्ता के  लिए  रूस  में  बने  प्लांट  एवं  मशीनरी  हेतु  विशेष  प्रकार  के

 स्नेहक  तेलों  को  थोड़ी  मात्रा  के  साथ  1975  में  रूस  से  लगभग  1.2  मिलियन  मी ०

 मिट्टी का  तेल  तथा  एच०  एस०  डी०  का  आयात  किए  जाने  का  श्रीमान  है  ।

 1975  के  दौरान  मिट्टी  के  तेल  तथा  डीजल  तेल  प्रत्येक  के  आयात  का  J) 4  6

 fFro  मी०  टन  का  श्रीमान

 विदेशी  मुद्रा  की  सीमित  उपलब्धता  तथा  मूल्यों  में  wales  वृद्धि  क  कारण

 चाल  वर्ष के  दौरान  देश न
 में  fagt  के  तेल  सहित  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  मांग  को  पूर्ण  करना

 सम्भव  नहीं  है  ।

 सच  मूल्यों  तथा  इसके  द्वारा  देश  के  विदेशी  मुद्रा  संसाधनों  भ्र त्या धिक  बोझ  को  ध्यान

 में  रखते  हए  पेंट  लियम  उत्पादों  की  खपत  में  मितव्ययता करना  जारी  है

 (zs)  श्राइन  पीठ  तथा  रुपी  निर्वातकों  के  बीच  श्रमी  कोई  श्रौपचा  रिक  क़रार  पर

 हस्ताक्षर  नहीं  हुए  हैं  ।

 तेल  को  सप्लाई के  बारे  में  संगीत  ara  श्रमीोरात  के  पटो  लियम  मंत्री  के  साथ  चर्खा

 526.  श्री  रस्वादन  लाल  भाटिया

 थ्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर

 क्या  पेट्रोलियम wit  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  संयुक्त  अरब  अमी तत
 के

 पैट्रोलियम  मंत्री  ने  1975  के  आर्म
 ae में  उनसे  नई  दिल्‍ली  में  भेंट  क  |
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 यदि  तो  क्या  उनसे  भारत  को  तेल  सप्लाई  के  बारे  में  कोई  बातचीत

 हुई  थी

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं क्या  हैं

 क्या  इस  बारे  में  कोई  fra  किये  गये  अ्रोर

 यदि  at,  तो  उनकी  मुख्य  विशेषतायें  कया  हैं
 ?

 यंट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  ak

 जी  हांप

 )  संयुक्त  are  अमीरात  से  1975  में  ।  मिलियन  मीटरी  cq  कच्चे  तेल का

 श्रावित  करने  के  लिए  की  गई

 मिस  होस्ट  को  जारी  किये  गये  आदाय  पत्र

 4827.  श्री  खेम  चन्द  भाई  चावड़ा  क्या  पोलीस  wie  रसायन  मंत्री  हू  बताने  की

 कृषि  करेंगें  कि

 गत  तीन  वर्षो ंके  दौरान  सैस  होये स्ट  को  कितने  आशय  पत्न  जारी  किये  गये  हैं

 तथा  प्रत्येक  ama  पत्र  में  नि  वस् तुम् नों  को  शामिल  किया  गया  है  तथा  इन  अ्ाशथ  पन्नों

 में  क्या  at  निर्धारित  की  गई
 है  ;

 इनमें  से  कितने  area  पत्तों  को  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  बदला  गया है  तथा

 इन  लाइसेंसों  में  क्या  ad  लागू  की  मई  हैं  ;

 (77)  क्या  आशय  पत्रों  को  लाइसेंस  में  बदलते  समय  कोई  we  दी  गई  कौर

 यदि  gt,  तो  किस  प्रकार  की  छट  दी  गई  थी  तथा  किस  अधिकार  के  aia

 दी  गई  थी  ?

 पेट्रोलियम  झोर  रसायन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  के०  अर ०  :  से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सधा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जाएगी  |

 कतिपय  विदेशी  ates  फर्मों  को  जारी  किये  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  बातें  लागू  करना

 4828.  श्री  खेस  चन्द  भाई  चावडा  :  क्या  पटो लियम  घौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 रोश  एण्ड  वोरोज  वेलकम  लिमिटेड  को  fe  मैमोग्राम  att  सत्पन  में

 थाएक्जाजोल  तथा  उसके  फ़ार्मलेशन  बनाने  के  लिए  जारी  किए  गए  औद्योगिक  लाइसेंसों  में
 कमा  शर्तें  लागू  की  गई  है

 क्या  इन
 कम्पनियों  ,

 के  ana  पतों  at  प्रौद्योगिक  लाइसेंसों  में  लागू  शर्तें  को
 v9

 पुरा  किया  यदि 3  ब्वाय  सरकार  का  विचार  इन  कंपनियों  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने
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 इन  फ़ार्मलेशनों  को  बनाने
 बैठू

 कितने  भारतीय
 फर्मों

 को  अनुमति  देने  से  इंकार

 कर  दिया  गया  था  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  उन  कम्पनी  कों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उन्होंने

 क्विनी
 क्षमता  की  मांग  की  थी  तथा  कितनों  निवेशों  मुद्रा  की  बचत  करने  का  प्रस्ताव  दिया

 अर

 क्या  सरकार  उनके  मामलों  पर  पुनः  विचार  करेगा  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  A  राज्य  मंत्री  (att  के ०  शरार ०  :

 मैसर्स  वरोज  वैलकम  शा  feo  तथा  मैक्स  रोश  प्रॉडक्ट  लि० क को

 मेथोप्रीमा  तथा  सलफनमेथेवसाजन  रोक  उनके  gat  को  निर्माण  के  लिए  प्रौद्योगिक

 सांसों  के  शर्तों  की  सुचना  dart  विवरण-पत्न  में  दी  गई  है  j qearaq  में  रखा  गया  देखिए

 संख्या  एल०

 से  सुचना  एकत्र  को  जा  रही है  मौर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी
 ।

 बिदेशी  रोबिन  निर्माताओं  पर  सरकारों  नियंत्रण

 4829.  श्री  शकर राव  साबित  :  क्या  पटो लियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 भारत  सरकार  औषधियों  के  निर्माण  तथा  उनके  श्रौषघियों  के  मूल्य

 निर्धारण  तथा  वितरण  तथा  औषधियों  के  आयात  तथा  निर्यात  के  मामले  में  विदेशी  पंजी  अथवा

 विदेशी  प्रबन्ध  की  बहुलता  वाले  औषध  निर्माताओं  पर  किस  प्रकार  का  नियन्त्रण  रखती  है

 क्या  इनमें  से  कुछ  निर्माता  अपनी  औषधियों  का  बहुत  ऊंचा  मूल्य  ले  रहे  हैं

 यदि  तो  इसके  अस्तगत  कौन-कांत  सी  कम्पनियां  तथा  औषधियाँ  जाती  हैं  ्र

 इस  maha  व्यापार  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Bo  थरूर

 गीत  विकास  मंत्रालय के  दिनांक  16  1973 के  प्रैस  नोट  के  अनसार  पभ्रौषध  उद्योग  को

 उसके  परिशिष्ट
 2

 में  सम्मिलित  किया  गया  है  तथा  विदेशी  कंपनियों  एवं  उसकी  सहायक  कंपनियां

 एवं  विदेशी  कंपनियों  की  शाखाएं  इसमें  भाग  लेने  के  योग्य  हैं  किन्तु  उनका  निवेश  विदेशी साम्य

 पंजी  को  कम  करने  के  मार्ग  सूचक  सिद्धान्तों  पर  होगा  ।  उनके  श्रावेदन  पत्तों  की  प्रौद्योगिकी

 निर्यात  सम्भावनाओं  तथा  भुगतान  शेष  पर  समग्र  प्रभाव  के  संदर्भ  की  जायेगी ।  वे

 कंपनियां  जिनमें
 40

 प्रतिशत  से  भ्रमित  विदेशी  पूंजी  लगी  तथा  भारत  में  कार्य  कर  रही  विदेशी

 कंपनियों  की  शाखाओं  को  अपने  वर्तमान  कार्य  कलापों  को  नये  gram  को  नये

 कार्यों  को  प्रारंभ  करने  ae  के  लिए  रिजर्व  बेक  श्राफ  इण्डिया  की  स्वीकृति  लेनी  होती  है  ।  अआऔषधों
 के  मानकीकरण  पर  नियंत्रण  औषध  एवं  सौन्दर्य  प्रसाधन  1940 तथा  उसके  अन्तर्गत

 बने  नियमों  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।  समय-समय  पर  प्रभावी  आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति

 के  श्रीमंत  श्रायात  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  ।

 एक  व्यापक  cine  1970 हैं  तथा  श्राद्धों के  मूल्यों  का

 सांविधिक  नीरंग  कथित  arte  उद्देश्यों में  से  एक  औषध  उत्पादकों के  लाभ  को  कम
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 करना  है  ।  तथा  इसमें  व्यवस्था  है  fH  isa  उत्पादक  अथवा  आयात  HLA  दालों  के  कर  से  पूर्व

 सम्पूर्ण  सकल  लाभ  कुल  बिक्री  के  15  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होने  चाहिए  तथा  इसके  अधिक  होते

 पर  इसे  अलग  निधि  में  रखा  जायेगा  तथा  लाभांश  के  रूप  में  वितरित  नहीं  जाना  चाहिए

 far  निम्नलिखित  कार्यों  में  से  किसी  एक  कार्य  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्व  अ्रतुमति  के  साथ

 इसका  उपयोग  किया  जादा  चाहिए :

 अ्रनुसंघान  कौर  विकास  व्यय  के  लिए

 भविष्य  के  लाभ  अथवा  हानि  के  समायोजन  के  लिए

 ate  गये  meq  कार्यों  के  लिए समय-समय  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ब

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  औषधि  कम्पनियों  को  जारी  किये  राधे  लाइसेंस

 4830.  श्री  दाक्रर राव  arara  :  क्या  पेट्रोलियम  शौर  रवायत  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा

 करेंगे कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  श्रीमतियों  are  रसायनों  का  उत्पादन  करने  के  लिये

 किन-किन  विदेशी  प्रभुत्व  वाली  औषधि  कम्पनियों  को  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  शर  बे  लाइसेंस

 किन  श्रौषघियों  र  रसायनों  के  लिये  जारी  किये  गये  कौर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  सावधानी  बरती  गई  है  कि  इन  कम्पनियों  को  उन

 झोपड़ियों  कौर  रसायनों  पर  एकाधिकार  न  पाये  ate  वे  अपने  उत्पादों  के  लिये  अत्यधिक

 कीमत वसूल  न  करें  ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ॥ 6  कार  :  1972,

 1973  एवं  1974  के  दौरान  स्वीकृत  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  लाइसेंस  संख्या  एवं  तारीख  तथा

 प्रबंध  प्ौषधि/श्रौषधों  के  रसायन  मध्यवर्ती  पदार्थों  से  युक्त  एक  विवरण  पत्र  संलग्न  21

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०

 बिदेशी  कम्पनियों  के  एकाधिकार  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित

 उपाय  किये  हैं  :--

 (1)  औद्योगिक  एवं  विनियमन )  अ्रधघिनियम के  ata  कुछ  विदेशी  मुद्रा

 की  सीमा  पर  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  के  साथ  पंजीकरण  की  सुविधा  भारतीय

 कंपनियों  को  उपलब्ध  हैं  wa  कि  यह  सुविधा  विदेशी  कंपनियों  तथा  एम  कार
 कें
 नन

 टी  ०प्री०  एक्ट  1969  भाग-प 1]  के  अन्तर्गत  दिये  गये  कंपनियों  को  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।

 (ii)  उत्पादक  योजनायें  को  स्वीकृति  देने  में  उद्योग  के  भारतीय  क्षेत्र  को  तरजीह
 दी  जाती  हैं  ||

 (iii)  सरकारी  शल  के  साध्य  से  TH =  श्रमसंघों  की  बढ़ती  हुई  मात्रा  का  उत्पादन  |
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 (iV)  राज्य  व्यापार  निगम के
 माध्यम  से  अ्रधिक से  अधिक  प्र पुंज  alee  को  सारणीबद्ध

 करना  ।

 (४)  विदेशी  कंपनियों को  कहा  गया  है  कि
 अपने  प्र पुंज  श्रौषधों के  अपने  उत्पादन  के

 एक  उपयुक्त  भाग  को  सूत्र योग कों को  उपलब्ध  करायें  ।

 (vi)  aah  भारत  में  कार्य  कर  रही  विदेशी  कंपनियों की  ak

 भारतीय  जिनमें  40  प्रतिशत  से  अधिक  श्रनावासी शेयर  पूंजी  को

 नया  तथा  वर्तमान  कार्यकलाप  शादी  करने  के  लिए  नई  शाखाएं  खोलने  के  लिए

 रिवेंज  बैंक  are  इंण्डिया  की  स्वीकृति  प्राप्त  करनी  होती  है  ।  एक  विस्तृत  waive

 आदेश  1970  जारी  किया  गया  है  तथा  श्रौषधों  को  सांविधिक

 रूप  में  उपरोक्त  aren  के  नियंत्रित किया  जाता  केवल  प्रति  वर्ष

 50  लाख  रुपये  तक  की  श्रौषधों की  कुल  बिक्री  करने  कंपनियों  को  इससे

 छुट  दी  गई  है  |

 सरकार  ने  प्रयोग  एवं  भेषज  उद्योग  पर  श्री  जयसुखलाल  हाथी  की  भ्रध्यक्षता  में  एक  समिति
 की  गठन  कियां  है  तथा  इसके  विचारार्थ  विषयों  में  निम्नलिखित  सम्मिलित  हैं

 (1)  श्रेषऋ  उद्योग  की  तीब्र  गति  से  विकास  करने  की  सिफारिश  करना  ax  विशेष

 रूप  से  भारतीय  wk  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  सिफारिश करना  ।  समिति  अपनी
 सिफारिश  करते  हुए  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगी  कि  उद्योग  का  क्षेत्रीय  फैलाव

 सन्तुलित हो

 (ii)  उपभोक्ताओं  हेतु  औषध  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  ga  तक  किये  गये  उपायों

 का  निरीक्षण  करना  शौर  मूल  अ्रौषधों  कौर  सुत्र योगों  के  मूल्यों  को  युक्तिसंगत

 बनाने  के  लिए  जो  उपाय  आवश्यक  हों
 उन

 उपायों
 की  सिफारिश करना

 द्वारा  अपनी  1975  में  प्रस्तुत  कर  देते  की  आशा  है  तथा  उसके

 बाद  विभिन्न  पहुलुंप्री  पर  निर्णय  किंया  जायेगा  ।

 कार्टेक्स  द्वारा  परिसम्पत्तियों का  बेचा  जाना

 4831.  शी  नं कर राव  साबित  :  क्या  पेट्रोलियम  शौर  साधन  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हर्स  प्रकार  को  शिकायतें  मिली  हैं  कि  कांलटैक्स  कम्पनी  का  सरकार  द्वारा  शीघ्र

 राष्ट्र  उपकरण  किये  जाने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  कम्पनी  अपनी  टैंकों  ate  गोदामों
 को  बेच  रही

 क्या  इन  शिकायतों  को  जांच  को  गे  . ie  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 अर

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  बारें  में  क्यो  उपाय  किये  गयें

 एग
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 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  की

 में  इस  प्रकार  की  कोई  नहीं झाई

 पौर  उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  प्रश्न
 नहीं  उठता

 gra  इंडिया  रेलवे  मेंन्स  फेडेरेशन  को  मान्यता  समाप्त  करने  की  धमकी

 ee ये adit  नत की 4832.  श्री मथ  लिमये  :  रेल  मंत्री  यह  कपा  करेंगे  fe:

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवें  बोड़ें ने  वि  मय  पाल  इंडिया  रेलवेमेन्ज  फेडरेशन  की

 मान्यता  को  समाप्त
 करते  की  धमंकी  दी  थी ;

 यदि  तो  ऐसी  धमकी  देने  के  क्या  कारण

 क्या  ara  इंडिया  रेलवेमेन्ज  ि दिक फब  ने  मान्यता  से  सम्बद्ध  किसी  शर्तें  का  स्पष्ठ

 रूप  से  उल्लंघन किया  कौर

 यदि  क्या  यह  धमकी  20  लाख  रेलवे  कम  वासियों  कें  लिये  तनाव  पैदा

 करने  वाली  नहीं  थी  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बूटा  :  से  (*)  aa  इण्डिया  नस़्ल
 गन्ज  फेडरेशन

 रेलों  द्वारा  फेडरेशन  है  कौर  इसलिए  उससे  ag  arn  की  जाती  है  कि  वह  ट्रेड

 यूनियन  की  सही  दिशा  में  श्रमिकों  का  मार्ग-दर्शन करेगा  ।  जब  ने  यह  देखा  कि  पूर्वी  चंचल  में
 रेल  कर्मचारियों  को  उस  क्षेत्र  में  चल  रहे  राजनीतिक  श्रान्दोलबों  से  os  को  जोड़ने  के  लिए  प्रेरित

 किया  गया  एक  चेतावनी  देनी  पड़ी  कि  यदि  ऐसी  कोशिश  की  गयी  तो  हो  सकता  है  कि

 प्रशासन  को  बसेरे  की  मान्यता  समाप्त  करने  के  faq  कदम  उठाने  के  बारे  में  विचार  करना

 पड़े  ।

 (Northern Upgradation  of  post  of  Assistant  Medica]  Offieer-im-eharge,  Amritsar
 Rallway)

 *4833.  Shri  B.  5,  Chowhan:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  post  of  Assistant  Medical  Officer-in-charge,  B-Block,  Railway
 Hospital,  Amritsar  has  now  been  upgraded  to  that  of  District  Divisional  Medical
 Officer;

 (b,;  whether  the  post  of  radiographer  in  Amritsar is  a  lower
 grade  post;  and

 (c)  the  reasons  why  the  post  of  Radiographer  has  not  b  upgraded  so  far?

 Deputy  Minister  in  the  Mini  ato
 WARE hr  Rota  Sin aru Sir.  stry  of  Railw  ays  (S  ta  Singh):  (a)  Yes,

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  The  necessity  has  not  been  felt.
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 दिल्‍ली  विद्युत
 प्रदाय  संस्थान  तथा  उत्तर  महज  राज्य  fae  बोर्ड  से  नकद  राशि  की  वसूली

 4834.  ष्  नसल  हुडा
 :

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  ट  किः

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्ल cot  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  तथा  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली

 से  बहुत  कम  नकद  राशि  वसूल  हुई

 क्या  इन  दोनों  संस्थाओं  की
 ae

 ही
 8-7  करोड़  रुपये  की  राशि  बकाया

 कौर

 बकाया  राशि  को  शीघ्र  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  जी

 इस  मामले  में  उच्च  स्तर  पर  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 बिहार  के  मिट्टी  के  तेल  के  में  कमी

 4835.  को  एस०  एस०  पूरी  :.
 कया  पेट्रोलियम  शर

 रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  .

 way  ते क्या  केद्रों
 सरकार  ने

 1975
 के  Ale  में  बिहार  राज्य  के  मिट्टी के  तेल

 के  कोटे  में  कमी  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  सौर

 बिहार  राज्य  को  ATE  फरवरी  1975  के  लिए  12,444  मी ०  टन  के  मिट्टी  के  तेल  का  कोटा  झ्रावंटित

 किया  गया  at  जबकि  ag  जनवरी  1975  में  14,200  मी०  टन  शौर  फरवरी  1974 में  10,396

 मी०  टन  था  ।  फरवरी  में  आवंटित  कोटा  जनवरी  1975  से  कम  किन्तु  पिछले  वर्ष  की  फरवरी से
 भ्रधघिक  था  ।  राज्यों  को  दिये  जाने  वाले  मिट्टी  के  तेल  के  पिछली  बिक्री  की  प्रवृत्तियों  ak

 सामयिक  कारणों  वे  ग्रनुसार  प्रत्येक  माह  बदलते  रहते  हैं  ।  छोटा  मदीना होने  के  कारण  फरवरी  में

 इस  उत्पाद  का  प्रावट  ग्न्य  महीनों  से  कम  होता  है  ।  अम्बर  1974 से  राज्यों  मिट्टी  व  तेल  के

 कोटा  का  आवंटन  करने  की  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  sur  है  ।

 पांचवीं  योजना में  तेल  की  खोज  सम्बन्धी

 4836.  श्री  डी०  ato  चन्द्र गौडा  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  तेल  की  खोज  सम्बन्धी  कार्य  “  तेजी  नाने

 के  लिए  शीरानी  कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  योजना  की  राज्यवार  मुख्य  बातें  क्या

 पेट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सो ०  पो०  :  कौर  e
 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  ग्रा योग  द्वारा  झ्र शो  प्रत  तेल  के  देशीय  seq व  दत  को  श्रधिकत्तम  करने  तथा  wea  sor
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 प्रयत्नों  को  गहन  करने  के  लिए  उठाये  गये/उठायें'  जाने  वाद  उपायों  को  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  मैं

 सम्मिलित  किया  गया  है  ।  पांचवीं  योजना  में  निर्दिष्ट  उद्देश्यों  ऐं  निम्नलिखित  शामिल

 (1)  भूभौतिकीय  बातों  के  श्राधार  पर  ज  हों  कहीं  हाइड्रोकार्बन  उपलब्ध  हो  ने  की  सम्भावना

 भारत  में  भूमि  तथा  अपतटीय  क्षेत्रों  की  सीमित  सीमा  सभी  तलछटी  थालों  अन्वेषण

 कांय  का  विस्तार

 (2)  पहले  से  प्राप्त  तेल  क्षेत्रों  में  तिब्बती  से  विकास  करना  ।

 (3)  वर्तमान  उत्पादन  कूलरों  का  अ्रधिकतम  उपयोग  |

 (4)  द्वितीय  प्राप्त  पद्धति का  विस्तृत  उपयोग ।

 असम  एवं  गुजरात  के  साथ-साथ  अपतटीय  क्षेत्रों  में  विशेषकर  बां  भ्बेहाई  क्षेत्रो  में  चल  रहे  ग्रत्वेषण

 तथा  विकास  कार्यों  के  अतिरिक्त  जम्मू  एवं  हिमाचल  उत्तर  पश्चिमी

 नागालैण्ड  तथा  तामिलनाडु  में  भूमि  पर  अन्वेषण  कार्यों  को  करने  की  योजना  है  ।

 असम  में  मोदन  तथा  बाहर कटिया  पर  अपने  दो  महत्वपूर्ण  तेल  क्षेत्रों  के  संसाधनों  क  सीमा

 एवं  विकास  की  व्यगस्था  करने  के  झ्र ति रिक्त  श्रायल  इण्डिया  लि  ०  में  टंगा  खटना  जिसमें  जो  राजन

 तथा  ताराजन  क्षेत्रों  शर  अरुणाचल  प्रदेश  में  ख़ार संग  पर  तेल  के
 गह

 अन्वेषण

 कांयं  कर  रहा  है  ।

 Break-in-service  for  non-participants  in  strike

 4837.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Members  of  Indian  Railway  Conference  Association  had  served
 notice  on  Railways  for  strike  in  May  1974  or  their  Union-had  participated  in  the
 strike  along  with  the  employees;  and

 have (b)  if  not,  the  reasons  why  Indian  Railway  Conference  Association
 treated  the  employees  of  Indian  Railway  Conference  as  striking  railway  emplo-
 yees  and  imposed  break  in  service  even  in  the  case  of  the  employees  who  had  got
 their  leave  sanctioned  in  advance  or  after  availing  of  leave?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways:  (Shri  Buta  Singh):  (a)
 and  (b).  No.  However,  14  employees  of  the  LR.C.A:  who  abseinted  themselv
 authorise

 es  un-

 treated  a
 dly  during  the  whole  or  part  of  the  period  of  strike  in  May  1974,  were 5  strikes,  and  as  a  result  suffered  break  in  theif  service.  Condonation  of

 break-in-  Service  has  since  be
 has  been  treated  as  ‘dies

 हा  granted  to  all  the  14  employees  and  the  period

 Overkridges  to  be  constructed  in  Rajasthan  during  1975-76

 *4833.  Shri  सा
 to  state:

 ukam  Chand  Kachwai:  Will  the
 Minister

 of  Railways  be  pleased

 (a)  the  number  of  new  ov. uv
 during  the  financial  year  197  5-76;

 erbridges  proposed  to  be  constructed  in  Rajasthan
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 (b)  the  number  of  overbridges  for  the  construction  of  which  the  State  Govern-

 ment  has  submitted  proposals  to  the  Centre;  and

 (c)  the  amount  proposed  to  be  spent  on  the  construction  of  new  bridges  and

 overbridges  in  the  State  during  the  above  period?

 (a)  to The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):

 (¢).  No  new  work  of  road  over/under  bridges  in  lieu  of  existing  level  crossings

 in  Rajasthan  State  has  been  included  in  the  1975-76  Budget,  However,  3  works

 of  road  over/under  bridges  in  lieu  of  existing  level  crossings  have  been  included

 as  throw-forward  works  in  the  1975-76  Budget

 In  addition  to  the  throw-forward  works  mentioned  above,  there  are  7  more

 proposals  from  the  State  Government  for  construction  of  road  over/under  bridges
 These  are  in  various  stages  of  preliminary  investigations  and  planning

 Railways’  share  of  expenditure  on  construction  of  read  over|under  bridges
 in  Rajasthan  State  during  1975-76  is  expected  to  be  Rs.  3.00  lakhs.

 सार्वजनिक  जमा  राशियां  स्वीकार  करने  वाली  गेर-दतकारी  कम्पनियों  पर  लाग

 होने  बाले  विनियमों  को  कठोर  बनाना

 4839.  है  के०  मालता  :  क्या  fafa,  न्याय  शर  कम्पनी  काय  मनतो  बताने  की  क्रेन  करेंगे

 कि

 क्या  सार्वजनिक  जमा  राशियां  स्वीकार  करने  वाली  गैर-बदकारी  कम्पनियों  पर  लागू

 होने  वाले  विनियमों  को  कठोर  बनाने  के  बारे  में  कम्पनी  कार्य-विभाग  तौर  fora  बेक  के  बीच  बातचीत

 ;  झर हुई

 afe  तो  उनका  सार  क्या  है
 ?

 न्याय  ait  कम्पनी कार्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  बेसब्री  (  था

 कम्पनी  सधी  नियम  की  धारा  san,  केन्द्रीय  सरकार  रिजर्व  बैक  के  परामश  जिस  तक

 तथा  जिनके  अधीन  एक  कम्पनी  द्वारा  जमा  राशियां  श्रामन्त्लित  wear  स्वीकृत

 करनी  को  विहित  करने  का  प्राधिकार  प्रदान करती  है  ।  इन  शक्तियों का  प्रयोग  करन  के  लिये  कम्पनी

 197  5  निर्मित  किये  गये  एवं  यह  3  1975  से  लाग  हो  गये  ह  ।

 ध्रावदइयकता  को  पुरा  करने  के  लिये  डीजल  का  आयात

 4840.  श्री  जी०  वाई ०  कृष्णन  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 देश  की  श्रावश्यता को  पुरा  करने के  लिए  1974-75 के  दौरान  कितने डीजल  का

 यात  किया  गया  ;

 प्रत्येक  राज्य  ने कितना-कितना  डीजल  सप्लाई  किए  जाने  की  मांग  दौर
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 सप्लाई के  बारे  में  सरकार  की  नीति की

 ह  सिंचाई

 कार्यों  के  लिए  राज्यों  का  डीजल

 रूपरेखा  क्या है

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्रालय  उपमंत्री  सी०  पी०  माझी )  1974-75

 के  दौरान  लगभग  4  लाख  मीटरी  टन  हाई  स्पीड  डीजल  का  vara  किया  जायेगा  ।

 डीजल  तेल  की  प्रायोजना  मांग  को  राज्यवार  नहीं  रखा  जाता  ।

 राज्य  सरकारों  को  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  कृषि  क्षेत्र  के  लिये  उनकी  डीजल  was

 सम्बन्धी  ८218  इकतान  को  पूर्ण  रूप  से  पुरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  सप्लाई  की  जायेगी  ।  किसी  प्रकार  की

 कमी  हो  जा  न  को  हालत  कृषकों  की  डी  जल  ट्रायल  की  सप्लाई  प्राथमिकता  के  आघार  यदि

 हम्ना  तो  कोटा  कार्डों  के  सुनिश्चित  करने  कौर  जमालो री  तथा  चेर-बाजारी  शादी  कदा  वारों

 को  सख्ती से  दबाव  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों से  प्रमुख  ध  किया  गया  है  ।  नब  तक  सभी  राज्यों  में

 डीजल  की  उपलब्धि  पर्याप्त  रही  हज़ारों  तेल  कम्पनियों  के  फुटकर  बिक्री  केन्द्रों  से खुली  बिक्री  की  गई  है  ।

 प्राथमिकता  आधार  पर  कोटा  काड  पर  सप्लाई  किये  जाने  की  पद्धति  चाल  करवे  की  wart  के  बगैर

 क़षि के  क्षेत्र की  मांग  निर्बाध  रूप  स  भी  पुरी  की  गई  है  ।

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  कोप्ले  पर  आाधारित  sara  संपनत्नों  की  स्थापना

 4841.  घनी  के०  लक प्पा  क्या  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मानी  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  परकार  का  विचार  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश में  कोयले  पर  झ्राधारित

 उधर  सन् यन्त्र  स्थापित  करने  का  है

 कर्नाटक  मं  उकेरा  संयन्त्र  कहां-कहां  स्थापित  किए  जा  रहे  भ्र ौर

 योजना  की  मुख्य  बातें  क्या

 पेट्रोलियम  झोर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  करार  रामगुडम

 तालमेल  कौर  कोर्बा  में  कोयले  पर  आधारित  3  बड़े  उर्वरक  संयंत्रों  की  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  हें  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  कोयले  पर  आ्राधारित
 किसी

 द्न्य  सन् यन्त्र  की

 स्थापना के  बार  में  परिकल्पना  की  गई  हैं  ।

 ate  (7).  कर्नाटक में  मंगलोर  पर  1,  6  0,000  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  उत्पादन

 करने  के  लिए  एक  बड़ा  उर्वरक  cara  निर्माण के  झ्र गम् रिम  चरणों  में  है  ।  यह  सन् यन्त्र नैप्था  को  सम्भरण

 सामग्री के  रूप  सें  प्रयोग  करेगा

 निर्धन  व्यक्तियों  को  उचित  न्याय  दिया  जाना

 48  श्री  पी०  जो०  सावलंकर  क्या  fafa,  न्याय  अर  कम्पनी  काय  मन्त्री  यह  ताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 प्रधान  मन्त्री  ने  28  1974  को  इंटक  द्वारा मुम्बई  में  प्रायोजित  एक

 जनिक  सभा  में  यह  +  हा  था  कि  निर्धन  व्यक्तियों  को  वर्तमान  व्यवस्था  में  उचित  न्याय  नहीं  मिलता है
 तथा  हमें  इस  व्यवस्था  को  बदलना  पड़े गा  ता  कि  निर्धन  व्यक्तियों  को  उचित  न्याय  मिल
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 अर इना  य  वारे  मे  कोए  हायंवाही क॑  था जा  रही

 af
 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  है ं?

 विधि  याय  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  महिषी )

 ्

 att  नई  दण्ड  प्रक्रिया संहिता  जो  1-4-74  से  प्रभावी हुई  मामलों

 का  निपटारा  शीघ्र  किए  दक्षता  समाज  के  निधन  वर्गों  को  सहायता  प्रदान  सभी  सेशन

 में  झभियक्त  को  निःशुल्क  कानूनी  सहायता देने  कौर  अन्य  श्रेणियों  के  मामलों में  ऐसा  करर  के

 लिए  राज्य  सरकार  को  समय  भरण-पोषण  भ्रादेशों  के  उपबन्धों  को  उदार  बनाने  प्रौढ़  अन्वेषणों
 ः
 दौरान  पुलिस  द्वारा  बुलाए  गए  साक्षियों  के  खां  की  प्रतिभूति  करने  की  दृष्टि  से  पुरानी  प्रक्रियात्मक

 विधि  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किए  गए  हैं  जिनका  आशय  निधनों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करना  है  ।

 विचारण  प्रतिष्ठा पित  साक्षियों  पर  डाक  द्वारा  तामीली  की  व्यवस्था  करके  कौर  सेशन  मामले

 प्राथमिक  जांच-पड़ताल  की  व्यवस्था  समाप्त  करके  न्यायालय  द्वारा  विचारण  में  होन  वाले  विलम्ब  को

 कम  कर  दिया  गया  है  ।

 सिविल  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक  1974  में  जो  इस  समय संसद्  के  दोनों

 सदनों  की  संयुक्त  समिति  के  विचाराधीन  ऐसे  उपबन्ध  जिनका  आशय  समाज  के  निधन  वर्गों  को
 oa
 (td4 सहायता  प्रदान  करना  है  ।  इनके  सरकार  निधन  व्य  यों  को  कानूनी सहायता  देश  सम्बन्धी

 एक  व्यापक  स्कीम  की  जांच  कर  रही  हैं  ।

 साबरमती  से  गांधीनगर  तक  बड़ी  रेलवे  लाइन

 43842.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 के क्या  साबरमती  गांधी  नगर  बड़ी  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  कार्य  में  निर्धारित  कार्यक्रम के

 झन सार तथा  सन्तोषजनक  ढंग  से  प्रगति हो  रही  है

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  से  30  किलोमीटर लम्बी  बड़े  समान

 की  इस  लाइन  के  निर्माण  की  मंजरी  12-1-1973  को  दी  गयी  थी  ।  इस  पर  2.  85  करोड़  रुपये की

 झपने  का  सन्मान  है  ।  इस  लाइन  को  माल  यातायात  के  लिए  की  तारीख  प्रारम्भ  में

 19  74  निर्धारित की  गयी  थी  ।
 सामान  की  प्राप्ति  में  हुए

 विलम्ब  श्रेय  गुजरात  राज्य  की  सरकार

 द्वारा  गांधी  नगर  स्टेशन  क्रि  इमा  रत
 के  नक्शे  के, झनुमोदन में में  हुए  विलम्ब के  कारण  इस  लाइन  के  काम  में

 मामूली  सा
 फेर

 बदल  किया  गया  है  शौर  ae  आशा
 है  कि  इस  लाइन  को  माल  यातायात के  लिए

 1975 में  झ्र  यात्री  के  1975  तक  खोल  जायेगा ।
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 गुजरात  में  तेल  क्षेत्रों  का  विशेष  सर्वेक्षण

 4844.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  अयोग  ने  गुजरात  में  ग्रोवर  अधिक  तेल  क्षेत्रों  का  पता  लगाने

 के  लिये  कोई  विशेष  waar  अतिरिक्त  सर्वेक्षण  किये  अझर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सी०  पी०  :  हां

 तेल  कौर  प्राकृतिक गैस  आयोग  1974 से  पहले  से  ज्ञात  हाइड्रोकार्बन युक्त  संस्तर  से  श्रमिक

 गहराई से  उचित  समतल  जानकारी  प्र।प्त  करने  के  लिये  गुजरात  में  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  के  लिये

 सीमित  यूनिटਂ  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।

 भारत  तेल  की  खोज  के  लिये  विदेशी  द्वारा  सहायता  को  पैदाइश

 4845.  श्री  भाऊ  साहेब  धामन कर  क्या  पेट्रोलियम  ate  रसायन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  तेल  की  खोज  के  लिए  कई  देशों  ने  तकनीकी  ale  वित्तीय  सहायता  देने  की

 पेश  कश  की  श्र

 यदि  तो  जिन  प्रस्तावों  के  बारे  ग्रीम  रूप  से  निर्णय  कर  लिया  गया  उनकी

 मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  ate  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सी०  पी०  :  झर  (a).

 तटीय
 तेल  अन्वेषण  में  उपकरणों  की  प्रशिक्षण  सुविधाओं  तथा  विशेषज्ञों  के  रूप  में  सोवियत  संघ

 को  तकनीकी
 सहायता  निरन्तर  आधार  पर  है  ।  फ्रांस  की  एक  पार्टी  की  तकनीकी  सहायता

 से  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तेल  प्रवेश  के  क्षेत्र  में  एक  भण्डार  अध्ययन  संस्थान  की  स्थापना  कर

 रहा  है
 ।

 तेल  के  अन्वेषण  तथा  उत्पादन  में  तकनीकी  सहायता  देने  के  लिए  ब्रिटेन की  सरकार नें  हाल  ही  में
 प्रशिक्षण  सुविधाएं  तथा  विशेषज्ञ  देने  की  पेशकश  की  है  ।  इस  पेशकश  की  आवश्यकता  के  अनुसार
 उपयोग  किया  तेल  के  अन्वेषण  कौर  बातों  के  विभिन्न  ऋणों  द्वारा  वित्तीय  सहायता

 देते  के  बारे  में  कई  देशों  ने  पेशकश  कों  है  ।

 Demand  for  providing  halt  to  Janta  Express  train  in  Adivasi  region  of  Pali
 District

 4846.  Shri  M.  0.  Daga:  Wil]  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  the  People  belon tire  adivasi  re  Zion  of

 ging  to  Grasia  and  Bhil  community  of  the  en-
 and  they  go  to  and

 Pali  Distric  t  work  as  labourers  in  Ahmedab:  d  and  Bombay
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 लात लोस

 (b)  whether  the  people  of  the  area  hav  nade  repeated  demands  to  his  Minis-

 try  for  providing  halt  there  for  the  Janta  Express  Train  (31  UP  and  32  DOWN)

 ‘operating  between  Delhi  and  Ahmedabad;  and

 (c)  if  so,  the  decisions  Government  have  taken  thereon?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)  No.

 (b)  Yes.

 (c)  At  present  Nana  station  to  adequately  served  by  two  pairs  of  passenger
 If  a trains,  viz.  5  UP/6  DN,  19  UP/20  DN.  Fast  Passengers.

 >
 stoppage  of

 UP/32  DN  is  conceded  in  favour  of  Nana,  it  would  be  difficult  to  resist  similar

 demands  from  other  stations  of  equal  or  more  importance,  which  would  de-

 these  trains  inconvenience  to  Therefore. celerate  causing  passengers.

 stoppage  of  31  UP/32  DN  Janata  Express  at  Nana  is  not  considered  financially

 justified.

 Strength  and  expenditure  of  Railway  Department

 4847.  Shri  M.  Daga:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  the

 strength  of  the  employees  in  the  Railway  Department  in  1972  and  the  number

 ‘of  the  officers  out  of  them  and  the  amount  of  expenditure  incurred  on  all  the

 categories  of  services  in  the  Department  as  also  the  strength  of  the  employees
 at  present  and  the  number  of  officers  out  of  them  and  the  total  amount  of  ex-

 penditure  incurred  on  the  employees  as  a  whole?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  Staff

 statistics  are  maintained  financial  year-wise  and  the  latest  information  available
 is  for  the  year  173-74.  The  number  and  the  wages  of  regular  staff  in  1973-74
 and  1972-73  were  as  under:—

 1972-73  1973-74
 i  i  te

 Total  staff  strength  1,411,840  1,431,469

 Number  of  officers.  8,557  8,763

 Total  wag?  bill  5183,08,38  5,705225  34

 (in  thousands  of

 rup2es).
 वि  अ  अ  अ  अ  2.  ड  oe  ह

 जल पा  Q
 ४  vot tSl  के  समीप  कामरूप  एक्सप्रेस  का  पटरी  से  उतरना

 4848.
 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिनांक  26  1975  को  जलपाईगुड़ी  के  समीप  59  श्री  कामरूप
 एक्सप्रैस  गाड़ी  पटरी  से  उतर  गई  we

 क्या  सरकार  ने  इसके  कारणों  की  जांच  की
 है  पौर  यदि  तो  उसके  क्या

 निष्कर्ष  निकले  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उसमें  ग
 (ait  बूटा

 जी  हां
 ।

 इस  दुर्घटना  की  जांच  पूर्वोत्तर  गोरखपुर  स्थित  ta  संरक्षा  के

 mead  दारा  की  गयी  है  ।  उनके  अनंतिम  निष्कर्षों  के  गाड़ी  के  पटरी  से  उतरने  की

 घटना  रेल  कर्मचारी  की  विफलता  के  कारण  हुई  ।

 खड़गपुर  के  सेवानिवृत्त  रेल  कर्मचारियों  तथा  विधवा  dara  भोगियों  को  जोर  से  ज्ञापन

 4849.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  खड़गपुर  फे  सवा-निवृत्त  रेल  कर्मचारियों  विधवा

 पेंशन  भोगियों  की  ate  से  दिनांक  20  1975  को  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  सुग्रा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  तौर

 इस  पर  सरकार  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  faz)  जो  नहीं  ।

 ate  प्रश्न  नहीं  उठता

 झांसी  तथा  नागपुर  में  रनिंग  रूम/रेस्ट  रूम  सुविधायें

 4850.  श्री  बसन्त  साठ  :  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सेन्ट्रल  रेलवे  टिकट  चैकिंग  स्टाप  पू  नीय  वें  रेल  अधिकारियों  से  कहा

 है  कि  झांसी  तथा  नागपुर  जैसे  महत्वपूर्ण  स्टेशन  पर  रनिंग/रैस्ट  रूम

 सुविधायें  अपर्याप्त  aa  र  क  दत

 यादि  तो  इंस  मामल  में  क्या  कार्यवाही  को  जा  रही  है  करने  का  विचार

 य्रौर

 उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है ं?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  बूटा  :  मध्य  रेलवे  के  टिकट  जांच

 चोरियों  ने  अपनी  यूनियनों  की  मार्फत  यह  श्रश्यावेदन  किया  है  OH  इटारसी

 कौर  बल् हार शाह  स्टेशनों  के  रनिंग  कक्षों,विश्वाम  कक्षों  में  पर्याप्त  सुविधा  यें  नहीं  है ं।

 यार  इटारसी  में  अतिरिक्त  बिस्तरों  की  व्यवस्था  पहले  ही  की  चा चुकी
 इलाहाबाद  में  भी  यह  व्यवस्था  की  जा  रही  वल् हार शाह  में  रनिंग  कर्मचारियों के  लिए

 नये  रनिंग  कक्ष  का  निर्माण  पुरा  हो  जाने  वहां  भी  टिकट  जांच  कर्मचारियों  के  लिए
 रिक्त  प्रवास  उपलब्ध  हो  जायेगा  ।  झांसी  दौरा  इटारसी  में  नयी  गट्टों  आदि  की
 अवस्था  कर  दी  गयी  इटारसी  ix  बल् हार शाह  में  अ्रतिरिक्त  छत  फके  पंखों  और  पीने  के

 पानी  का  बेहतर  व्यवस्था  जैसी  अन्य
 सुविधाएं  की  व्यवस्था  भी  करे  दी  गयी
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 महाराज  मीटर  गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  बदलना

 4851  श्री  बसन्त  साठे  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  महाराष्ट्र  राज्य  में  मीटर  गेज  लाइन

 को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  कितनी  परियोजना  स्वीकृत  की  गयी  श्र  इनका  ब्यौरा

 क्या है  तथा  इस  बारे  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  भर  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिये

 कितनी  अवधि  निर्धारित  की  गई  शौर

 पांचवीं  योजना वधि  में  इस  प्रकार  की  कितनी  परियोजनाओं  हैं  ate  उनका  ब्यौरा

 क्या  है  ौर  वर्षवार  इनका  कितना  कार्य  पूरा  हो  जायेगा ?

 स  पहली  बैजनाथ  तक  मीटर रेल  मंत्रालय  उपमंत्री  बूटा  fag)  :

 लाइन  खण्ड  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  परियोजना  की  मंजूरी  1973-74  में  दी

 गयी  थी  ।  ब्यौरेवार  सर्वेक्षण  पूर  हो  चुके  रेलों  द्वारा  रिपोर्टो  तैयार

 की  जा  रही  है  भ्रौर  aim  हैकि  शीघ्र  ही  मिल  जायेंगी  ।  धन  संबंधी  कठिन  को  देखते

 हुए  ara  परिवर्तन  के  काम  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई  समय-क्रम  निश्चित  करना  सम्भव

 नहीं  हो  सका

 अभी  पांचवीं  योजना  के  प्रस्तावों  को  भ्रान्ति  रूप  नहीं  दिया  गया है  ।

 हैदराबाद-दिल्‍ली  के  बीच  रेल  गाड़ी  चलाया  जाना

 485 2.  श्री  ago  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सरकार  ने  हैदराबाद  से  दिल्‍ली  के  बीच  एक  पृथक्‌  रेलगाड़ी  चलाने  का  अन्तिम  रूप  से  निर्णय

 कर  लिया है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ii  बूटा
 :  नयी  दिल्‍ली  wie  हैदराबाद  के  बीच

 साप्ताहिक  जयन्ती  जनता  एक्सप्रैस  गाड़ी  चलाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 बेसिन कावेरी  क  द  दि  दि  |  में  तेल
 की  खोज  के  लिपे  विदेशो  कम्पनियों  के  साथ  बात-चीत

 or 4853.  श्री  सतपाल  कपूर  या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  कावेरी  तट  दूर  बेसिन में  तेल  की
 खोज  के

 लिए  विदेशी
 कम्पनियों  के  साथ  व्यापारिक  समझौते  के  बारे  में  बातच त  की  जाती

 कि  sorts यदि  तो  कि  ण  Meda [  के  साथ  बातचीत  चल  रही  है  कौर  उस  समझौते

 को  कब  तक  afar  रूप  दिये  जाने  की  सम्भावना  कौर

 उक्त  व्यापारिक  समझौते  की  क्या  सम्भावित  शर्तें
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 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 |

 सी०  पी०  माझी )  कुछ

 विदेशी  तेल  कम्पनियों  द्वारा  कावेरी  उपतटदीय  थाला  पर  तेल  अन्वेषण  करने  संबंधी  दिए गए

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 कौर  इस  बारे  में  ब्यौरे  देना  जनहित  में  नहीं  होगा +

 रिवाड़ी  ज़िदान  तक  बड़ी  रेल  लाइन

 4854.  शी  वीरेन्द्र  सिह  राव  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर
 रेलवे  में  बड़ी  रेल  लाइन  को  दिल्‍ली  से  रिवाड़ी  जंकशन  तक  बढ़ाने

 बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  fag)  जी  at,  दिल्‍ली-गभ्रहमदाबाद

 के  ara  परिवर्तन  की  सम्पूर्ण  योजना  के  भाग  के  रूप  में  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 हादी मारा  इंडस्ट्रीज  tay  बंगाल

 4856.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्नी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 ama  इंडस्ट्री  पश्चिम  बंगाल  के  निदेशक  मंडल  के  सदस्य

 कौन से  हैं

 इसके  मुख्य  शेयर  होल्डर  कौन-कौन  से  हैं  गौर  प्रत्येक  शेयर  होल्डर  करे

 कितने  शौर  कितने  मूल्य  केਂ  शेयर  हैं

 क्या  यह  कम्पनी  सूरजमल  नागरमल  औद्योगिक  गह  के  नियंत्रण  में  यदि

 at  तो  तत्संबंधी तथ्य  क्या

 क्या  मिस्टर  are  बाजोरिया  जलान  हाऊसਂ  नामक  शीर्षक  से  प्रकाशित  अपनी

 पुस्तक  में  श्री  एन०  सी०  राय  ने  हमारा  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  प्रबन्ध  में  किये  गये  अनेक
 कदाचारों  का  उद्घाटन  किया  कौर

 यदि  तो  क्या  भूतपूर्व  कम्पनी  art  श्री  रघुनाथ  रेड्डी  ने  इस  कंपनी  के

 कार्यों  के  बारे  में  जांच  पड़ताल  करने  के  निदेश  दिये  हैं  यदि  हां
 तो

 इसके  बाद  क्या  हुसना  है
 ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेसब्री  : :  कंपनी

 द्वारा  30  1974
 तक  बनाई  गई  च्या तस्य वाधिक  विवरणी  के  अनसार  निदेशक  मंडल  की

 संरचना  निष्नप्रकार  है  :--

 1.
 श्री  सुमत  प्रसाद

 2
 श्री  हरी  राम  शाह
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 श्री  प्रह्लाद राय भगत राय  भगत

 9317/
 751.0

 ||

 विवरण  भ
 सतह  ie  [ora  में

 रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 = आ
 क्र

 ह
 प्रौद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीति

 जांच
 1969

 की
 रिपोर्ट  के

 इस

 कम्पन  क  सूरजमल  नागरमल  समूह  से  सम्बन्ध  था  ।  a

 )  war  कम्पनी  1956  की  धारा  237  प्रत्येक  ।  कंपनी

 में  जांच-पड़ताल  का  कम्पनी  विधि  बोर्ड  द्वारा  कम्पनी  अध  उप  बन्दों  ्र
 के

 कायों  re
 क

 उ

 द  ग  ि  य  क  1973  को

 आदेश  दिया  गया दिया  गया  हूं  ।  जांच  का  आदेश  न  भूतपूर्व  कम्पनी  कार्य  मंत्री  के  निर्देश  पर

 था  श्री  एन०  सी०  राय  द्वारा  श्रॉफ  बाजपेयी--जालान  नामक

 पुस्तक
 लिखित  प्रकटीकरण  के  शिखाधार  पर  किया  गया  था  ।

 ह

 Hey
 ने  जांच  के  आदेश  के  विरुद्ध  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  h  समक्ष  लिखित

 याचिका  प्रस्तुत
 की  थी  तथा  ग्राम  कार्यवाही  कथित  उच्च  न्यायालय

 ग

 ही  अ  ह

 विकि

 ६: | ह

 कम्पनियों के  लाइन  रोव  त पी  श्रेषऋ

 iia

 see
 मनान बसु :  क्या

 पेट्रोलियम  कौर  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे कि  :

 ्र  न्
 a गस

 सुझाव  औषध  कम्पनियों  से  सम्बन्धित

 ae  प्र  1१1  at  जाने  इस  कम्पनियों  के  लाइसेंस  रोक  दिये  जाने

 हद  क चाहिए ;

 रा

 क्या

 i
 गय  श्र

 पधार  पर  यदि  कोई
 अग्रेतर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  तो  वह

 क्या है  न  भ

 wh

 औषध

 ल

 पर  पुनर्विचार  करने  वाली  समिति  अथवा

 अध्ययन  द  के  सदस्यों के  नाम  क्या  थ

 इसके  निर्देश  पद  क्या  और
 व

 पुर्नविचार का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 द

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ):  (7)
 प्

 उद्योग  तश्
 faa  पूति  मंत्रालय को  यह  सुझाव

 fear

 a

 गया  =>
 वाली  कंपनियों

 से  प्राप्त  दावे
 दन  पत्रों को  अगले  2-3  महीने के  लिए  नि  sy  से  पास  वोरा

 प्राइवेट  लिमिटेड
 से  aaa  नि वेलकम

 )  राइड  मता  विस्तार  तथा
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 dad  सी०  ई०  फुल कोर्ड  प्राइवेट  लिमिटेड के  जन्मा  जैन्टामाइसीन  सल्फेट  arf  के  निर्माण

 से  संबंधित  जिनके  बारे में  लाइसेंसिंग  कमेटी  द्वारा  विचार-विदेश  किया  पर  निर्णय

 रोक  दिया  गया  है  |

 से  आ्रौषध  निर्माण  के  नियंत्रित  एवं  शी  घ्वगामी  विकास  को  सुनिश्चित  करने

 तथा  यहं  भी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  उपभोक्ताओं  को  समस्त  आवश्यक  ated  उचिंत  मूल्यों

 पर  उपलब्ध  हो  सरकार  ने  झौषध  कौर  भेषज  उद्योग  के  बारे  में  एक  समिति  की  नियुक्ति  की  है

 जिसके  निम्नलिखित  सदस्य  हैं  :---

 1  अध्यक्ष श्री  जयसुघलाल  हाथी

 2  श्री  यशपाल  संसद  सदस्य  सदस्य

 3  श्री  वत  संसर  सदस्य  ह

 4  att  सकता  सदस्य

 5  श्री  Ko  एस०  संसद्  सदस्य  दी

 6  श्री  sito  एस०  संसद  सदस्य  ह

 डा०  एम०  एलन०  धर  डाइरेक्टर  सेन्ट्रल  ga  रिस वें  लखनऊ  पपी

 प् डा०  ची ०  डी०  तिलक  डाइरेक्टर  नेशनल  कैमिकल  लैबोरेटरी  पुना

 श्री  एस०  एस०  अध्यक्ष  श्रौयोगिक  लागत  रोक  भूकम्प  ब्यूरो  ग

 10  श्री  विनोद  संयुक्त  पेट्रोलियम  पौर  रसायन  मंत्रालय

 11  श्री  पी०  एस०  झौषध  डी०जी०एच०एस०  ै

 12  डा०  बी०  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  शक  प

 13  डा०  वी०  वी०  विज्ञान  नीति  श्रवन  जवाहरलल  नेहरू  विश्व-विद्यालय  प

 14  श्री  एम ०  Ho  खाद्य  और  श्रेषऋ  प्रशासन  महराष्ट्र  बम्बई  ,  ह

 15  डा०  पी०  श्रार०  सलाहकार  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  सदस्य  सचिव

 इस  समिति  के  निम्नलिखित  कार्यकलाप  हैं  ——

 (1)  उद्योग  द्वारा  की  गई  प्रगति  तथा  उसको  प्राप्त  स्तर  की  जांच ।

 (2)  ऐसे  उपायों  की  सिफारिश  करना  जो  मूल  श्रौषधों  तथा  सूत्र योगों  के  निर्माण

 तथा  ग्रनुसंघान  तथा  विकास  कार्यों  में  सरकारी  क्षेत्र  को  नेतृत्व  का  स्थान  दिलाने
 के  लिए  wag  हो  ।

 (3)  mea  विशेष  रूप  से  भारतीय  तथा  लघु  क्षेत्र  उद्योग के  शीघ्रगामी  विकास
 को  प्रोत्साहन  देने  के  सिफारिशें  अपनी  सिफारिशें  देते  यह
 समिति  उद्योग  के  क्षेत्रीय  वितरण  संतुलन  को  ध्यान  में  रखेगी  ।

 (4)  उद्योग  में  नई  प्रद्योगिकी
 के  श्रंतर्वाह  हेतु  किये  गये  वर्तमान  उपायों  की  जांच  तथा

 उसके  लिए  सिफारिशें  देना ।
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 (aa } = र
 वि  गए

 #
 st  के  प्रभावशील  नियंत्रण  तथा  इस  बारे  में  लथ  एककों  को  र

 समता
 प्रदान

 रने  संबंधी  उपायों  के  बारे  में  सिफारिशें  ।

 )  उपभोकक्‍्ताश्रों  के  लिए  श्राद्धों  के  मूल्यों में  कमी  करने  के  लिए  तब  त  एव
 नथ

 उपायों  की  जांच  करना  तथा  ta  wee  उपायों  की  सिफारिश  करना  ज  मूल

 श्राद्धों  तथा  सुत्र योगों  के  मूल्यों  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  आवश्यक

 (7)
 अम  जनता  विशेष शनि  से  ग्रामीण  क्षत्र  की  को  आवश्यक  अ्ौषधे

 अम  घरेल  दवाइयां  उपलब्ध  कराने  के  उपायों  के  बारे  में  सिफारिशें  देना  |

 (8)  मूल  भ्रीषधों  शर  कच्चे  माल  की  विशेष  रूप  से  लघु  क्षेत्र  उपलब्धि  सुनिश्चित

 करान ेहेतु  सांस्थानिक  तथा  न्य  व्यवस्थापकों  के  बारे में  सिफारिशें  देना ।

 स  समिति  ने  श्नौषधों  के  गुणवत्ता  नियंत्रण  अर  संबंधित  मामलों  तथा  प्रावश्यक  आ्रौषधों
 को

 आम  विशेष  रूप  से  ग्रामोण  क्षेत्र  की  जनता  को  उपलब्ध  कराने  फे  बारे में  अपनी  रिपोर्ट

 इन  पर  विचार  किया  जा  रह  है  |

 स  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  1975  तक
 प्रस्तुत

 किये  जाने  की  तराशा है  ।  समिति

 द्वारा
 अपनी  अंतिम  रिपोर्ट  में  दिये  गये  सिफ़ारिशों  के  औषध  उद्योग  संबंधी  प्राथमिकता

 निर्धारण  करने  के  बारे  में  समन्वित  दृष्टिकोण  ara  जायेगा  ।

 बल  1975-78  के  लिये  उबर  में  कटौती

 4855.  श्री  ज्योतिष  ag  क्या  पेट्रोलियम  ale  रसायन  मंत्री  यह
 बताने की  कूचा  करेंगे  कि

 क्या  वर्डे  1975-76  की  वार्षिक  योजना  के  महत्वपूर्ण  उकेरा  कार्यक्रम  में  वास्तव

 में  25  प्रतिशत  की  कटौती  कर  दी  गई  है

 ः
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  कौर

 इतनी  alee  कटौती  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 ...  पेट्रोलियम  atte  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०
 ato

 :  से
 दो  सरका  री  क्षेत्र  प्रायोजनाओं  अर्थात्‌  कोर्बा  ौर  पारादीप  को  छोड़  कर  संसाधनों  की

 स्थिति के  बारे  में  चरणी  बद्ध  किया  जा  रहा  कार्यान्वयन  के  लिए  हाथ  में  ली  गई  प्रायोजनाग्रों
 ह की  न  यक  निधि  ग्रावश्यकताओं के  लिए  1975-76  की  वार्षिक  योजना  में

 नतासा
 हा

 मे गई
 है  ।

 क

 उल्टाडांगा में  रेल  दुर्घटना

 Ges
 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगें  कि

 7  1975  फे  कलकत्ता  से  प्रकाशित  बंगाली  are  क  पत्र के  पृष्ठ  1
 पर  में ey  एप्लिकेशन्स  aim  रि मूर विंग  सी'क्रटली डेड  बॉडीज  ATH  मैनी '  re  किल्ड  इन  दि

 रेलब  एकसीडनट 0  नं  दिलाया  '  गया

 र  baal

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  शोर  उनका
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  सच  wart में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बटा  fag)  जीन

 7-2-75  के  साप्ताहिक  देशਂ  में  प्रकाशित  जिस  समाचार  में  यह  अरोप

 लगाया  गया  है  कि  29-1-75  को  उल्टाडांगा  रोड  स्टेशन  पर  हुई  रेल  दुर्घटना  में  मरने  वालों  के

 शव  चुपचाप  हट टा  दिये  गये  थे  ae  तथ्यों पर  आधारित  नहीं

 हिन्दू  विधि  पर  बिधि  आयोग  की  रिपोर्ट

 4860.  श्री  भागीरथ  भंवर  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  के  विधि  आयोग  ने  हिन्दु  विधि  के  विभिन्न  पहलुओं
 महिलाओं

 को

 अ्रघिक  अधिकार  देने  के  लिए  इनमें  संशोधनों  का  सुझाव  देते  कुछ  रिपोर्टे  प्रस्तुत  की

 यदि  gi,  तो  मोटे  तौर  पर  उनकी  रूपरेखा  क्या  झ्र

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एंड  कार  भारत  के  विधि

 आयोग  ने  हिन्दू  विवाह  1955  ate  विशेष  विवाह  अधिनियम  1954 पर  wud

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 आयोग  के  सुझावों  के  अन्तत  वे  सभी  आधार  झरा  जाते  हैं  जिन  पर  विवाह-विच्छेद

 का  दावा  किंया  जा  सकता  जैसे  भरण-पोषण  या  न्यायिक  पृथक्करण
 के  लिए  area  या  डिक्री  का  पारित  किया  जाना  तथा  उन  प्रतीक्षा  अवधियों  को  समाप्त  जिनके

 पुर्व  कोई  भ्रमणी  वांछित  नहीं  की  जा  सकती  या  जिनके  पूर्व वि वा  ह-विच्छेदप्राप्त  व्यक्ति  पुनः  विवाह

 नहीं कर  सकते  ।

 )  विधि  ऑ्रायोग  की  उस  रिपोर्टे  की  जांच  का  कार्य  शीघ्रता  से  जा  रहा
 है  ।

 उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीशों  की  सेवा  निवासी  को  राय  बढ़ाने के  fea  विधेयक

 4861.
 श्री  समर  पह  :  क्या  न्याय  कौर  कम्पनी कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  सेवा  निवृत्ति  की  ma  में  वृद्धि  करने के
 लिये  सरकार  किसी  विधेयक  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है ं?

 न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  : जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 नथू  Sts arta  गांव  से  मेघालय  तक  रेलवे  लाइन  का  निर्माण

 4864.  श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुधुई  में  न्यू  बोंधाई  गांव  से  मेघालय  तक  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  करने  हेतु  कोई

 सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :
 न्यू  बोंधाई  गांव  बड़ी  लाइन  द्वारा  जोगी धोखा

 के  साथ  पहले  से  ही  जुड़ा  gar  दुगनी  के  रास्ते  जोगीधोपा  से  दारनगि/र  तक  बड़ी  लाइन  के  विस्तार

 के  लिए  प्रारम्भिक  इंजीनियरी  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  लिए  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  एक

 पुल  भी  बनाना  पड़ेगा  या  जोगीधोपा  कौर  पंचरत्नघाट  के  बीच  मेरी  सेवा  चलानी  पड़ेगी  ।  हाल  ही  में

 गुवाहाटी  से  दुगनी  तक  यातायात  एवं  इंजीनियरी  टोह  सर्वेक्षण  किये  जाने  की  भी  मंजूरी  दी  गयी  है  ।

 दुगनी  के  रास्ते  जोगी धो पा  से  दा रन गिरि  तक  प्रस्तावित  लाइन  110  किलोमीटर

 लम्बी  होगी  और  नयी  लाइन  गुवाहाटी  से  दूध नी  लगभग  100  किलोमीटर  लम्बी  होगी  ।  इसपर

 खाने  वाली  लागत  कौर  यातायात  की  सम्भावनाओं  पता  सर्वेक्षण  पुरा  हो  जाने  के  बाद  ही  चलेगा  ।

 Decision  to  stop  Rajdhani  Express  at  Ratlam

 4865.  Shri  Onkar  Lal  Berwa;  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  Ta
 state:

 (8)  whether  Government  haq  decided  to  stop  Rajdhani  Express  at  Ratlam
 With  effect  from  the  23rd  February,  1975;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  which  the  Rajdhani  Express  is  not  being  stopped  at
 Kota  (Rajasthan)  which  is  an  industrial  area  and  a  Divisional  Headquarter  of
 the  Western  Railway?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Buta  Singh):  (a)  151/
 152  New  Delhi-Bombay  Central  Rajdhani  Expresses  were  stopping  at  Ratlam  for

 operating  purposes  from  the  beginning.  Booking  of  passengers  to  and  from
 Ratlam  has  been  permitted  by  these  trains  from  22nd  February,  1975.

 (0)  No  halt  for  operational  purposes  has  been  provided  at  Kota,  Provision
 of  stoppage  to  this  train  at  Kota  and  other  stations  will  decelerate  this  service

 defeating  the  objective  behind  its  introduction.

 औषधियों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  मूल्यांकन

 4866.  श्री ay  लिमये  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने
 गत  दो  वर्षों  में  औषधियों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  जाने  का  कोई  मूल्यांकन

 किया

 यदि  तो
 सामान्य  रूप

 से
 प्रयोग

 की
 जाने  वाली  अधिक  महत्वपूर्ण  ब्रौषघियों  के  मूल्यों

 में  कितना  अंतर  शीराज़ा  है  ;
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 भाग  के  श्रन्तगंत  न  जाने  वाली  जीवन  रक्षक  औषधियों  के  मूल्यों  ्  कितना  अन्तर

 प्राया  शौर

 विशेष  रूप  से  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  निमित  औषधियों  के  मूल्यों  को  कम

 करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  के०  कार  :  से

 मूल  वर्ष  के  रूप  में  1961-62 में  औषध  ं  के  थोक  बिक्री  मूल्य  क  सू  वंक  नीचे  दिये  गये  हैं

 $$

 सु

 1972-73  148.7

 1973-74  थके  श  ध  148.7

 1974-75  1974  तक )  149.9

 —

 समय-समय  पर  प्रभावी  आयातित  soot  श्राद्धों  के  मूल्य  युक्त  एक  विवरण  पत्न  संलग्न  हू

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ।  1)  देशीय  एवं

 आयातित  कुल  कच्चे  माल
 के  मूल्यों  जो  73  से  74  तक  लित  थे  ।  की  एक

 विस्तृत  सुची  युक्त  विवरण  परिशिष्ट  2  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  02]  ०-

 9318/75]  |  weet पर  विस्तृत  मूल्य  नियन्त्रण  है  ।  तथापि  प्रतिवर्ष  50  लाख  तक  कुल

 बिक्री  वाले  औषध  एवं  भेषज  एककों  उनके  उत्पादों  के  मूल्य  नियतन  हेतु  सरकारी  स्वीकृति

 से  छूट  दी  गई  है  ।  सक्षम  प्राधिकारी  अर्थात्  वी०भ्राई०सी ०  पी०/सम्बन्धित  द्वारा  उचित

 जांच  के  पश्चात्‌  कच्चे  माल  तथा  पैकिंग  सामग्री के  मूल्यों  के  वृद्धि  एवं  प्र पुंज  श्राद्धों  के  सम्बन्ध  में मु व्य

 कच्चे  माल  तथा  निवेश  के  कारण  सूत्र  योगों  के  भ्रन्तरिम  मूल्य  संशोधन  को  करने की  स्वीकृति दी  गई

 है  /  दी  जा  रही  है  ।

 सरकार  ने  औषध  एवं  भेषज  उद्योग  पर  एक  समिति  का  गठन  किया  है  जिसके  विचारार्थ  विषय
 में  निम्नलिखित  सम्मिलित  हैं  :--

 के  लिए  औषध  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  aa  तक  किये  गये  उपायों  का

 निरीक्षण  करना  शौर  मूल  श्ौषधों  तथा  सुत्र योगों के  मूल्यों को  युक्तिसंगत  बनाने के

 लिए  जो  उपाय  झ्ाषश्यक  हों  उन  उपायों  क  सिफ़ारिश  करना  1.0

 समिति  द्वारा
 1975

 में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देने  की  आशा  है  ।  समिति  सिफ़ारिशों
 को  ध्यान  में  रख  कर  श्रौषध एवं  दवाइयों  के  वर्तमान  मूल्य  निर्धारण  की  समीक्षा  की  जायेगी
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 Fax कि  के  द  श्रौषध  फर्मों  का  विस्तार

 gtk  अ
 4867.  ALA  a  लिमये  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मिलती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्राविधियों  के  निर्माण  में  लगी  हुई  विदेशी  फर्मों  के  विस्तार के  बारे  में

 कोई  नीति  बनाई  दौर

 यदि
 तो

 उस  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  कार  :  एअर

 जी  नही ं।

 fax  औद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  के  तारीख  16  1973  के  प्रेस  नोट  के  अनुसार

 विदेशी  कम्पनियां  ate  विदेशी  कम्पनियों  शाखाएं  तथा  सहायक  कम्पनियां  wea  ऑ्रावेदकों  के  साथ

 उसके  ग्रोवर  भेषज  ऐसे  उद्योगों  में  से  एक  ऐसा  उद्योग  है  ।  )  में  निर्दिष्ट  उद्योगों  में  भाग

 लेने  के  लिए  पात्र है  किन्तु  विदेशी  इसी  अ टिकी  विलय  के  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  के  अधीन  उनका  निवेश  होगा

 ग्र  तकनीकी  weet  निर्यात  संभाव्यता ओं  कौर  अदायगी  के  शेष  के  कुल  प्रभाव  के  विशिष्ट  सन्दर्भ  में

 उनकी  जांच  की  जाएगी  ।  तथापि  सरकार  ने  विदेशी  कम्पनियों  के  विस्तार  का  नियमन  करने  के  लिए  और
 भारतीय  ata  के  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  निम्नलिखित  उपायों  को  हाथ  में  लिया

 (1)  उद्योग  के  भारतीय  क्षेत्र  को  निर्माण  योजनाश्रों  को  ata देने  में  aaa  प्रदान  की

 जाती है  ।

 (2)  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  माध्यम  से  sie  weal  को  संख्या  के  सीमा  में

 वुद्धि  करना  |

 (3)  सुत्र योगों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  विदेशो  फर्मों  को  प्रौद्योगिक

 सांसों  को  तब  तक॑  जारी  नहीं  किया  जाता  है  जब  तक  उनको  प्र पुंज  झ्रौषधों  के  उत्पादन

 के  साथ  सम्बद्ध  नहीं  कर  दिया  जाता  है  ।

 (4)  उनसे  श्रन रोध ड  किया  गया  है  कि  वे  कौर  मूल  स्तर  से  प्रयूंज  औषध  का  उत्पादन  करने

 का  कार्य  हाथ  में  ले  भ्र  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  लिए  दी  जा  रही  प्रकृति  के

 लिए  या  नए  कार्यकलापों  शुरू  करने  के  लिए  शत  के  रूप  में  देश  के  श्रीधर  गैर-सम्बद्ध

 ga  योग  निर्मितियों  को  अपने  sat  अंधों  का  उचित  भाग  उपलब्ध  करायें  ।  उचित

 निर्यात  दायित्वों
 को

 भी  लागू  किया  जाता  है  ।

 (5)  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  प्रयुक्त  ग्राहकों  र  मध्यवर्ती  पदार्थों  की  बढ़ती

 हुई  संख्या  में  आयात  किया  जाता  है  wie  यह  आयात  प्र पुंज  श्रौषधों  झ्र ौर  मध्यवर्ती

 age  के  कुल  ग्रायात  से  60  प्रतिशत  से  अधिक  होता  है  |

 (6)  जब  उनको  अपने  निर्माण  कार्यकलापों  का  विस्तार  करने  की  ऋतुमति  दी  जाती  है

 तब  भारतीय  शेयर  पूंजी  में  तदनुरूप  वुद्धि  से  विदेशी  इक्विटी  साझेदारी  को  उत्तरोत्तर

 घटना  इसके  ग्र लावा  40  प्रतिशत  से  अधिक  विदेशी  इक्विटी  वाली  सारी  कम्पनियों

 से  अपेक्षा  की  जाती  है  किं  वे  एफ़-ईशारा  1973  के  श्राइन  सरकार  की  अनुमति

 प्राप्त  करे  ।
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 ava  निर्माण  के  तीब्र  शौर  नियमित  विकास  की  सुनिश्चित  करने  की  दुष्टि  से  और  इसके

 अतिरिक्त  यह  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  कि  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्य  पर  सारी  आवश्यक

 उपलब्ध  करवाए  सरकार  ने  श्री  जय सुखलाल  हाथी  की  श्रव्यक्षता  में  एक  समिति  की  नियुक्ति  की  है

 '  जिसके  त्रय  बातों  के  साथ  विचारा  विषय  निम्नलिखित

 सरकारी  क्षेत्र  मूल  श्राद्धों  ate  gare  के  निर्माण  में  कौर  अनुसन्धान  तथा  विकास  में

 श्रेणी  स्थान  प्राप्त  करें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आवश्यक  उपायों  की

 रिश  करना  ग

 उद्योग  की  तीब्र  गति  से  विकास  करने  की  सिफ़ारिश  करना  कौर  विशेष  रूप  से

 भारतीय  शौर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  सिफ़ारिश  करना  समिति  अपनी  सिफ़ारिश  करते

 हुए  इस  बात  की  आवश्यकता  का  ध्यान  रहेगी  कि  उद्योग  का  क्षेत्रीय  फैलाव

 सन्तुलित  हो। गे

 समिति  ने  मई  1974  में  प्रयोग  गुण  नियन्त्रण  कौर  उससे  सम्बद्ध  मामलों  पर  एक  अन्तरिम

 रिपोर्ट  पेश  की  है  ।  श्राम  जनता  को  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्र  में  भ्रत्यावश्यक  श्रौषधों  और  श्राम  घरेलू

 उपलब्ध  कराने  के  उपायों  पर  समिति  की  रिपोर्ट  जिसमें  जातीय  नामों  द्वारा  awa  ब्राण्ड

 नामों  के  प्रति  स्थापन  के  पहलू  शमिल  है
 हाल  ही  मिली  है  ये  दोनों  रिपोर्ट  विचाराधीन  हैं  ।

 ara  की  जाती  है  कि  समिति  aia  1975  में  अपनी  afar  रिपोर्ट  पेश  कर  देगी  ।

 इसके  अतिरिक्त  पांचवीं  योजना  में  ग्रौषधों  की  श्रावश्यकंता  जिसे  वर्तमान  के  3300  टन  के

 उत्पादन  को  10000  टन  करता  के  सन्दर्भ  में  सरकारी  तथा  भारतीय  क्षेत्र  के  साथ  श्रावश्यर्क

 एन्टी बायोटिक्स  ak  सिंथेटिक्स  algal  संख्या  48  के  उत्पादन  से  सम्बन्धित  उनकी

 भूमिका  के  बारे  में  विचार-विमश किया  गया  ।  12  कौर  13  ्  1975  को  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 राज्य  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  एक  सम्मेलन  किया  गया  था  उस  बैठक  में  यह  नोट  किया  गया  कि  सरकारी

 ta  के  उपक्रम  प्रपने  हनुमान  15000 टन  के  उत्पादन  को  5000  टन  से  भी  अधिक

 भारतीय  क्षेत्र  ने  राज्य  weal  को  एक  प्रारूप  प्रस्तुत  किया  है  जिससे  यह  दिखाया  गया  है  कि

 भविष्य  में  23  एकक  27  श्ौषधों  का  उत्पादन  करना  आरम्भ  कर  देंगे  |

 मुगल  सराय  रेलवे  as  में  चोरी

 4868.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  विशाल  क्षेत्र  में  फैले  हुए  मुगल  सराय  रेलवे  ars  में  चोरी  को  समस्या  से  निपटने  के

 कोई  नया  तरीका  अपनाया  गया  है  ;

 क्या  चार  पी०  एफ०  शौर  जी०  श्राप  पी०  को  संख्या  को  इस  सोच  बढ़ाया  गया

 क्या  चोरी  ate  उठाईगीरी  की  घटनायें  की  अधिकता  को  देखते  हुए  चार  दीवारी  का
 निर्माण  कने  तथा  उसमें

 प्रस्ताव है  ?
 कुछ  द्वारों  पर  भली  भांति  चौकसी  करने  के  लिए  चौकीदार  नियुक्त  करने  का
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 क

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  मुगलसराय  यार्ड  में  चोरियों  की  रोकथाम

 के  लिए  कोई  नया  तरीका  नहीं  अपनाया  गया  है  ।

 रेलवे  सुरक्षा  दल  के  पुनर्गठन  के  परिणामस्वरूप  पर्यवेक्षण  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ा

 दी  गयी  है  ।  सरकारी  रेलवे  पुलिस  की  संख्या  में  1972  के  बाद  काई  व्‌्द्द्ध ध  नहा  हुई  है  ।

 जी  नहीं  ।  लेकिन  ars  र  निगरानी-मीनारों  को  व्यवस्था  के  रूप  में  प्राथमिक  सुरक्षा

 प्रणाली  में  सुधार  कर  दिया  गवा  है  ।

 फैजाबाद  सेक्शन  में  जौनपुर  स्टेशन

 4869.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  रेलवे  के  के  नाबाद  सैक्शन  में
 जौनपुर  जंक्शन  वार्षिक  राय  की  दृष्टि  से  दूसरा

 स्थान  रखता  है  ;

 यदि  तो  कया  प्लेडकामे
 स्वर

 र्र्  उठ  अहुत  पुराने  तथा  tt  बरामदे  के  fags

 कोई  शेड  नहीं  है  ;

 क्या  समूचे  प्लेटफार्म  नम्बर  एक  को  ढकते के  लिये  वर्ष  1974-75  के  निर्माण
 ~

 ऋप  के  orate  निर्माण  करने  क  मंजूरी दं
 4 उ IQਂ  परन्तु  अनाज  तक  निर्माण  का  कोई  भी  चिन्ह  नहीं

 दिखाई  देता  है  ;  कौर

 जपे Noval  के  क्या  कारण  है  ? यदि  झप  मामले  में

 \
 रेल  मंत्रालय  में  उसको  बूटा  :  ्

 )  जो  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।  155  15  के  एक  बरामदे  के  अलावा  50  X30  का  एक  शेड  भी

 मौजूद  है  ।

 शौर  1974-75  के  बजट  में  215 >0
 20'  प्राकार  के  एक  HHT  शेड  के

 लिये  मंजूरी  दो  गई  थो  ।  धन  को  कमो  के  कारण  काम  शुरू  नीं  किया  जा  नन्द

 निधि  को  स्थिति  में  सुधार  निर्माण  कार्य  qe  कर  दिया  जायगा  ।

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  द्वारा  वाष्प  चालित  रेल  इंजनों  का  निर्माण  करने  के  लिये

 श्रावक  विदेशी  कलपुर्जे

 4870.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कपिल  करेंगे  कि  :

 कया  चितरंजन  लोकोमोटिव  बकते  में  बा  चालित  रेन  fait  का  निर्माण  पुरा  तदा

 |
 से  बन्द  कर  दिया  गया  है

 क्या  वाष्प  चालित  ta  इंजनों  का  निर्माण  पुरा  करने  में  कुछ  प्रतिशत  विदेशी  क  ल  पुर्जे
 प्रयोग  किये  जाते  थे  ;  श्र
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 चितरंजन  लोकोमोटिव  च  va  में  विद्युत  चालित  रेल  इंजनों  का  निर्माण  करने  में  आजकल

 कितने  प्रतिशत  विदेशी  कल  पुर्जों  वा  प्रयोग  किया  जाता  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  :  जो  हां  ।  चितरंजन
 रेल  इंजन

 कारखाने  में

 भाप  रेल  इंजनों  का  निर्माण  बन्द  कर  दिया  गया  है  |

 जी  हां  |

 चितरंजन  रेल  इं  जन  कारखाने  में  बिजली  रेल  इंजनों  के  निर्माण  इस  समय  लगभग

 25  प्रतिशत  आयातित  पुर्जों  का  इस्तेमाल  eat  है

 बरौनी  तेल  दोधक  कारखाना

 4872.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 व्या  बरौंगी  तेल  शोधन  रखाना  घाटे  में  चल  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  att  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सो०  पी०  :  जो  नहीं  ।

 प्रश्न  जड़ों  उठता  ।

 बिहार  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  तेल  वितरक

 4873.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  क्या  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  इस  समय  बिहार  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  कितने  तेल  वितरक  कार्य  कर  रहे  है
 ?

 पेट्रोलियम  तौर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  :  तेल  तथा  प्राकृतिक

 गैस  आयोग  शोधन शॉ लाओं  को  अपने  तेल  क्षेत्रों  से  तेल  को  सो  थी  सप्लाई  करता है
 |

 कलकत्ता  स्थित  जोनल  कार्यालयों  द्वारा  दिये  गये  रेलवे  विज्ञापन

 4874.  श्री  सरोज  मुखर्जी  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकता  के  उप  दैनिक  समाचार  पत्रों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  कलकता  fers  बोतल

 कार्यालयों  err  रेलवे  विज्ञापन  दिये  जाते  हैं  ।

 दैनिक  गण शक्ति  नामक  समाचार  पत्न  द्वारा  उचित  जिलाधिकारियों  को  भेजे  गये

 9  72-73  और  वर्ष  1973-74 में  इस बारीसान  शोदान-प्रो  ew he  स्मरण  पत्रों  के  बाबजूद  वर्ष  1
 समाचार  प्  को  सूत्रों  में  शामिल  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 नो  तिक
 (31)  गण शक्ति  के  मामले  में  इस  राजनीतिक  भेदभाव  के  क्या  कारण  sale  अन्य

 दलों  के  कुछ  ईनिक  समाचार  पतों  को  ये  विज्ञापन  दिये  गये  हैं  ?

 138



 da
 4,  1897  लिखित  उत्तर

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बूटा  कलकत्ता  स्थित  क्षेत्रीय  रेलवे  कार्यालयों

 द्वारा  कलकत्ता  के  जिन  समाचार  पतों  को  रेलते  विज्ञापन  दिये  जाते  उनके  नाम  इस  प्रकार

 1  अमत  बाज़ार  पत्निका

 2  हिन्दुस्थान  wees

 3  आनन्द  बाजार  पत्निका

 युगान्तर

 बसुमती

 कालांतर

 सत्ययुग

 विश्वमित्र

 सम्मान

 19  छपते  छपते

 11  रोजाना  हिंद

 12  अ्रसरै  जदीद

 13  अ्राजाद  हिंद

 14  qa  प्रभात

 15  स्टेट्समैन

 16  जननी

 17  लगाम

 at.  जैसी  कि  नीति  विज्ञापन
 भ्रोर >्जॉंगे

 gy  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  ग्रनूमोदित

 fy  जाने  ज
 a  fox  1 14:  1972-73 प्रौढ़  1973-744  विज्ञापन पत्तों  को  ही  विज्ञापन  बन  SUN  @  ।  चंकी दे TAH  गण शाक्त

 ्र  दस  प्र  वार  निदेशालय प  द्वारा  wa  पोलित  नहीं  इसलिये  उत्तर  रेलवे  विज्ञापन  देने  का  प्रश्न  नहीं

 उठत  |

 मसाज  फाइनल  की  विदेशी  इक्विटी  का  परिसमापन

 4875.  श्री  खेस  चन्द  भाई  चावडा  :  क्या  पेट्रोलियम  शौर  रसायन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  मैक्स  फाइटर्स  का  इक्विटी  को  75  प्रतिशत  से  परिसमाप्त  करके  60  प्रतिशत

 कर  देने  को  alan  तिथि  10  1975  है  जैसा  कि  1968
 के  उनके  दुसरे  विस्तार के

 qa में  कहां  गया है

 यदि  हां  इत  शर्त  को  लागू  करने  के  लिये  प्रशासनिक  मंत्रालय  ते  कदम  उठाये

 हैं  तथा  चह  इसकी  तुरन्त  हो  क्रियान्विति  का  सुनिश्चय  किस  प्रकार  करेगा  ;  ate
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 ———  ण  a

 क्यां  सरकार  दूसरें  विस्तार  के  लिये  ग्र नम ति  देने  के  समय  इक्विंटो  की  पेंरिसेमपन  करने

 के  बारें  में  निर्णय  लेने  वाल  '  ला  इ  फैंस  समिति  को  स्थिति  से  अवगत  न  कराने  के  लिये  किसी  को  उत्तरदायी

 रायग  अथवा  मस  फाइज  के  इस  मामले  प्रौद्योगिक  लाख  केस  तथा  अनाधिकृत  विस्तार

 भी  शामिल  को  केन्द्रीय  जांच  ब्योरा  को

 पेट्रोलियम  सनौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  करार  गणेश  से  तक

 सरकार  ने  3-12-70 को  पैसे  फाइज  लिमिटेड  को  बिना  प्रतिवेश  कम्पनी में  10  1975

 तक  भारतीय शेयर  पूंजी  में  259/,  तक  वुद्धि  करने  की  इ  TTSi<  दे  दी  थी  at  उन्हें उस  तारीख से  पहले

 प्रभावकारी  कदम  उठाने  हैं  ।  जित  मंत्रालय  मामलों के  इस  संबंध  में  अनावश्यक

 कदम  रहा है  ।

 क्योंकि  विदेशी  साम्या  पूंजी  में  कमी  किये  जाने  का  मामला  वित  मंत्रालय  मामलों

 के  से  संबंधित  इस  बारे  में  लाइसेंसिंग  समिति  की  अनुमति  प्राप्त  करने  की  कोई

 आवश्यकता  नहीं थ

 wag  डीजल  प्रोडक्ट्स  तथा  अन्य  अ्रौषध  फर्मों  में  मालिकों  की  प्रारम्भिक  साम्य  पंजी

 4876.  श्री  खेम  चन्द  भाई  चावडा  :  क्या  पेट्रोलियम  श्र  रसायन मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 मेस  डेंटल  प्रोडक्ट्स  मस  एगमोर  प्रोडक्ट्स  मैसर्स  ato  ई०

 फुनबोडं  लिमिटेड  और  मस  इंडियन  शो रिंग्स  लिमिटेड  में  इनके  मालिकों  की  प्रारम्भिक  साम्य  पंजी

 कितनी  थी  ate  उनके  द्वारा  प्रारम्भ  में  किये  गये  प्रत्येक  सहयोग  समझौते  की  प्रमख  बातें  क्या  हैं

 क्या  प्रारम्भ  में  किये  गये  सहयोग  समझौतों  में  कोई  संशोधन  किये  गये  हैं  संशोधन

 किस  प्रकार  के  हैं  ;  कौर

 (a)

 बर
 2

 करे  विशिष्ट  Treaties WT ATT  see  के  बिना  कोई  फार्म  सेशन  बना  रही  हैं  यदि  हां तो  उन  फार््स्लेगनों के  गत  नीत  वर्षों  में  उसका  कितना  उत्पादन  किया  गया  प्रौढ़  उन्हें उत्पादन  करने  को
 wants  इन

 ४

 के  क्या  कारण  हैं  ?
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 ata  25,  19  75.  पर  रखें गये  पत्न

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  अनार

 प्रत्येक  कम्पन  को  प्रारम्भिक  साम्य  पूंजी  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं

 रुपयों  में  )

 कम् पतो  का  न  प्रारंभिक  साम्य  पंजी

 SS  Or

 1.  ड्रिल  प्रोडक्ट  2.0

 2.  इग्नोर  प्रोडक्ट्स  उपलब्ध  नहीं  है

 3.  सी ०  ई०  गफ्फार  लि०  4.0

 4.
 इंडियन

 स्टॉलिन  लि०  0.  84
 8

 इत  कम्पनियों  दा  त  किये  गये  aga  यदि  कोई हो  कौर  उनमें  किये  गये  संशोधनों

 तथा  उनके  स्वरूप  w  र
 era

 प्रॉडक्ट्स  लि०  में  प्रारंभ  मिक  साम्य  पूजी  को  मुख्य  मुख्य  बातों  के  बारे  में

 सूचना  एकत्र  की  जा  रह डी  है  शर  सभा  पटल  न  पर रख  दो  जायेगी  ||

 जी  at  हुपप्रश्न  पर  किया जा  tara  far  क्या  उनके  मानते  सो ०  तरो ०  बीज

 लडइ्सप  को  श्रावस्यकता  है  पयना  नहीं  ।

 a

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  थीं

 अध्यक्ष  महोदय :
 मैंने  इसे  साक र  नहीं  यह  सरकार  की  नहीं  नगर  निगम  की

 विफलता  से  सम्बन्धित है  मैंने  किसी  को  बोलते  की  अ्रतुमति  नहीं दीं

 एस०  मत  दप्डवते  कृपया  स्थगन  प्रस्ताव  के  स्वीकार  किये  जाने  के  कारण

 बताय  |  जे  साप  एसा  बताते  राय

 अध्यक्ष  मही दय  यह  स्थित  प्रस्ताव  है  ही  नहीं  ।

 नगर  निगमों  का
 भंग

 किया  जाना  स्थगन  प्रस्ताव  का  मामला  नहीं  बनता  ।  याद  चाह

 तो  इस  पर  चर्चा  र  सकते

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 Papers  Laid  on  the  Table

 श्रौषघ  तथा  भेषज  उद्योग  संम्बन्धी  समिति  का  अन्तरिम  प्रतिवेदन

 मैं पेट्रोलियम  site  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  श्रार०

 सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  श्राम  जनता  को  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  झ्रावश्यफ  औषधियाँ  तथा  श्राम

 घरेलू  दवाइयां  उपलब्ध  कराने
 सम्बन्धी

 उपायों  के  बार  में  ग्रोवर  तथा  भेषज

 उद्योग  सम्बन्धी  समिति  के  बारे  विवरण
 ।

 141



 Papers  Laid  on  the  Table  March  25,  1975

 नि

 (2)  ग्राम  '  जनता  को  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आवश्यक  झ्रौषधियां  तथा  अराम

 घरेलू  easel  उपलब्ध  कराने  सम्बन्धी  उपायोंਂ  के  बारे  में  औषध  तथा

 भेषज  उद्योग  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिशत  की  एक  प्रति  ।

 अ्रौषधियां  के  गुण-प्रकार  नियंत्रण  तथा  संबंधित  मामलों  के  बारे  में
 ha

 ग्रोवर (3)

 तथा  भेषज  सम्बन्धी  समिति  के  अन्तरिम  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति

 सम्बन्धित  मामलों  के  बारे  में (4)  औषधियों  के  गण-प्रकार  नियंत्रण  तथा

 ग्रोवर  तथा  भेज  सम्बन्धी  स्मिति  के  शअ्न्तरिम  प्रतिवेदन  के  बारे  में  एक

 विवरण  ।

 (5)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  प्रतिवेदन  के  अंग्रेजी  संस्करण  के  साथ  हिन्दी

 संस्करण  सभा  पटल  पर न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक
 जला

 a तथा ल ल  भ्रंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखा  wart  देखिए  संख्या  एल०  eto  9298/75]  |

 परिसीमन  आयोग  श्रीदेवी  तथा  विवरण

 न्याय  शर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 सरोजिनी  ॥  में

 लिखित  पत्र  सभा-पटेल  पर  रखती  तीन

 a

 (1)  परिसीमन  अधिनियम  1972  की  धारा  10  की  उपधारा  (3)  के  सन्तप्त

 परिसीमन  झ्रायोग  के  निम्नलिखित  अ्रादेशों  तथा  wait  संस्करण

 की  एक-एक  प्रति

 महाराष्ट्र  राज्य  के  सम्बन्ध  में  परिसीमन  अयोग  का  आदेश  संख्या  30

 जो  दिनांक  7  1974  के  भारत  के
 राजपत्र

 में  अ्रघिसुचना

 संख्या  सां०  रा  में  प्रकाशित
 gat

 था

 मेघा  राज्य  के  सम्बन्ध  में  परिसीमन  आयोग  का  wee  संख्या  35
 क जो  दिनांक  15  1975  के  भारत  के  राजपत्र  प्र घि सुचना

 संख्या  सां०  झा०  में  प्रकाशित  gar  था

 बिहार  राज्य  के  सम्बन्ध में  परिसीमन  अयोग  का  आदेश  संख्या  38  जो

 दिनांक  10  मार्च  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  अ्रधिसुचना संख्या  सां  ०
 ate  130  में  प्रकाशित  gar  था

 (2)  उपयुक्त  atk  में  उल्लिखित  झ्रादेशों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  कारण  वाला  एक  विवरण  ा  अंग्रजी

 संस्करण )  |

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  Ao  9299/75]
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 4  1897  )
 सिंगा

 दिल  पर  रखे  गये
 ——

 राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण-पत्र  (a

 यय “ झ्रापात  बोसा  अधिनियम  और  आपात  जोखिम  (  बिना

 )  स्कीम

 as वित्त
 मंत्रा

 नय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव
 कुमार  मुखर्जी  )

 :  मैं  सभा  पटल  पर  रखता  8

 (1)  सफ़ारी  बचत  प्रमाणपत्र  1959  की  धारा  12  की  उपधारा  (3)
 के  भ्रन्तर्गत  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाणपत्र  संशोधन  1975,

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  दिनांक  13  1975

 के  भारत  के  राज पत्न  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  fro  148  में
 an

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रख  गये  ।  देखिए  संख्या  Uso  go  9300/75]

 {  2)  अपत  जोखिम  बीमा  1971  की  धारा  5  की  उपधारा

 (6)  के  अ्रस्तगत  ara  जोखिम  बीमा  1975

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  18  1975

 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सां०  wo  में  प्रकाशित

 हुई  att

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ZTo  9300/75]

 (3)  रात  जोखिम  बीमा  1971  की  धारा  3

 धारा  (7)  के  अ्रन्तर्गत  आपात  जोखिम  (  उपक्रम )  बीमा

 1975  तथा  अंग्रेजी  की
 एक प्रति  जो  दिनांक  18

 1975  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सां०  श्री  144

 q  प्रकाशित  हुई  थी

 प्रिंयालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  Ao  9301/75]

 18  1975  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  3818  के  उत्तर
 के

 सम्बन्ध  में  कतिपय

 और  जानकारी  देने  वाला  वक्तव्य

 विधि-न्याय  ्र  कम्पनी  ara  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेसब्री  :  मैं  fare

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  विभिन्न  कम्पनियों के  विरुद्ध  एकाधिकारी  तथा  निर्थन्धनकारी  व्यापारिक  व्यवहार

 आयोग  में  दायर  feat  आरोपों  के  बारे  में  ग्र तारांकित  प्रश्न

 संख्या  3818  के  18  1975  को  दिये  गये  उत्तर  के  संबंध  में  कतिपय

 शर  जानकारी  दवे  वाला  एक  खि  भग  @ seat  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  )

 में
 रख  गये

 ।  देखिए  संख्या  एल०  Fo  9302/75]
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 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  620  की  उपधारा  (3)  के  wettest

 भ्र घि सुचना  संख्या  are  aio  fro  311  तथा  प्रंग्रेजी  की

 एक  प्रति  जो  दिनांक  8  are  1975  के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित

 हुई  थी  अर  जिसके  द्वारा  मंसर्स  ऊषा  म्यूचुअल  बैनिफिट  सोसाइटी  लिमिटेड

 जिसका  पंजीकृत  कार्यालय  पश्चिम  बंगाल  में  म्यूरल  बैनिफिट

 सोसायटी  घोषित  किया  गया  है  ।

 में  रखे  गये  लिए  संख्या  एल०  Zlo  9303/75]

 पराधीन  बेकस  वितरण  तथा  मलय  संशोधन  आदेश

 पेट्रोलियम  शर  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  पी०  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 mara  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  झ्रन्तगंत

 fea  वैक्स  वितरण  तथा  मूल्य  संशोधन  1975  तथा  प्रंग्रेजी

 संस्करण )  को  एक  प्र।त  जो  दिनांक  15  मान  1975  के  भारत क  राजपत्र में  प्रति  सूचना  संख्या
 सा०  सां०  नि०  में  प्रकाशित  gat  था ।

 में  रखे  गय  |  देखिये  संख्या  एलटा  ०  9304/75]

 अनुसूचित  जातियों  तिरा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  भर्ती  में  हुई  प्रगति

 के  बारे  में  प्रतिवेदन

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बटा  :  में  31  1974 को  समाप्त  हुई

 छमाही  के  रेलवे  में  भर्ती  ate  पदोन्नति  के  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्त  स्थानों  पर  उनकी  भर्ती/पदोन्नति  के  सम्बन्ध

 में  हुई  प्रगति  के  बारे  में  प्रतिवेदन  तथा  अग्रेज़ी  की  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखता  में  रख  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  eo  9305/75]

 राज्य सभा  से  सन्देश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  मुझ  राज्य  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सुचना

 दना है

 fe  राज्य  सभा ने  24  1975  की  ट्रपति  बैठक  में  एक  प्रस्ताव

 स्वीकार  फिया  जिसमें  लोक  सभा  से  बाल
 दत्तक  गृहण  विधेयक ,  1972

 सम्बन्धी  दोनों  स् सभाश्रों  की  संयुक्त  समिति में  श्री  सिंह  के  निधन  के

 कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  लोक  सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त  fea  जाने
 सिफारिश  की  गयी
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 मार्चे  25,  1975  सदस्यों  की  भ्रतुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 कि  राज्य  सता  को  विनियोग  1975  के  बारे  जो  लोक  सभा

 द्वारा  20  ञ्च  1975  को  पास  किया  गया  था  लोक  सभा  से  कोई

 रिश  «ढा  परना

 fe  राज्य  सभा  को  पॉंडिचेरी  विनियोग  1975  के  बारे  जो

 लोक  सभा  द्वारा  20  1975  को  पास  किया  गया  लोक  सभा  से

 ई  सिफारिश  नहीं  करनी

 कि  राज्य  सभा  को  पाण्डिचिरी  विनियोग  1975

 के  बारे  जो  लोक  सभा  द्वारा  20  1975  को  पास  किया  गया

 लोक  सभा  से  कोई  सिफारिश  गुड  करनी है  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण

 सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF  SCHEDULED  CASTES  AND  SCHEDULED
 TRIBES

 34  बां  प्रतिवेदन

 शो  डी  बसुमतारी  रुराझपर  में  भूतपूर्व  भारी  उद्योग  मन्त्रालय--हिन्दुस्तान  मशीन

 टूल्स  लिमिटेड  में  श्रतुछुचित  जातियों  तथा  श्रनुमुचित  जनजातियों
 के

 लिये  ग्रामीण  तथा  नियोजन

 के  बारे  में  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्ध  समिति  के  30  वें

 प्रतिवेदन  में  दी  गयी  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  34  वां

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 सोक  लेखा  afafa

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 140  at  प्रतिवेदन

 श्री  ज्योतिमंय  (  डायमंड

 में  रक्षा  उत्पादन  के  बारे  में  भारत  के  नियंत्रक  कौर  महालेखापरीक्षक  के  वर्ष  1971-72

 के  संघ  सरकार  में  दिये  गये  पैराग्राफ ों  पर  लोक  लेखा  समिति  के

 121  वें  प्रतिवेदन  में  दी  गयी  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  द्वारा की  गय  कार्यवाही  के  सम्बन्ध

 में  समिति  का  140  वां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 सभा  को  बैठकों  से  सदस्यों की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  ABSENCE  OF  MEMBERS  FROM  THE  SITTINGS  OF  THE  HOUSE

 प्रतिवेदन

 Shri  Chandrike  Prasad  (Balia):  I  beg  to  represent  Ninteenth  report  of  the
 committee  on  absence  of  Members  from  thg  sittings  of  the  House.
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 Revision  of  Pay  Scales  of  Teachers  in  Delhi  (St.)
 March

 25,  1975
 नाल

 दिल्ली  के  अ्रध्यापकों  के  वेतनमानों  के  पुनरीक्षण  के  बारे  में  बाध्य

 STATEMENT  RE.  REVISION  OF  PAY  SCALES  OF  TEACHERS  IN  DELHI

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (xto  एस  नूरुल  :  जेसा  कि  सदन

 को  मालूम  दिल्‍ली  के  स्कूलों  के  अध्यापको  द्वारा  कथित  बैठ-हड़ताल  पर  ध्यानाकर्षण

 नोटिस  के  उत्तर  में  मैंने  18  1975  को  लोक  सभा  में  एक  वक्तव्य  दिया  था  ।  इस

 सम्बन्ध  में  मैंने  यह  बताया  था  कि  सरकार  के  लिए  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  से

 हटना
 सम्भव  नहीं  जिसने  इस  मामले  प्र  गम्भीरता पू वेक  विचार  किया  गया  था  ।  तथापि

 मैंने  सदन  को  यह  आश्वासन  दिया  था  fe  सरकार  तीसरे  बतन  आयोग  की  सिफारिशों  के

 ढांचे  के  अन्दर  अ्रध्यापकों  द्वारा  उठाए  गए  प्रश्नों  की  जांच  करेगी ।

 2.  सरकार  ने  इस  विषय  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  तथा  प्राथमिक  ar

 प्रशिक्षित  स्नातक  अध्यापकों  के  लिए  निम्नलिखित  बेसन-मानों  को  श्रुति  रुप  से  झ्रनुमोदित

 किसा
 है

 a

 तीसरे  वेतन  श्रांयोग  द्वारा  सरकार  द्वारा  श्रीमान दिल
 वर्तमान  बं तन मान  सिफारिश  किए  गए  बतन मान  संशोधित  वेतन  मान

 प्राथमिक  स्कूल  अध्यापक

 165-10-215-15-275-
 380-1  5-50  रो ०

 15-560  15~560

 ७७५. प्रवरणग्रड | र

 340-20-400  530-20-630 530-15-560-20-620

 प्रशिक्षित  स्नातक  अ्रध्यापक

 -550

 25-750

 जहां  तक  दिल्‍ली  के  प्राथमिक  स्कूलों  के
 अध्यापकों

 का  सम्बन्ध  उनके  लिए  केवल

 एक  ही  वेतन  मान  जैसा  कि  ऊपर  बताया  गया  है  :

 जहां  तक  अध्यापक  के  अन्य  वर्गों  का  सम्बन्ध  वेतनमान  वही  होंगे  जिनकी  सिफारिश

 तीसरे  वेतन  आयोग द्वारा  की  गई

 3.  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  तीसरे  वेतन  write  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  वेतन
 निर्धारण  के  सूत्र  तथा  सरकार  द्वारा  अब  अन्तिम  रूप  से  अनुमोदित  fru  गए  वेतनमानों के
 ara  पर  विद्यमान  श्रध्यापंक  अर्थात्‌  ऐसे  अध्यापक  जिनकी  नियुक्ति  1-1-73  से  पहले की

 ie = गई  संशोधित  वेतनमानों  को  1971  के  वेतनमानों  से  भी  अ  |  क  अनुकूल  यदि  ये
 wer  विकल्पों  का

 विवेकपूर्ण  प्रयोग  करें  ।
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 ~~
 da  4,  1897  ्  मंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन

 बा

 4,  सरकार  ने  प्रवीण  ग्रेडों के  पदों  की  संख्या  प्रत्येक  वर्ष  में  स्थायी  पदों के  15  प्र०  16.0

 से  स्थायी  तथा  उन  अस्थायी  पदों  का  20  प्र०  To  करने  का  निर्णय  किया  जो

 सं
 न्र

 तीन  ag  अथवा  उससे  अधिक  समय  ग्रस्तित्व  में  इससे  अध्यापकों  को  बड़ी  संख्या  में

 प्रवीण  ग्रेंड  का  लाभ  मिलेगा  ।  हाई  स्कूलों  के  मुख्याध्यापक ों  माध्यमिक  स्कूलो ंके  वाईस

 प्रिंसिपलों  तथा  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  के  प्रिंसिपलों  के  लिए  कोई  प्रकरण  ग्रेड  नहीं  होंगा  |

 5.  स्कूल  शिक्षा  की  नई  पद्धति  (10-12)  को  शुभारम्भ  करने  ate  शिक्षा  के  सभी

 स्तरों  पर  पाठ्यचर्या प्र ों  को  पुनर्गठित  करने  के  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  लिए  गए

 निर्णय  से  आशा  है  कि  werent  के  लिए  पदोन्नति  के  अवसरों  में  और  वृद्धि  होगी  ।

 6.  संशोधित  वेतनमानों  को  केन्द्रीय  किसानों  वाले  अन्य  संघ  शासित  प्रदेशों  ak

 संगीत  जैसे  तथा  निकोबार  लक्ष  दमन  ौर  दीव

 तथा  केन्द्रीय  स्कूलों  में  लागू  किया  जाएगा  ।

 7.  मुझे  पूरी  तराशा है  कि  भ्र ध्या पंक  सरकार  के  इन  निर्णयों  का  स्वागत  करेंगे  और

 mia  झ्रांदोलन  को  तत्काल  समाप्त  कर  देंगें  तथा  अपना  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  देंगे  ।

 8.  दिल्‍ली  उच्चतर  माध्यमिक
 परीक्षा

 में  बैठने  वाले  विद्यार्थियों  द्वारा  अनुभव  की  जाने

 वाली  अ्रनावश्यक  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  केन्द्रीय  माध्यमिक  भिक्षा  बोर्ड  द्वारा  शी  i>

 तीनतीन  परीक्षा  आयोजित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी
 :

 मुझे  पता  चला  है  कि  शिक्षकों  से  परामर्श  नहीं  किया  गया  था  ।

 अतएव  मैं  चाहता  हुं  कि  मंत्री  महोदय  शिक्षकों  से  मिलें  ।  )

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 Business  Advisory  Committee

 प्रतिवेदन

 निर्माण  att  orate  तथा  संसदीय  ard  मंत्री  Fo  रघु
 :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूँਂ

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति के  प्रतिवेदन  जो  24  1975  को

 सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  6.0

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  (  :
 मैं  संशोधन रखता  हूं  ।

 meat  महोदय  प्रतिवेदन  के  प्रस्तुत  करते  समय  कोई  संशोधन  नहीं  रखा  जा  सकता  |

 जब  मंत्री  महोदय  आगामी  सप्ताह  की  कार्यवाही की  घोषणा  करते  हैं  प्रापको  पर्याप्त  wae  दिये

 जाते
 हैं

 ।

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  उस  समय  मंत्री  श्री

 रघुरमैया

 जी  कह  देते  हैं  आपको

 नहीं  सुनेंगे  प
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 Business  Advisory  Committee  Report  Chaitra  4,  1897  (Saka)

 ———  ४

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रतिवेदन  यहां  पर  स्वीकृति  के  लिये  जाताहै  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्ज  :  कम  से  कम  संशोधनों  को  गम्भीरता  से  जाना  चाहिये ।

 श्री  ह ०  रिरिया  सदन  में  जो  कुछ  भी  कहा  जाता  है  में  उसे  प्रवीण  ही  सम्बन्धित  मंत्री  के
 । पास  भेज  देता हूं

 श्री  एस०  एम०  बुर्जों  :  मैं  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  महंगाई  भत्ते  के  मामले  पर  बहस

 की  मांग  करता  रहा  हूं  ।  कृषि  मंत्री  श्री  जगजीवन राम  ने  18  1975 को  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों के  प्रतिनिधियों को  आश्वासन  दिया  था  ।  इसे  कायें  सूची  में  सम्मिलित किया  ।

 श्री  के  ०  रख  रिया  मेरा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।  माननीय  सदस्य  नई  मद  जोड़ना

 चाहते हैं  ।  मेरा  मत्त  है  कि  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  का  व्यवस्था  का  प्रश्न  ठीक  है  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  वित्त  मंत्री  महोदय  विदेश  जा  रहे  हैं  ।  भ्रतएव  मैं  चाहता  हुं  कि

 महंगाई  भत्ते  के  मामले  पर  वह  वक्तव्य  दें  ।

 श्री  सेझियान  श्री  बनर्जी  इस  मामले  को  बार  बार  उठाते  रहे  हैं  ।  श्राप

 सरकार को  देने  के  लिए  कहें  ।

 श्री  एस०  एम०  :  कृपया  मुझे  अपना  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाने  दें  ।

 maa  महोदय  :  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  बहुत  से  प्रस्ताव  हो  wea हैं  ।  यदि  सभी  सदस्य

 सभा  में  ऐसे  प्रस्ताव  लाने  लगें  तो  क्या  स्थिति  होगी
 ?

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  यह  स्पष्ट  रूप  से  स्वीकार  किया  गया  है  कि  प्रति  सप्ताह  दो  विषयों

 पर  अल्प  अवधि  के  लिये  विचार  किया  जायेगा  ।  संसदीय  किये  मंत्री  यह  कह  कर  बच  जाते  हैं  कि

 वह  मंत्री  महोदय  को  सुचित  कर  देंगे
 ।

 परन्तु  कई  सप्ताहों  के  भी  वक्तव्य  नहीं
 दिया  जाता  ॥

 ! इसलिए  हमें  संरक्षण  दें

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सदा  आपको  देने  के  यत्न  करता  हूं  ।  कार्य  मंत्रणा  समिति

 में  भी  wrest  समय  दिया  गया  था  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  महंगाई  भत्ते  के  मामले  एवं  तोड़-फोड़ में  भाग  लेने  वाले  रेल  कर्मचारियों
 ह  भरत  |  eh  eer  op  द  न  tia  ee  के  विस्थापितों

 के  लिये
 25

 करोड़  रुपये  दिये  हैं  जो  कि  प्रति  व्यक्ति
 100  रुपया भी  नहीं  बैठता ।

 झिझक  महोदय  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  देता  ।

 श्री  सेझियान  :  मंत्री  महोदय  कल  अपना  वक्तव्य  दें  ।

 ०
 एम०  बनर्जी  :  महंगाई भत्ते  के  बारे  में  या

 तो  श्री  सुब्रह्मण्यम  या  श्री  मुखर्जी  झपना

 sree  दें
 ॥. यदि

 बह  यह  कह  दें
 कि

 मेरा  ब्रस्ट  गलत  है  तो  मैं  नियम  290  के  परन्तुक के श्रन्तगंत  एक  मूल  प्रस्ताव  पेश  करूंगा  |
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 25,  1975  नियम  377  के  मामला
 ee

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अध्यक्ष  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  अध्यक्षता  करता  है  जब  श्राप  इसके

 निर्णय  के  बारे  में  कुछ  कहते  हैं  तो  मुझे  उसे  स्पष्ट  करने  में  कठिनाई  हो  जाती  है  ।  यह  मामला  aaa

 सरकार  के  बीच  है  ।  भ्रच्छा  यही  है  कि  हम  इसी  प्रथा  को  निभाते  रहें  अ्रगले  सप्ताह  के  लिए

 सभा  के  कार्य  पर  बोलते  हुए  श्राप  इन  सब  बातों  का  उल्लेख  कर  सकते  हैं  |

 श्री  के०  रघुर्रामिया :  7  से  आरम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  लिये  कार्य  पहले  ही  समाचार

 में  यदि  विपक्ष  के  सदस्य  उचित  समझें  तो  मैं  कल  वक्तव्य दूंगा  |

 श्री  संविधान  :  विपक्ष  नहीं  अपितु सभा

 श्री  एस०  एम०  बुर्जों
 :

 कल  के  पश्चात्‌ सभा  10  दिन  के  लिए  स्थगित  हो  रही  है  ।  कहा

 गया है  कि  15  मार्चे  को  बैठक  हो  रही  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  कभी  घोषणा  कर  दी  जाये  किन्तु कल

 वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  अरपना  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहते  हैं  |

 श्री  एस०  एम०  बनों  :  किन्तु  श्राप  उन्हें  वक्तव्य  देने  के  लिए  कह  दीजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  है  —

 यह  सभा  24  1975  को  सभा  में  पेश  किए  कार्य  मंत्रणा  समिति  के

 प्रतिवेदन  से  सहमत  है  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar  ॥

 The  motior  was  adopted

 नियम  377%  अन्तर्गत  मामला

 Matter  under  Rule  377

 अकादावाणी  द्वारा  सभा  में  कार्य  की  कतिपय  मदों  का  प्रसारण  न  किया  जाना

 श्री  ज्योतिमंय  ag  :  लगभग  दो  सप्ताह  पूर्वे  मैंने  श्री  चन्द्रकुमार  गुजराल

 के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  थी  ।  उसमें  मैंने  कहा  था  कि  श्राकाशवाणी  ने

 कार्य  की  दो  मदों  का  जान  बूझकर  प्रसारण  नहीं  किया  क्योंकि  उनसे  सरका
 र

 पर  झा घात  पहुंचता  |

 एक  श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  द्वारा  गलती  करने  पर  क्षमा  मांगने  के  बारे  में  थी  शर  दूसरी  धातु  कौर  खनन

 व्यापार  निगम  द्वारा  गंभीर  त्रुटियों  के  बारे  में  थी  ।  ये  दोनों  ही  बातें  अराल  इंडिया  रेडियो  से  प्रसारित

 नहीं की  ।  मेरा  इतना  ही  कहना  है  कि  इस  तरह  के  सरकारी  निकाय  को  संसद्‌  में  होने  वाली  बातों  को

 | ) सही  रूप  से  प्रकाशित  करना  चाहिये  ।  दूसरे  दिन  समाचार  में  इसका  विस्तृत  उल्लेख  था

 जो  बात  सरकार  के  पक्ष  में  होती  है  उसे  विस्तृत  रूप  में  प्रसारित  किया  जाता  है  कौर  जो  विपक्ष  में  होती
 है  उसे  छिपाने  का  प्रयास  किया  जाता  है  ।

 न्य
 मैं  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  पर  जौर  नहीं  दे  रहा  हं >  किन्तु आप  उन्हें  कह  दीजिए  कि  वे  सभी

 बातों  का  समुचित तथा  ईमानदारी  से  प्रसारण  करें  ।
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 Suspension  of  Sub-rule  (2)  of  Rule  206  of  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of  Business  March  25,  1975

 सुचना  तौर  प्रसारण  मंत्री  आई ०  Fo  माननीय  सदस्य  ने  संसद्‌  समीक्षा

 का  उल्लेख  किया है  ।  12  मार्च  की  संसद्‌  समीक्षा  डे  इन

 जा टाइम्ज  के  श्री  Uo  एन०  प्रभु  ने  लिखी  ।  संसदीय  समीक्षा  लिखने  का  कार्य  बारी-बारी  से
 प्रभुत्व

 पत्न कारों  को  सौंपा  जाता  हैं  जो  समाचार  पत्न  के  लिए  प्रेस  दीर्घा  से  संसद  की  कार्यवाही

 को  भी
 लेते  हैं  ।  12  मा  को  श्री  प्रभु  को  इस  तरह  की  कोई  हिदायत  नहीं  दी  गई  कि  वह  संसद

 समीक्षा  में  किसी  प्रकट  का  परिवर्तन  करें  ।  उन्होंने  जो  कुछ  तैयार  किया  उसमें  कोई  परिवर्तन

 नहीं  किया  गया  |  समयाभाव  के  कारण  प्रसारण  के  समय  कुछ  पंक्तियां  हटा  दी  गईं  ।  ये  पंक्तियां कुछ
 माननीय  सदस्यों द्वारा  बजट  पर  दिये  गये  भाषणों के  सम्बन्ध  में  थी  न  कि  उन  मामलों  के  बारे  में

 जिनका  उल्लेख  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  ने  किया  ।  स्वत  श्री  ज्योतिमंय बसु  का  कहना  सही  नहीं है  ।
 समाचार सेवा  प्रभाग  द्वारा  इन  विषयों पर  लिखी  गई  किसी  भी  बात  को  नहीं  काटा  गया  ।  मैंने

 दिन  की  संसद्‌  समीक्षा  की  प्रति  आपको  भेजी  है  ।

 tt  श्याम  नन्दन  सिर  गत  सत्न  के  दौरान  ares  कहा  था  कि  मैं  सभा  की
 :

 कार्यवाही  के  बारे  में  प्रसारित  की  जाने  वाली  बातों  को  देखूंगा  कि  क्या  उन्हें  तोड़-मरोड़  कर  पेश  किया

 जाता  है  ।  हमने  कई  उदाहरण  दे  दिये  हैं  ।  आपको  व्यक्तिगत  रूप  से  इस  मामले  पर  ध्यान  देना

 चाहिये  या  फिर  सामान्य  प्रयोजन  समिति  को  इसकी  जांच  के  लिए  कहना  चाहिए  कि  संसदीय  कार्यवाही

 के  प्रसारण  में  किसी  तरह  की  गड़बड़ी  तो  नहीं  की  जाती
 ।

 श्री  झाई
 ०  ह०  :  माननीय  सदस्य  मामले  को  व्यापक  बना  रहे  हैं  ।  मैंने  तो  श्री बसु  को

 झूठे  are  लगाने  के  लिए  शान्त  किया  ।  उन्होंने  सभा  में  arte  लगाया  कि  स्क्रिप्ट  में  परिवर्तन

 किया  गया  ।

 श्री  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  मैं  सिद्ध  कर  मैंने  कहा  है  कि  मुझे

 इस  बारे  में  जानकारी  मिली  है  ।  वह  झूठ  बोल  रहे  हैं
 Kk

 Wieyey  महोदय  :  श्राप  समुचित  भाषा  प्रयोग  कीजिये  ।  यह  वाक्य  fears  में  नहीं  रखा

 जायेगा ॥

 at  इमाम  नन्दन  सिश  :  यह  चत  किया  जाना  चाहिये  कि  सभा  की  कार्यवाही  के

 बारे  में  प्रसारण  में  किसी  तरह  का  हेर-फेर न  हो  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि इस  तरह  की  कोई  बात  मेरे  ध्यान  में  लाई  गई  तो  मैं  उस  पर  विचार
 करूंगा  |

 ल

 र  लानुदानों  की  मांगों  के  बारे  में  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन

 सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  206  के  उपनियम  (2)  का  निलम्बन

 SUSPENSION  OF  SUB-RULE  (2)  OF  RULE  206  OF  RULES  OF  PROCEDURE  AND
 CONDUCT  OF  BUSINESS  IN  LOK  SABHA  IN  RELATION  TO  DEMANDS

 FOR  GRANTS  ON  ACCOUNT  (NAGALAND)

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )

 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हुं
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 4  1897  प्र, कर  तथा  का  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम

 206  क
 उपनियम  (2)  का

 निलम्बन

 वित्तीय  ad  1975-76  के  दौरान  नागालैण्ड  सरकार  के  व्यय  सम्बन्धी  अनुदानों

 की  मांगों के  सम्बन्ध  लोक  सभा  के  प्रक्रिया तथा  कार्यो-संचालन  सम्बन्धी

 नियमों के  नियम  206  के  उप-नियम  (2)  को  जहां तक  यह  मदों  में  विभा  जित

 प्रत्येक  अनुदान  के  अ्रन्तर्गत  विस्तृत  अनुमान  के  विवरण  से  सम्बन्ध  रखता

 इस  सभा  द्र  लेखानुदान  स्वीकृत  किये  जाने  के  प्रयोजनार्थ  निलम्बित  किया

 जाये  114.0

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  परिचालित  समाचार  भाग-दो  में  कहा  गया  है  कि

 नागालैण्ड  सरकार  के  बारे  में  1975-76 के  लिये  चित्त  मंत्रालय  से  प्राप्त  प्रतियां  सदस्यों के

 प्रयोजनार्थ  संसद्‌  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं  ।  हमारी  प्रतियों कहां  हैं  ?  यह  क  सम्भव है
 कि  दोनों  vara  के  776  सदस्य  पुस्तकालय में  जाकर  बजट  कागजों  को  देखें  ?  वहां की  सरकार

 को  गिराने  की  क्या  जल्दी  पड़ी  है  ?

 meat  श्राप  केवल  तकनीकी  झ्रापत्तियां  उठा  सकते  हैं  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु
 :

 मेरा  अनुरोध  है  कि  यह  प्रस्ताव  पेश  करने  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।

 यदि  ऐसा  किया  गया  तो  सभा  की  गरिमा पर  ठेस  पहुंचेगी  ।

 श्री  सेझियान  मैं  तो  यह  बात  मंत्री जी  को  सहायता देने  के  लिये  उठा  रहा  हूं  ।  वह

 लेखानुदानों के  मामले  में  नियम  206  (2)  का  निलम्बन  करना  चाहते  यदि  arr  काय॑  सूची

 देखें  तो  भ्रनुदानों  की  भ्रनुपुरक  मांगों  पर  भी  मतदान  किया  जाना  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चार्जों
 :

 )
 :

 कोई  भी  नियम  पूर्णतया  निलम्बित  किया  जा  सकता है
 नदी  आंशिक  रूप  से  ।  मैंने  यह  प्रश्न  पहले  भी  उठाया  था  किन्तु  उस  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 गया
 |  गर्त  या  तो  पूरा  नियम  ही  निलम्बित  किया  जाये  या  फिर  कदापि न  किया  जाये  ।

 wea  महोदय  :  इस  मामले में  कठिनाई  वास्तविक  है  ।  पहले  भी  ऐसे  ही  प्रति  दिन

 था  श्र  ऐसा  किया  गया  ।  wa  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  जब  पहले  ऐसा  किया  गया  है  तो

 क्यों  नहीं  किया  जा  सकता  ।  श्राप  ही  इस  पर  निर्णय  लीजिये  ।  क्या  ही  संविधान  कोई  सुझाव

 देना  चाहते  हैं  ।  wa  देखना  यह  है  कि  राज्य  के  हितों  में  हमें  करना है  गलती हो  गई

 है  उसका  क्या  किया  जा  सकता है  ।  प्रश्न यह  है  :--

 वित्तीय  वर्ष  1975-76 के  दौरान  नागालैण्ड  सरकार  के  व्यय  सम्बन्धी  अनुदानों

 की  मांगों  के  सम्बन्ध  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों

 के  नियम  206  के  उप-नियम  (2)  जहां  तक  यह  मदों में  विभाजित  प्रत्येक

 अ्रनुदान  के  श्रन्तगंत  विस्तृत  अनुमान  के  विवरण  के  सम्बन्ध  में  रखता  इस

 सभा  द।रा  लेखानुदान  स्वीकृत  कित  जाने  के  प्रयोजनाथे  निलम्बित  किया  जाये  18.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted

 नागालैण्ड  के  सम्बन्ध  में  उद्  घणा  के  अनुमोदन  सम्बन्धी  सांविधिक  नागालैण्ड

 1975-76  र/मार्य  चर्चा  लेखानुदानों  को  मांगें
 1975-76  कौर  अनुदानों  को

 अनुपूरक  )  1974-75.
 STATUTORY  RESOLUTION  RE.  APPROVAL  OF  PROCLAMATION  IN  RELATION

 TO  NAGALAND,  NAGALAND  BUDGET,
 DEMANDS  FOR  GRANTS  ON  ACCOUNT  (NAGALAND),  1975-76  AND:
 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (NAGALAND),  1974-75.
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 Statutory  Resolution  re.  Approval  of

 Proclamation  in  relation  to  Nagaland,  etc,  Chaitra  4,  1897  (Saka)

 _

 Te  मंत्री  कण  ब्रह्म नन्द  भ्रध्यक्ष  मैं  निम्नलिखित  संकल्प

 qq  करता  हूं  —

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  22  1975  को  नागालैण्ड  राज्य  के  सम्बन्ध  में

 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का  अनुमोदन

 करती है  ।”

 1974  में  हुये  सामान्य  चुनावों  के  बाद  नागालैण्ड  में  संयुक्त  प्रजातंत्र  मोर्चे  ने  श्री  विजोल

 की  अध्यक्षता  में  मंत्रिमंडल  की  स्थापना  हुई  ।  तदुपरांत  9  का  संयुक्त  प्रजातंत्र  मोर्चे  13

 सर्वस्य  नागालैण्ड  राष्ट्रवादी  संगठन  के  सदस्य  बन  गये  पर  वीजा त  मंत्रिमंडल  को  त्यागपत्र  देना

 पड़ा  ।  इ  फके  बाद  श्री  जस  की  के  अध्यक्षता  में  नागालैण्ड  राष्ट्रवादी  संगठन  का  मंत्रिमंडल  भ्रातृत्व

 मंगाया  ।  19  1975 को  संयुक्त  प्रजातंत्र  मोर्चे  के  नेता ने  राज्य  पाल  को  कहा  कि  उनके

 का  विधान  सभा  में  में  बहुमत  है  ।  राज्यपाल ने  कहा  चूंकि  सत्र  जारी  इस  बात

 की  जांच  सभा  में  की  जा  सकती  है  कि  किस  दल  का  बहुमत  है  ।  20  1975 को  यद्यपि

 परिषद्‌ की  बैठक तो  हुई  पर  श्रध्यक्ष  महोदय  ने  उसे  झ्र निश्चित  काल  के  लिये  स्थगित  कर  दिया
 |

 इस  बात  का  पता  न॑  लगाया  जा  सका  कि  किस  दल  का  बहुमत  है  ।  विधान  परिषद्‌  के  सचिव
 क  झ्रोर  से  राज्यपाल  को  एके  पत्न  भेजा  गया  समें  कहा  गया  है  कि  अध्यक्ष  महोदय ने  सभा  को

 अ्रनिश्चित  काल  के  लिये  इसलिये  स्थगित  किया  क्योंकि  मंत्री  महोदय  ने  विरोधी  पक्ष  पर  यह  आरोप

 लगाया fe  उन्होंने  उनके  तीन  मंत्रियों  के  भ्र ति रिक्त  सात  सदस्यों  को  भी  अपनी  झर  मिला

 लिया  है  कौर  जब  तक  इस  बारे  में  आवश्यक  जांच  नहीं  कर  ली  जाती तब  तक  सदन  की
 =

 बैठक  कुछ  दिनों  बाद  पुनः  चालू  की जा  सकती  है  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  कि  यह

 संवैधानिक  पेचीदगियां  से  भली  भांति  wave  है  कौर  उन्होंने  यह  फैसला  कर  लिया  है  कि

 वहँ  एक  महीने  तक  सभा  की  बैठक  नहीं  होने  इतना  समय  तो  तनाव  समाप्त  होने  तथा

 सामान्य  वातावरण  के  निर्माण  में  लग  जायेगा  ।  26  1975  क  राज्यपाल  की  रिपोर्ट में  भी

 द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356 के  वहां  की  विद्यमान  स्थितियों में  उद्घोषणा
 जारी

 करनें  की  झ्रावश्यकता बताई  गई  है  ।  राष्ट्रपति  ने  22  1975  को  उद्घोषणा  जारी

 करने  का  आदेश  दिया  ।  सदन  उद्घोषणा  को  अपनी  स्वीकृति  दे  दे  ।

 at  सोमनाथ  चार्जों  :  नियम  206  को  आंशिक  रूप  से  निलम्बित  किया  गया

 नियम  214
 का  निलम्बन  नहीं  किया  गया है

 |  लेखानुदान  206  के
 अन्तर्गत  नहीं

 ।

 लेखानुदान  पर  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  |

 at  सेमिनार
 )  सरकार ने  22  1975 को  नागालैण्ड  की  स्थिति

 के  बारे  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  को  प्रस्तुत
 किया है  ।  इस  उद्घोषणा के  अन्तर्गत  19  मदों  को  निलम्बित किया  गया  जिन्हें  मेरे

 नुसार  इस  उद्घोषणा के  द्वारा  निलम्बित नहीं  किया  जां  सकता

 इंस  उद्घोषणा  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (2)  का  निलम्बन  किया  है  इस  अ्रनुच्छेद  के
 भ्रनुसार

 किसी
 राज्य

 के  लेखों से  सम्बद्ध  नियंत्रक  कौर  हम  लेखा  परीक्षक  की  रिपार्ट  उस  राज्य  में
 राज्यपाल  को  जानी

 चाहिये  जो  कि  उन्हें  राज्य  की  विधान  सभा  के  समक्ष  नहीं  रखी  जा  सकती  है
 कौर इस  संसद्‌  को  झपने

 वंचित  रखा  गया  है

 wr  अधिकारों
 जो  कि  उसे  अनुच्छेद  356  के

 प्रश्नगत  प्राप्त  होते  से

 we  सवैधानिक  उपबन्ध  के  विरुद्ध  हैं  ।
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 नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  उदघोषणा  के  ग्र नमो दन  सम्बन्धी मान  25,  1975

 सांविधिक  scarfs
 a

 A  अनुच्छेद  323 के  उसम खण्ड  (2)  की  मद संख्या  19  के  बारे  में  भी  आपत्ति है

 लॉक  सेवा  झ्रायोंग की  रिपोर्ट  की  उल्लेख है  ।  इसकें  अनसार  राज्य mam  प्रतिवर्ष  राज्यपाल
 को  एक  रिपोर्ट देगा  राज्यपाल उस  रिपोर्ट को  सभा  के  समक्ष  रखेगा  लेकिन  उस  उपबन्ध  कां

 निलम्बन  करके  सरा  इंस  सदन  को  उस  प्रभावों  की  रिपोर्ट पर  चर्चा  करने  के  afar  afar

 कर  रही है  ।

 ६  ए०  केवीचसा  हाल  में  नागालैण्ड  में  हुई  दल  बदल  कौर  पुन

 दल  बदल  की  घटनाओं  से  नागालैण्ड  तथा  नागालैण्ड  विधान  सभा  की  प्रतिष्ठा  गिरी  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय :  अपक  बाद  में  अवसर  दिया  sim  ।  कुछ  संवैधानिक  आपत्तियां

 उठाई  गई  पहले  उनको  सुनने  दीजिए  ।  जब  चर्चा
 प्रारम्भ

 तो  आपको  प्रवीण  अवसर

 दिया  जायेगा  |

 io  सथ  दण्डवत  हमें  ग्रनच्छेद  356  आर  रच्छ  151  को  एक  साथ

 पढ़ना  चाहिये  ।  इस  मामले  का  कानूनी  तथा  संवैधानिक  पहल  बहुत  महत्वपूर्ण  क्योंकि  इंस  से  संसद

 के  अधिकार  तथा  संसद  के  प्रति  दायित्वों  पर  ara  ्राती है है  ।

 ag  सच  हैं  कि  अनुच्छेद  356  (1)  में  स्पष्ट  रूम  से  कहा  गया  है

 में  के  किसी  निकाय  प्राधिकारी  से  सन्नद्ध  इस  संविधान  के  किन्हीं  उपबन्धों

 सहित  एस क  प्रवर्तन को  पुर्णतः  या  अंशतः  निलम्बित करने  के  लिये  उत्तर

 प्रासंगिक  श्रानषगिक  उपबन्ध  बना  सकेगा  जैसा  कि  राष्टपति  को  उद्घोषणा

 के  उद्देश्य  को  प्रभावी  करने  के  लिये  श्रावश्यकं  या  वांछनीय  दिखाई

 ग्रानबंगिक  शब्दों  का  बहुत  बड़ा  महत्व  है  कयोंकि  इसका  प्रभाव  संसद्‌
 की

 शक्तियों पर  पड़ता  संविधान के  शझ्रनच्छेद  151 (2)  का  निलम्बन कर  देने से  भारत  के

 नियंत्रक और  महालेखा  परीक्षक के  प्रतिवेदन राज्य  के  राज्यपाल  द्वारा  विधान सभा  के  समक्ष  नहीं

 रखे  जा  सकेंगे  इसका  यह  होगा  कि  वे  प्रतिवेदन  न्  के  समक्ष  नहीं  जायेंगे  प्रौढ़  संसद  उनकी

 जांच कर  पायेगी  ।  इसलिये  भ्रनुच्छेद  356  के  meta  हमें इस  विशिष्ट पहलू  को  मानुष  गीत

 श्र  प्रॉर्सगिंक नहीं  बनने  देना  क्योंकि  इससे  संसद  के  अधिकारों  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  ग्रध्यक्ष  हमारे  देश  में  बार  बार  श्रनच्छेद  356  का  सहारा

 लिया जा जाता
 है  ।  मैं

 समझता हूं
 कि  हमारे  लिये  इस  अनुच्छेद  को  भली  भांति  समझना  पति  झ्रावश्यक

 इस  अनुच्छेद में  स्पष्ट  रुप
 से  कहा  गया है  कि  राष्ट्रपति  राज्य  में  किसी  निकाय  या  प्राधिकारी

 संबंद्ध  इंस  संविधान  के  किन्हीं  उपबन्धों के  प्रवर्तन  को  या  निलम्बित  करने  के  लिये

 उपबन्ध  संहित  गिलए  प्रासंगिक  az  श्नुष[रि.क उ  बध  बना  सहें  त  जैसा  फि  राष्ट्रपति  की  उਂ  घो  घण

 श न क उदध्यं  की  प्रभावी  wet  के  लिये  श्रावश्यफ  या  बांधती  दिखाई दें  ।

 इस  जिये  राष्ट्रपति  की
 किसी  अरन्य

 उपबंध
 की  निलम्बित  करने की  शक्ति  नहीं  दी  गई  हैं  ।

 * यह  निलम्बन  उद्घोषणा  के  उद्देश्यों  के  लिये  प्रासंगिक  कौर  श्रानुषंगिफ  हीन  चाहियें  ।  इस  मायने  में

 उद्घोषणा  का  उद्देश्य  नागालैंड में  प्रशासन  च  जाना  क्योंकि
 वहां  ऐसी  परिस्थितियां  उत्पन्न हों  गई  हैं
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 Statutory  Resolution  re.  Approval  of  March  है  1975
 Proclamation  in  relation  to  Nagaland,  etc

 धत

 जिन  के  कारण  विधान  मण्डल  तथा  मंत्रिमंडल  द्वारा  प्रशासन  चलाना  असंभव  हो  गया है  ।  इसलिये

 उद्घोषणा  का  उद्देश्य  विधान  मंडल  तथा  मंत्रिमंडल  की  शक्तियों  का  निलम्बन  करना  अरन्य  किसी

 संवैधानिक  उपबन्ध  का  नहीं  |  राष्ट्रपति  अनुच्छेद  31  जो  कि  सरका री  कर्मचारियों  के  शभ्रधिकारों

 से  सम्बन्धित  निलम्बन  नहीं  कर  सकता  |  इसी  तरह  अनुच्छेद  356  के  ala  अ्रनुच्छेद  19  कॉ

 निलम्बन  नहीं  किया  जा  सकता  |  इस  मामले  में  राज्य  की  दो  wer  मदों  अर्थात  सार्वजनिक

 रोजगार  की  देखभाल  करने  वाले  लोक  सेवा  आयोग  तथा  सार्वजनिक  व्यय  की  जांच  करने  वाले  भारत

 के  नियंत्रक  सार  महालेखापरीक्षक  के  प्रतिवेदनों  को  संसद  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  वैध  नहीं  है

 क्योंकि  इन  का  राज्य  के  दिन  प्रतिदिन  के  प्रशासन  से  जिस  के  लिये  उद्घोषणा  जारी  की  गई  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 थी  एच०  एन०  मुकर्जी  )  :  मैं  इस  मामले  की  तकनीकी  बातों

 में  नहीं  जाना  चाहता  ।  जैसा  कि  श्री  सेझियान  ने  कहा  है  उदघोषणा  के  कुछ  प्रासंगिक  ate  श्रातुषंगिक

 उपबन्ध  के  नाम  पर  संविधान  के  कुछ  उपबन्धों  के  निलम्बन  का  आदेश  दिया  गया  है  ।  हमें  इस  पर  ara

 नहीं  परन्तु  जब  हम  नागालैंड  के  बारे  में  जारी  किये  गये  राष्ट्रपति  के  rem  की  पांडिचेरी  के  बारे  में

 जारी  किये  गये  राष्ट्रपति  के  आदेश  से  तुलना  करते  हैं  तो  हमें  ज्ञात  होता  है  कि  उस  area में  संसद्‌  के

 समक्ष  रखे  जाने  वाले  नियंत्रक  ait  महालेखापरीक्षक  के  प्रतिवेदनों  से  सम्बन्धित  अ्नच्छद  का  निलम्बन

 नहीं  किया  गया  है  ।  हम  सरकार  के  मार्ग  विशेषतया  नागालैंड  के  बारे  कोई  रोड़ा  नहीं  लटकाना

 परन्तु  मंत्री  महोदय  इस  बात  को  स्पष्ट  करें  कि  नागालैंड  के  सगे  में  जारी  की  गई  उद्घोषणा

 में  पांडिचेरी  के  बारे  में  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  विपरीत  यह  उपबन्ध  क्यों  किया  गया  है  ।

 श्री  के ०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सेझियान  ने  श्रनच्छेद  356  के  संगत  WA  का

 उल्लेख  किया  था  ।  श्रतुन्छेद  356  (1)  इस  प्रकार है
 :---

 राज्य  मे ंके  किसी  निकाय  या  प्राधिकारी  से  सम्बद्ध  इस  संविधान  के  किन्हीं  उपबन्धों  के

 प्रदान  को  पुर्णतः  या  निलम्बित  करने  के  लिये  उपबन्ध  सहित  ऐसे  प्रासंगिक

 अर  ग्रानृषंगिक  उपबन्ध  बना  सकेगा  जेसा  कि  राष्ट्रपति  को  उद्घोषणा  के  उद्देश्य

 को  प्रभावी  करने  के  लिये  भ्रावश्यक  या  वांछनीय  दिखाई

 अब  अनुच्छेद  151(2)  को  जो  इस  प्रकार है

 के  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  के  राज्य  के  लेखा  सम्बन्धी  प्रतिवेदनों  को

 राज्यपाल  के  समक्ष  उपस्थित  किया  जायेगा  जो  उन  को  उस  राज्य  के  विधान  मण्डल

 के  समक्ष  रखवायेगा  |

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  अनुच्छेद  151(2)  जिस  का  सम्बन्ध  के  नियंत्रक  शर

 महालेखापरीक्षक  के  प्रतिवेदनों  को  राज्य  विधान  मंडल  में
 प्रस्तुत

 करन ेसे  निलम्बित  किया  गया  है

 तथा  शेष  सब  यथा  तथ्य  है  ।  कई  उद्घषणाओं  के  सम्बन्ध  में  एसा  किया  गया  है  तथा  विधि  विभाग

 ने  हमें  परामशे  दिया  है  कि  यह  बिल्कुल  कानूनी  ate  वैध है
 ।  जैसा  कि  श्राप  को  ज्ञात  है  कि  इस  विधान

 सभा  का  निलम्बन  किया  गया  विघटन  नहीं  ।  निलम्बन  की  अवधि  के  बारे  में  तो  कुछ  नहीं  कहा
 जा

 यह  राज्य  की  स्थिति  पर  निभा है
 फिर

 भी  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  विधान
 सभा  का  निलम्बन  किया  गया  विघटन  प्रतिवेदनों  को  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  आवश्यक  तहों
 समझा  गया  |
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 चैत्र  4,  1897  नागालैंड के  सम्बन्ध  में  उदघोषणा  के  अपनों  दन

 सम्बन्धी  सांविधिक  इत्यादि

 श्री  सेझियान :  माननीय  मंत्री  ने  अभी  कहां  है  कि  विधान  सभा  का  निलम्बन  किया  गया

 विघटन  नहीं  कौर  इसी  लिये  प्रतिवेदनों  का  सभा  पर  रखा  जाना  झ्रावश्यक  नहीं  समझा  गया  ।  उ उन्हों न

 यह  भी  कहा  है  fe  इस  समय  यह  नहीं  बतया  जा  सकता  कि  विधान  सभा  कितने  समय  तक  निलम्बित

 रहेगी  ।  इस  सन्दर्भ  में  मैं  सदन  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  22  1968  को  श्रच च्छद  356

 के  ग्रन्थित  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  का  विलम्ब  ही  किया  गया  विघटन  परन्तु  उस  समय

 अनुच्छेद  151(  2)  का  निलम्बन  नहीं  किया  गया  था

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  स्वयं  उद्घोषणा  में  कहा  गया  है  कि  संविधान  में  राज्यपाल  को  कोई

 निदेश  राष्ट्रपति  को  तथा  विधान  मंडल  को  कोई  निदेश  संसद  को  समझा  जायेगा  |  इस  लिये  श्रनच्छेद

 151(  2)  को  रखा  जाना  चाहिये  था  ।  निलम्बन  की  वधि  का  कोई  प्रश्न  हो  नहीं
 है  क्योंकि  विधान  मण्डल

 क्षेत्राधिकार  अपने  श्राप  संसद  का  क्षेत्राधिकार  बन  जाता  है  ।  यह  विषमता  जानबूझ  कर  की

 है  ।

 श्री  एस०  एम०  बुर्जो ं:  सभी  सदस्यों  ने  एक  समान  प्रश्न  पूछा  लेकिन  उस  का  उत्तर
 नहीं

 feat  गया  ।  जहां  तक  उद्घोषणा  का  प्रश्न  है  प्रासंगिक  कौर  झ्रानुष॑गिक  उपबन्धों  को  समान  रूप  से

 होना  चाहिये  ।  इस  बारे  में  स्पष्टीकरण  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  इयामनन्दन  मिश्र  )  हमें  इस  बात  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये  कि

 क्या  संसर  को  इस  मामले  में  wea  दायित्वों  में  way  करनी  चाहिये  ।  संसदीय  प्रणाली  का  मल  वित्तीय

 नियंत्रण  होता  है  ।  यदि  वित्तीय  नियंत्रण  ही  नहीं  रहता  तो  संसद  को  जिम्मेदारी  सौंपने  का  कोई  ws

 ही  नहीं  है  ।  यदि  महालेखापरीक्षक  राष्ट्रपति  को  प्रतिवेदन  देने  को  बाध्य  नहीं है  जो  कि  इसे  सभा  पटल

 पर  तो  इस  पर  संसद्‌  का  वित्तीय  नियंत्रण  कसे  हुमा
 ?  इस  बात  पर  meat  महोदय  को  विचार

 करना  होगा  कि  क्या  सरकार  को  इस  शक्ति  जोकि  वित्तीय  नियंत्रण  के  लिये  आवश्यक  निलम्बित

 करने  की  झ्र नू मति  दी  जाये  अथवा  नहीं  ।

 श्री  के०  म्रहानन्द  शेट्टी  वर्ष  1972-73  का  नागालैंड  राज्य  के  सम्बन्ध  में

 परीक्षक  का  wares  नागालैंड  विधान  सभा  के  समक्ष  रखा  ज  चका  है  तथा  वर्ष  1973-74 का

 | प्रतिवेदन  पेश  किये  जाने  का  अभी  समय  नहीं  प्राया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  उत्तर  प्रदेश  तथा  नागालैंड  के  बारे  में  जारी  की  गई

 सूचनाओं  के  सम्बन्ध  में  विषमता  दिखाई  देती  है  |  मैंने  अ्रधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समितियों

 स्रभापतियों  के  एक  सम्मेलन  में  भाषण  देते  हुए  कहा  था  कि  जब  भी  किसी  राज्य  में  राष्ट्रपति  का  शासन

 लाग  हो  शौर  राज्य  की  विधान  सभा  कार्य  न  कर  रही  हो  तो  ऐसे  समय  में  वह  सामान्य  कार्यवाइयां

 जिन  पर  कि  विधान  सभा  विचार  करती  अनदेखी  या  बना  जांच  के  ही  नहीं  रह  जानीਂ  कुछ

 ta  निधम  बनाये  जाने  चाहियें  जिन  के  अन्तर्गत  या  तो  उनकी  जांच  संसदीय  समिति  द्वारा  की  जाये  या

 उद्घोषणा  वापस  लिये  जाने  के  बाद  राज्य  में  सामान्य  स्थिति  होने  पर  राज्य  की  अधीनस्थ  विधान

 सम्बन्धी  समित  द्वारा  उस  की  जांच  की  जाये  ।  मैंने  सरकार  को  एक  संकेत  दिया  है  ।  अध्यक्ष  कोई  ऐसा
 निदेश  नहीं  दे

 सकता  कि  उद्घोषणा  का  ag  रूप  होना  चाहिये  ।  मैं  समझता हूं  कि  मेरा  संकेत  उन्हें
 स्वीकार्य  होगा  |  संकल्प  प्रस्तुत  हुया  :--

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  ae  नागालैंड  राज्य
 के  सम्बन्ध  में  22  1975  को  जारी  की  गयी

 उद्घोषणा  का  शझनमोदन  करती अ  ,!!
 ट
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 Statutory  Resolution
 re.  Approval  of  Chaitra  4,  1897  (Sakap

 Proclamation  in  relation  to  Nagaland,  etc.

 अध्यक्ष  महोदय  द्वार
 सकलाਂ

 नब च्वच्य  1975-76  के  faa  निम्नलिखित  लेखानदानों  को  मांगें

 प्रस्तुत की  गई  :--

 माग  शिक्षक  राशि

 संख्या

 ere  ee.

 राजस्व  पंजी

 रुपये

 राज्य  विधान  मंडल  5,75,000

 मंत्रि  परिषद  12,50,000

 न्याय  प्रशासन  3,37,500  oe

 शिक्षा  के  4,  8  8,  700

 स्टाम्प  कौर  पंजीकरण  4,  26,  500

 राज़्य  उत्पाद  शुल्क  *  1,87,500

 बिकी  क  1,  50,000

 मोटरगाड़ियों  पर  कर  1,15,000

 12  सिविल  सचिवालय  26,  75,000

 13  जिला  प्रशासन  विशेष  कल्याण  स्कीम  sive  4  2,  00,000

 वासी  परिषद्‌

 14  राजकोष  अर  प्रशासनਂ  3,  87,  500

 15  शान्ति  site  व्यवस्था  बनाए  रखने  पर  विशेष  व्यय  17.00,  000  oe

 जिसमें पेंशन  तथा  भ्रंश दान भी  शामिल  है

 16  ग्रास  गाड  9,  37,000

 17  सिविल  पुलिस  तथा  फ़ायर  afar  यूनिट  1,  30,7  5,000

 18  जेल  9,  55,000

 19  लेखन  सामग्र  62,500

 20  सकता  ग  25,000

 21
 वक  शाप  सक  संगठन  4,  1  2,  500

 22  नागालड  गृह  1,  55,000

 23
 प्रशासनिक  प्रशिक्षण  संस्थान  उ  7,500
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 मार्चे  25,  1975  नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  के  झनम. द : च्  सम्बन्धी

 ——  atte
 fren  इत्यादि

 3

 राजस्व

 रुपये

 24  राज्य  लाटरी  2,  26,  200

 25  पेंशन  कौर  अन्य  सेवा  faafa
 लाभ  1,41,000

 26  शिक्षा  क  .  1,32,94,500

 27  कला  तथा  संस्कृति  प्रौढ़  गजट  यूनिट  2,71,300

 28  लोक  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  76,71,000

 29  शहरी  विकास  3,62,500

 30  प्रचार  तथा  पर्यटन  8,  20,000

 31  कार्यालय  53,700

 32  श्रम  32,700

 33  20,95,000
 आदिवासी  विकास  समुदाय  पॉलो गना

 atte

 34  समाज  कल्याण  8,  81,  200

 35  नाविक  कौर  विमान चालक  बोर्ड  16,200

 36  सामाजिक  कल्याण  कौर  समुदाय  सेवाएं  2,  5,700

 37  40,000

 38  6,  20,000  3,17,500 रिता

 39  सांख्यकि य  3,  62,  500

 40  तोल  अर  माप  .92,700

 41  कलकत्ता  में  पूति  कार्यालय  44,200

 42  लघु  मत्स्य  पालन  शादी  56,03,700

 43  भू  संरक्षण  .  10,.12,500

 44  13,37,500  75,00,000

 45  पशु  पालन  डेरी  विकास  26,  83,200  35,000

 46  वन  19.97.  500

 47  उद्योग  13,  67,500  55,  62,500

 48  खनिज  विकास  6,  31,200  क

 49  विद्युत  परियोजनाओं  71,07,800  39,  ५1,600
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 Statutory.  Resolution  re  Approval  of

 March  25,  i975 Proclamation
 in

 relation
 to  Nagaland,

 ete.

 a  oe  बय

 1  2

 ag

 राजस्व  पंजी ८५

 रुपये  रुपये

 50  सड़क  परिवहन  15,75,000  8,75,000

 51  वित्तीय  निगम  सेल  ै  .1,25,000  |

 52  श्रीवास  ऋण  प्रौढ़  सरकारी  कर्मचारियों  को  ऋण

 53  1,  10.66,  200 सार्वजनिक  निर्माण  सड़क  कौर  4,  51,  29,500

 54  फ़ाइनल  भवन  कौर  अन्य
 विकास  योजनायें  oe  39,08,  300

 55  o जल  पूर्ति  योजनायें  25,32,9.00  26,25,000

 अध्यक्ष  महोदय  ढारा  वर्ष  1974-75  के  लिए  निम्नलिखित  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों

 प्रस्तुत  की  गई

 माग  सख्या  शीर्षक  राशि

 a  ee -

 पूजी  रुपए

 राज्य  विधान  मण्डल  12,  14,000

 मन्त्रि  परिषद्‌
 च  26,6  2,000

 निर्वाचन  2,  51,000

 राज्य  उत्पाद  शुल्क  20,000

 9.  वाहनों  पर  कर  कके  e  65,000

 12.  सिविल  सचिवालय  थी  7,58,000

 15.
 शान्ति  तथा  व्यवस्था  बनाए  रखने  पर  fasta  व्यय

 जिसमें  पेंशन  तथा  उपदान  के  लिए  श्रंशदान  भी

 शामिल है  4  6,  32,000
 16

 00,000
 17

 सिविल  पुलिस  तथा  फायर  afera  यूनिट  95,  00,000

 a A
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 क्षेत्र
 4,

 1897  नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा के  श्रनमोदत  सम्बन्धी

 सांविधिक  इत्यादि

 3

 18  5,80,000

 20  लोक  सड़कें  तथा  पुल  3;  50,  58,000

 22  वर्कशाप  संगठन  5,  00,000

 23  नागपाल  गह  50;000

 24  प्रशासनिक  प्रशिणक्ष  संस्थान  31,000

 71,000

 29.  चिकित्सा तथा  लोक  स्वास्थ्य  51.0  3,000

 30  जल  पूति  योजना  38,.50,000

 31.  नगर  विकास  भ  50,000

 गा 37  सामाजिक  सुरक्षा  और  कल्याण  सेवाएं  17,  18,000

 45  भ  संरक्षण  70,000

 46  अनाज  पूर्ति  योजना  1,  50,  40,  000

 49  उद्योग  18,  84,000

 51  विद्युत्‌  परियोजनाएं  1,017,  50,000  9  2,  80,  000

 52  2,0  0,000  ताना सड़क  परिवहन  योजनाएं

 54  2,  77,000 ग्रा वास  ऋण  कौर  सरकारी  कर्मचारियों  को  ऋण
 ————

 श्री  दीदार  देव
 :  :  ग्रध्यक्ष  नागालैंड  में  राष्ट्रपति  का  शासन  धत

 करना  सत्ताधारी  दल  द्वारा  उस  राज्य  की  गैर-कांग्रेसी  सरकार  को  जानबूझ  कर  गिराने  का  एक  प्रयास  है  ।

 गैर-कांग्रेसी  सरकार  को  गिराने  के  लिये  केन्द्र  की  कांग्रेस  सरकार  कोई  भी
 हथकंडों  अपनाने

 से
 नहीं

 खिचाती ।

 meat  महोदय  पीठासीन  हुये
 [MR  Depury  SPEAKER.  in  the  Chair}

 नागालैंड  में  श्री  विजोल  को  अध्यक्षता  में  बनी  संयुक्त  प्रजातंत्र  मोर्चे  का  सरकार को  नागा  राष्ट्र

 वादी  जो  कि  कांग्रेस  से  सम्बन्ध  है  द्वारा  जबरदस्ती  हटाया  गया  है  ।  विजोल ने  अपने

 में  शिकायत  की  हैं  कि  उनके  दल  के  5
 विधायकों  नागालैंड  राष्ट्रीय  संगठन  द्वारा  सुरक्षा  बल  सहायता

 से  अपहरण किया  गया  है
 ।  इस

 ढंग  से  नागालैंड  में  श्री  जोकि
 को

 अध्यक्षता  में  नागालैंड  राष्ट्र  4८  संगठन
 को  सरकार बनी  है  ।

 विघटित  मंत्री  मंडल  नें  पद  संभालने  पर  नागालैंड  की  भूमिगत  संघ  सरकार  से  27  वर्ष  पुरानी

 समस्या
 जो

 किं  उस  क्षेत्र
 की

 शांति  भंग  करती  रही  बातचीत  के  द्वारा  सुलझाने
 की

 कोशिश  किसी |

 परन्तु  ऐसा  लगता  है
 कि

 केन्द्र  वहां  शान्ति  स्थापित  नहीं  करना  चाहता  ।  इस  लिये  उन्होंने  संयुक्त  प्रजातंत्र
 मोर्चे

 की
 सरकार  को  उलटने  की  कोशिश  की  वह  प्यार

 उद्देश्य  में  सफल  हो  गया
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 Statutory  Resclution  re  Approval  of
 Proclamation  in  relation  to  Nagaland,  etc  Chaitra  4,  1897  (Saka)

 mar  ag  सरदार  लिले  नें  cane  किया  ee  प  11  दिन  से  अधिक

 नहीं  बनी  रह  ।  जैसे  हीं  सभा  की  बैठक  हुई  उन्होंने  भ्रध्यक्ष  को  बताया  कि  नागालैंड  राष्ट्रपति

 संगठन  के  10  जिन  में  3  मंत्नी भी  शामिल  को  जबरदस्ती रोक  के  रखा  हा  तथा  ऐसी

 स्थिति में  सदन  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती  ।  परन्तु  इस  का  a  यह  तो  नहीं  है  कि  तुरन्त

 राष्ट्रपति  का  शासन  लाग  किया  जाये  ॥

 उन्हें  कम  से  कम  थोड़े  समय  तक  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये  थी  प्रौढ़  यह  देखना  चाहिये  था  कि  क्या

 कोई  wea  दल  मंत्रिमंडल  बनाने  में  हत्थे  है  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  इस  से  स्पष्ट  है  कि  केन्द्रीय

 सरकार  राज्यों  में  गैर-कांग्रेसी  सरकारों  को  हटा  कर  प्रगति  सरकार  स्थापित  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  |

 यह  कहा  गया  है  कि  नागालैंड  का  यह  विशिष्ट  श्रादिवासी  क्षेत्र  बहुत  ही  संवेदनशील  है  हमें

 ऐसी  बातें  नहीं  कहनी  चाहिये  जिन  से  पेचीदगियां पैदा  हों  ।  लेकिन  हमें  यह  जानना  कि  क्या  श्रादिवासी

 क्षेत्रों  में  रह  रहे  लोगों  की  उन  कें  राधिका  प्राप्त  हैं  ।  उनकी  भी  कछ  मांगें  कुछ  महत्वाकांक्षायें

 उन  को  उनके  अधिका  से  वंचित  रखा  जा  रहा  है  कौर  इसी  लिये  वे  संवेदनशील हों  गये  हैं  ।  चाहे

 नागालैंड  अरुणाचल  erat  मिजोरम  झा दिवा  वो  लोगों  के  साथ  ठीक  व्यवहार  नहीं  किया  जा

 रहा है  ।  अरुणाचल  भर  नागालैंड  में  जनता  के  लिये  ara  बना  थे  गये  लेकिन  सैनिक लोगों  को  उन

 का  इस्तेमाल  नहीं  करने  दिया  जाता  ।  उन  का  प्रयोग  केवल  सेना  के  लोगों  द्वारा  ही  किया  जा  रहा  है  ।  उन

 पर  ऐसी  लिपि  थोपी  जा  रहो  जिसे  वें  नहीं  चाहते  ।  क्या  उन्हें  प्रगति  भाषा  का  विकास  करने  का

 अधिकार नहीं  है  ।  जब  लोगों  को  उन  के  मौलिक  मानवीय  अधिकारों  से  वंचित  रखा  जाता  है  तो  वे  अत्यन्त

 संवेदनशील  बन  जाते  हैं  at  क्रांति  पर  उतर  कराते  हैं

 अब  मैं  भ्र पने  राज्य  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  श्राप  झपने  राज्य  के  बारे  में  न  कहिये  ।  अपनी  बात  नागालैंड तक  ही
 सीमित  रखिये  ।

 श्री  wry देव  :  आपने  नागालैंड  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया  है
 ।

 त्रिपुरा  विधान

 सभा
 में

 भी  ऐसी  ही  स्थिति  वहां  मुख्य  मंत्री  बिना  किसी  चर्चा  के  एक  जन-विरोधी  कौर  श्रादिवासी

 विरोधी  विधेयक  पास  कराना  चाहते  थे  ,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  का  नागालैंड  में  राष्ट्रपति  शासन  लाग  होने  सें  क्या  सम्बन्ध  हैं
 ?

 थ्रो  दशरथ  देव  :  faye  विधान सभा  में  30  संदंस्यीं  नें  इस  विधेयक  कां  विरोध  कांग्रेस

 के  सेंदेस्यों  ने
 भी

 fade  fear  atc  मुख्य  मंत्री  इसे  पास  नहीं  करवा  सके

 श्री  बुलाया  कंघी  :
 क्यो  हम  इस  सदन  में  किसी  दूसरे  विधान  मण्डल  के  आचरण  पर

 चर्चा

 करें  सकतें  यहं  मेरा  प्रौंचिंत  प्रश्न  है  ।

 उपाध्यक्ष  :
 माननीय  सदस्य  ने  एक  औचित्य  प्रश्न  उठाया  है  कि  क्या  हम  इस  सदन  में

 gut  सने  कीं  घटेनीश्रों  पर  चरणों  कर  सकते  हैं
 !

 यदि  दूसरा
 सदन

 या  राज्य  विधान  सभा  कर  रही
 ही

 तों
 हम॑  ऐसा  नहीं  करते  ।  यह  हमारा  नियम  ra  ।

 Reg  cor  WAIT  हकों  हकों  भी  अलस बैश  सपनों  कत ैं व्य  निभाने  नहीं  दिया  जाता  at  कया  केद्रीय  सरकार  WAT  केन्द्रीय  प्राधिकरण  का कां

 कर्तव्य
 हो

 जाता  हैं  कि  ag  देखे  कि  राज्य  का  कायें  संचालन  संवैधानिक  उपबन्धों  के  श्रतुसार  हो  |  हम
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 मान  25,  1975  नागालैंड के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  कें  ्रतूमोदनं  सम्बन्धी

 सांविधिक  इत्यादि
 ह

 सम्बन्ध  में  मेरा  निर्णय  यह  है  कि  त्रिपुरा  राज्य  विधान  सभा  में  होने  वाली  किसी  भो  घटना  का  यहां

 उल्लेख  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  त्रिपुरा  विधान  सभा  alt  कार्य  कर  रही  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  इस
 art  पर  संभा म॑  विचार  किया  जाये  कि  जब  राज्य  विधान  सभा  को  अपना  कर्तव्य  निभाने  नहीं  दिया

 जाता  तो  केन्द्रीय  सरकार  श्र  संसद  का  क्या  कर्तव्य  हैं  ।

 श्री  दशरथ  देव  :  मैं  बता  रहा  थां  कि  सरकार  किस  प्रकार  का  बर्ताव  कर  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महीदय  त्रिपुरा  सरकार  नहीं  ।

 थ्री  दशरथ  दल  :  उन्हें  तो  सदस्यों  विश्वास भी  प्राप्त  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  नागालैंड  के  मामले  पर  हो  रही  चर्चा  के  दौरान  ब्रिटिश  की  बात

 कड़ी  तो  मुझे  पसे  अपना  भाषण  समाप्त  करने  के  लिये  कहना  पड़ेगा  ।  यहां  त्रिपुरा  पर  चर्चा  नहीं  हो

 रहीं  नागालैंड  के  बारे  में  बोलिये  |

 श्री  दशरथ  देव  :  जब  में  नागालैंड  क  विषय  में  बात  करता  हूं  तो  मुझे  सभी  आदिवासी  लोगों  का
 जिक्र  करना  चाहिये  ।  नागालैंड  देश  को  कोई  ata  समस्या  नहीं  हूं  ।  सरकार  देश  के

 किसी  भी  भाग  में  गैर-कांग्रेसी  सरकार  को  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकती  ।  हर  कोई  जानता  है  कि  नागालैंड

 राष्ट्रवादी  संगठन  का  कांग्रेस  सरकार  के  ATA  गठबन्धन है  ।  शिलोंग में  चर्चा  के  उपरान्त  मंत्रिमण्डल

 की  बरखास्त कर  दिया  गया

 इस  बजट  में  व्यय  की  मुख्य  मद  पुलिस  तथा  सेना  है  ALT  इन  पर  धन  व्यय  करने  से  जनता  को  कोई
 लाभ  नहीं  होगा  |  46.  32  लाख  रुपये  के  भ्रनुपुरक  व्यय  की  मांग  को  गई  सरकार  प्रपने  समूचे

 तंत्र  का  प्रयोग  कर्मचारी  वग  ale  झ्रादिवासो  लोगों  के  दमन  के  लिये  कर  रही  है  ।  विशेष  पुलिस  के  लिये

 56  लाख  रुपय  की  मांग  को  गई  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  बात
 को

 जानता  है  कि  सेना  के  लोग  नागा

 श्रौरतीं  प्रौढ़  ग्रामवासियों से  कैसा  व्यवहार  करते  हैं  ।  वे  हर  किसी  पर  शंक  करते  हैं  कौर  समझते  हैं  कि

 वे  भूमिगत  नागाओं  से  मिले हुए  पुलिस  ate  सेना  के  अधिकारी  जनता  को  तंग  कर  रहे  हैं

 अब  सं  रकार  को  मन  पर  विचार  करक  उसे  निपटाने  कोशिश  weary  चाहिये

 झआदिवासों  लोगों  के  मांग  उचित  हो  हैं  ।  सरंकार  को  राष्ट्रपति  शासन  के  भ्रन्तगंत  वहां  शान्ति

 स्थापित  चुप  ।

 श्री  डी०  बसुमतारी  ब्रिटिश  शासन  से  पहले  नागालैंड  के  लोगों  के  मंदिर

 के  लगों  के  साथ  सीहादपूर्ण  सम्बन्ध  थे  ।  अजादी  से  पहले  उत्तरा-पूर्वी  क्षेत्र  के  eo  भागों  की  अलग

 wat  गयां  जिससे  लोगों  में  सन्देह  पैदा  ही  गया  |

 झौजांदी  कें  समर  नागाओं
 ड

 रानो  के  नेतृत्व  में  गायों  ।  12  भ्रमण  नागा  नेताओं  के  साथ  उन्होंने

 यहां  प्रकर  जानना  चाहा  कि
 भारत

 की  श्राजांदी  के  बींद  नागालैंड
 की

 क्या  स्थिति  होगीं  ।  सरकार

 उनके  दौरें  के  उद्देश्य  को  न  समझ  सके  उनके साथ  अच्छा
 व्यवहार  नहीं  कियां  ।  जब  उन्हें  पता

 चला कि  उन्हें  सरकार  कें  साथ  बातचीत  करने  की  भ्र नुम ति  नहीं  मिल  रही  तौ  उन्होनें  इस  बारे  में  संगठन

 से  बातचीत  करनी  ठीक  समझा

 उसके  बाद  श्री  तेवर  भाई  फिजो  से  बातचीत  करने  करायें  लेकिन
 जब

 बातचीत  हो  रही  थी  तो

 अरघान  मंत्री
 और

 रक्षा  मंत्री
 की

 अ्रनुमर्ति  के  बिनी  ही  दिल्ली
 से

 आदीश  श्रीया  किं  ढेबर  भाई  कौ  फिज़ा  से
 बातचीत

 न  करने  र्मियों  जायें  ।  art  मामले  को  निष्कर्ष  यहीं  है  ।
 उसके  बाद  हीं  सन्देह

 dar  ठ  ale नागालैंड  के  fra  ras  राज्य  का  गठन  करना  पड़ा  ।
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 Statutory  Resolution  re.  Approval  of

 Prociamation  in  relation  to  Nagaland,  etc  March  25,  1973

 ———

 अब  वहां  एन०  एन ०  Alo
 ile  संयुक्त  प्रजातल्लींय  मोर्चा  नामक  दौ  गुट  हैं  ।  संयुक्त  प्रजा  तंत्रीय

 मोर्चा  एक  भूमिगत  दल  वह  बाहर  ौर  उसने  कुछ  समय  शासन  चलाया  जब  वह  शासन॑ न

 चला  सका  तो  नागालैंड  संगठन  एन०  आया ॥  ।  जब  यह  भी  असफल  रहा
 तो

 अध्यक्ष  की  सभा  स्थगित  करनी  पड़ी  और  उद्घोषणा  जारी  हुई  है  ।  प्रश्न  चलाने  का  नहीं

 बल्कि  इस  रात  का  है  कि  पूर्वी  क्षेत्र  के  आदिवासियों  के  साथ  कसा  व्यवहार  किया  जाये  ।  आदिवासियों

 को
 कानून  तथा  सैनिक  बले  द्वारा  नियंत्रित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  उनके  साथ  मित्नतापूर्ण  व्यवहार

 किया  जाना  चाहिये  ।  गह  मंत्री  को  देखना  चाहिये  कि  नागालैंड  की  स्थिति  क्या  है  ।  जब  सरकार ने

 देखा  कि  संयुक्त  प्रजातंत्रीय  मोर्चा  वहा  कानन  कौर  व्यवस्था  कायम  रखने  में  असमथ  है  तो  सरकार  को

 यह  काम  अपने  हाथ  में  ले  लेना  चाहिये  था  |

 श्री  मोहसिन  यदि  यह  समझते  है  कि  केवल  सैनिक  तथा  असैनिक  कमंचारियों  के  बल  पर  हो

 बाप  वहां  के  लोगों  पर  शासन  चला  सकते  तो  यह  प्रिया  नहीं  है  ।  इससे  समस्याओं का  समाधान  नहीं

 हो  सकता
 |

 गुह  मंत्री  महोदय
 को

 सम्पूर्ण  स्थिति  उपयुक्त  परिपेक्ष  में  देखनी  चाहिये
 ।

 दिल्‍ली  बैठे
 हबश

 स्थिति  का  उचित  अनुमान  लगा  पाना  कठिन

 नांगा  लोग  अन्य  लोगों  gata  में  बहादुर

 उनकी  प्रगति  सभ्यता  उनकी  अपनी  अलग  संस्कृति  है  |  आदिवासी  लोग
 भी  सभ्य  नही  है  ।  मेरा  निवेदन  यही  है  कि  गह  मंत्री  महोदय  को  केवल  सेना  तथा

 कारियों  द्वारा  ही  शासन  नहीं  चलाना  चाहिये  भ्रमित  उन्हें  इस  बात  का  भी  सदा  ध्यान  रखना  चाहिये
 कि  यह  लोग  वहां  के  लोगों  का  शोषण  न  करते  रहे  प्रो  उन्हें  शांतिपूर्वक  जीवन  aaa  करने  के  उचित
 अवसर  उपलब्ध  हों  |

 श्री  vo  कवी सुचा  नागा  खण्ड  )  कभी  हाल  नागालैण्ड  में  दल  बदल  eu

 उससे  राज्य  कय  गरिमा  को  कुछ  बक्की  है  ।  -  अभी  नागालैण्ड  विधान  सभा  भंग

 पड़ी है  ।  विधान  सभा के  समक्ष  जन  शक्ति  परीक्षण का  क्षण  पाया तो  उस  .60  सदस्यों

 की  सभा के  33  सदस्य  विरोधी दल  की  कौर थ  |  सभा  के  अध्यक्ष ने  जो  कुछ  ही  समय  पुर्व

 qa  प्रजातन्त्र  मोर्च ेसे  दल  बदल  कर  गये  ने  सदन  को  निश्चित काल  के  लिए  स्थगित

 कर  ,  हमारे  लोकतन्त्र के  समक्ष  एक  भीषण  खतरा  उत्पन्न कर  दिया ॥

 दल  बदल
 से  4.0  की  घटनाओं  at  देखने  पर  यह  पता  चलता  है  प्रारम्भिक  दल

 बदल
 के  लिए  बाहर से  सहायता  प्राप्त  मार्च  के

 पहले  सप्ताह
 में  नागालैण्ड  दुरस्थ  भागों

 में  संयुक्त  मोर्च ेके  पांच  विधायकों  को  भूतपूर्व  मोर्चा  सरकार  के  एक  केबिनेट

 मंत्री  श्री  तोखहीसेमा  के  के
 दीमापुर  बुलाया  गया  श्री  तोखेहसेमा  दल  बदल

 करने  जनवरी के  सप्ताह  से  ही  रहा था  ।
 राज्यपाल  के  हस्तक्षेप

 पर  इन  छः  लोगों की  कोहिमा के  निकट  एक  सीमा  सुरक्षा  बल  के  कैम्प  में  जाया  गया ॥
 इसके  उन्हें  जासोकी के  घर  पर  ले  जाया  गया  जिस  से  श्री  जासोकी  ने  लाभ  उठाया

 तथा  वह  श्री  बिजोय के  बाद  मुख्य
 मंत्री  बने

 नागा  लैण्ड  में  राष्ट्रपति  शासन  ह ै।  सयुक्त  प्रजातन्त्रीय  मोर्चा  .  सरकार के  पतन

 के  बाद  कुछ  अधिकारियों  को  श्रेय  तथा
 बधाइयों  पात्र  बनाया

 वर्ष  1971  के

 श्राम  चुनावों  के  उपरान्त
 भी  कुछ  लोगों  ने  घोषणा  थी  संयुक्त  प्रजातन्त्रीय  मोर्च
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 चंद  ॥,  1597  नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  के  अनुमोदन  सम्बन्धी

 सांविधिक
 इत्यादि

 को  सरकार नहीं  बनाने  दी  जायेगी  चाहे  उन्हें  कितना  भी  बहुमत  क्यों  न  मिस  ।  यह

 अधिकारी  राष्ट्रपति के  शासन  के  दौरान भी  इसी  प्रकार दलीय  श्राधारों  पर  काम  करते

 रहे  लोगों  का  विश्वास खो  बैठेगा  ॥  तथा  नागालैण्ड में  प्रजातन्त्र  केवल एक
 धोखा बन  कर  रह  जायेगा |

 श्री  एन०  टोम्बा  मैं  नागालैण्ड में
 .  शासन

 लागू  करने  का  सेन  करता  gi  इसलिए  नहीं  कि  मैं  शासन  को  समझता

 अपितु  इसलिए  इस  समय  वहां  परिस्थितियां  राष्ट्रपति  शासन  के  लिए  बहुत  उपयुक्त
 अब  समय  at  है  हमें  समुचे  उत्तर  पूर्व  क्षेत्र के  सन्दर्भ  में  नागालैण्ड की

 aaa पर  गहराई से  विचार  करना  होगा

 नागालैण्ड ,  मेघालय  तथा  faa  यह  सभी  श्रादिवासी  क्षेत्र  ही  हैं  परन्तु इनमें

 wat  केवल  इतना  ही  है  कि  मनीपुर  तथा  त्रिपुरा में  कुछ  आदिवासी रहते  हैं  ak
 सरकार  को  इन  राज्यों  के  बारे में  नये  तरीके  से  विचार कुछ  गैर-ग्रामवासी  |

 कर  उनकी  सदस्यों कां  समाधान  करने का  प्रयत्न करना  चाहिए  हमें इस  बात के
 बारे  में  भी  ध्यान  रखना  चाहिए कि  वर्ष  1964  जब से  नागालैण्ड को  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा

 दिया  गया  था  तो  क्या  इसे  भारतीय  राजनीति  की  मुख्य  विचार  धारा  के  साथ  पूर्ण  रूप  से
 जोड़न ेके  लिए  भी  कोई  प्रयत्न  किया  गया है  ?

 गृह  मंत्री  महोदय  ने  दूसरे  सदन  में  दिये  गये  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि  विभिन्न

 योजनाओं  तथा  विशेषकर  पांचवीं  योजना  के  लिए  प्र्याप्त  धनराशि  का  नियतन  किया  गया

 परन्तु  खेद  की  बात  तो  यह  हैकि  इस  धारा  शि  का  उपयोग  जन  साधारण  को  लाभ

 पहुंचाने के  लिए  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।.  मैं  इस  सम्बन्ध  में  यह  सुझाव  चाहता हूं

 कि  इस  हेतु  गृह  मंत्रालय  में  नागालैण्ड  ही  नहीं  अपितु  सम्पूर्ण  आदिवासी  क्षेत्रों  के  विकास

 के  लिए  एक  स्थाई  व्यवस्था की  जानी  हरिपुरा  तथा  इन  सभी  राज्यों

 की  समस्याएं समान  है  इन  सभी  राज्यों  के  मामले  में  facia  तथा  राजनैतिक दर्जे  के  मामलों

 में  हमने  विभिन्न  मापदण्डों से  काम  लिया  है  जोकि  उपयुक्त  नहीं  छोटे  छोटे  क्षेत्रों  के

 लिए  नियत
 की

 गयी  का  पूर्ण  व्यय  जाने  के  लिए  स्थाई  व्यवस्था  की  जानी
 चाहिए  |

 कहना  ठीक ही  है  कि  पुलिस  पर  होने  वाले  व्यय  में  वृद्धि  हुई  है  ।..  ऐसा  केवल
 नागालैण्ड के  सम्बन्ध  ही  नहीं  gar  अपितु  सम्पूर्ण देश  के  या  सत्य  राज्यों के  मामले  में  भी

 gars  ।
 हम  अनुभव  करते  उत्तर  पूरे  क्षेत्र छोटे  छोटे  भागों के  बारे में  गृह  मंत्रालय

 को
 इस  प्रकार  व्यवस्था  करनी  चाहिए  जिससे  कि  वहां  के  लोगों की  संस्कृति  तथा

 श्राथिक  विकास  के  लिए  धन  खर्च  at  सके  ।  ag  मंत्रालय इस  प्रस्ताव  पर
 विचार  सकता है

 wa
 एक  दो

 बातें  ऐसी
 ऐसी  चाहता  हूं  जो

 कि  पेहले  ही  कही  चाहिए
 थी  ।  हमारे  बहुत से

 लोग  श्रभी
 हैं  जो  मशहूर  तथा  नागालैण्ड की  भौगोलिक  स्थिति

 के  बारे में
 भी  नहीं  जानते  कभी  कभी  वह  इस  सम्बध  में  बहुत  अजीब  प्रश्न  पुछते -  हैं

 जिस
 से  हमारे मन  मस्तिष्क पर  यह  प्रभाव

 पडता
 है  कि  यह  लोग  तक  हमारे को  अपने  से
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 काफ़ी  समझते  हैं  ।  सरकार ने  राजनीतिक  दृष्टि से  जो  ६  है  उसके

 में  हमें कोई  शिकायत  नहीं है  परन्तु  सरकार  को  सा गा तिय  entire
 aaa गैलरी  को  सभी  उपयुक्त  ध्यान  देना  चाहिय े।

 आदिवासी  क्षेत्र  सामरिक  महत्व  के  क्षेत्र हैं  तथा  इनमें  स्थिरता  का  होना  परम  शभ्रावश्यक

 राज्यपाल  ने  राष्ट्रपति  शासन  की  सिफारिश  उपयुक्त  समय  पर  ही  की  अंब  हमारा

 sae  यह  होना  चाहिये  fe  '  नागालैण्ड  में  राजनीतिज्ञ  तथा  अधिकारी  श्रपने-श्रपने
 क्षेत्र

 में

 स्वतन्त्र  रूप से  कार्य  करते  रहे  ।  बड़े  अ्रधिकारी  भ्रपनी  स्वेच्छा का  अ्रधिक  उपयोग  न  करं  पायें  ।

 इन  शब्दो ंके  साथ  मैं  नागालैण्ड में  राष्ट्रपति  के  शासन  का  समर्थन  करता हूं  ।

 तो  एच०  एन०  मुखर्जी  :  उपाध्यक्ष  यह  बहुत  दुःख  की  बात  है  कि  वर्ष  1950

 अब  तक  नागालैण्ड  जैसे  छोटे  से  राज्य  में  अनेक  बार  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  जा

 मुझे  लोगों  के  निकट  रहने  का  सु भ्र वेसर  प्राप्त  garg  औरमैं  यहं  बात  विश्वास

 साथ  कहू
 सकता  हूं  कि  वे  तन्य  लोगों  at  अ्रपेक्षा  निर्भीक  अधिक  सच ्  लने

 वाले  है  खेद  की  बातें  केवल  यह  है  कि  यह  लोग  भी  सब  इस  देश  के दूं षित  वातावरण  में

 हो  गये  हैं  ।

 क

 राज्यपाल ने  अपने  प्रतिवेदन में  स्पष्ट  रूप से  कहा है  कि  एक  वर्ष  पूर्व  से  लेकर  aa  तक

 संयुक्त  मोर्चा  बना है  यहां  दल  बदल  चलता  ्  रहा  कई  मंत्री  तो  इस  अवधि
 तीन-तीन  बार  दल-बदल  कर  ah  हाल  ही  में  श्री  विजोल  तथा  श्री

 सोनी
 के

 मंत्रि  vet  इसी  दलबदल  के  परिणामस्वरूप  ही  बने  या  गिरे  ।  इन  परिस्थितियों  में

 हमारी  संसदीय  प्रजातन्त्र  प्रणाली  किस  प्रकार  चल  पायेगी  ?  भगवान  हीं  यह
 जनता

 है

 लैण्ड  तथा  देश  के  लोगों  के  भाग्य में  क्या  होगा ?  ्

 .  यदि  संसदीय  प्रजातन्त्र  इसी  तरह  चलता है  तो  भगवान  ही  जानता है  कि  नाग

 ्
 नपे

 तथा  देश  के  लोगों के  भाग्य  में  कया  है  ।

 क्
 बजट  से  पता  चलता है  कि  सरकार  नागालैण्ड  के  लोगों  के  दुखों  तथा  कष्टों  को  द्र

 नहीं  करना  चाहती  ।  अ्रादिवासी  विकास  खण्ड  सामुदायिक  परियोजनायें  उच्चयोगों

 बिजली  परियोजनाओं  तथा  समाज  कल्याण के  लिये  5:23  करोड़  रुपए  की  राशि  निर्धारित

 की
 गई  है  कौर  दूसरो  और  अकेले

 पुलिस के
 लिये  5  करोड़  की  arden  किया  गयी है

 जबकि

 a  व्यवस्था
 को  बहुत  सा

 कार्य  भी  करती  नागालैण्ड  की  सरकार  wary  का  यह

 कोई  तरीका नहीं  इंस  ate  हम  उन  लोगों में  लोकप्रिय  नहीं  बन  सकते  जिनकी  समस्याएं
 सारे  देश  के  भविष्य  के  लिये

 विकेट  हैं
 ।

 पहले  ती  प्रधान  मंत्री  नागालैण्ड  के  मामलों  पर

 विरोधी  पक्ष  का  विश्वास  प्राप्त  किया  करती  थीं  ।  नागालैण्ड  में  दल  बदल  इस  प्रकार  सै
 चलता  रहा  शौर  सरकार ने  इस  सम्बन्ध में  संसद  को  भी  विश्वास में  नहीं  लिया  है  ।  ई

 ह
 .  बारे  में  जौ  रिकार्ड  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये  है

 उनें से यह यह  संकट  नहीं  होती  किं  दले  बदल  में
 _

 सरकार  का  हाथ  नहीं  यदि  अध्यक्ष  महोदय  इंसी  प्रकार  art  करतें
 ह  के  क  क  क  यदि

 sot

 मुझ  आशा  है  यहाँ
 ce
 ae  पर  एसा  नहीं  होगा  ।
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 मार्च  25,  1975  नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  उदघोषणा  फे  श्रनुमोदेन  सम्बन्धी

 सांविधिक  इत्यादि

 o कै
 श्री  एच  tao  मुखर्जी  नागालैंड  विधान  संभा  पर  पुलिस  का  घेरा  था  आर  पत् नं कारों

 कों  भीतर  नहीं  तराने  दिया  गयां  ।  यह  संसदीय  प्रणाली  का  उपहास  करना  है  ।

 नागालैंड  के  लोगों  का  केन्द्र  से  कोई  सम्पर्क  नहीं  हैं  ।  नागालैंड  एसा  क्षेत्र  जिसਂ

 की  स्थिति  से  राष्ट्रय  एव  श्रन्तरराष्ट्रीय  तत्व  लाभ  सेंकाना  चाहते  हैं  ।  हमें  सरकार  की

 असफलता  की  ast  निन्दा  करनी  चाहिए  ।  लेकिन  हमें  ऐसा  नागालैंड  जैसे  क्षेत्र  के  बारे

 में  सोच  विचार  कर  करना  चाहिए  |

 श्री  तरुण  गोगोई  :  किसी  भी  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  का  ऐसा  स्वागत

 नहीं  fear  जैसा  नागालैंड  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किये  जाने  का  सभी  लोंगों  तथा

 नितिन  दलों  द्वारा  किंया  गया  है  ।  नागालैंड  में  दो  हो  दल  संयुक्त  प्रजातांत्रिक  मोर्चा

 तथा  राष्ट्रवादी  नागालैंड  संगठन  ।  इन  दोनों  दलों  ने  राष्ट्रपति  शासन  कां  स्वागत  किया

 है  ।

 गत  चुनावों  में  इन  दोनों  दलों  को  बहुमत  नहीं  मिला  ।  60  में  से  एक  को  25

 और  दूसरे  को  23  सीटें  मिलीं  अर  शेष  12  az  निर्दलीय  उम्म/दवारों  को  मिलीं  ॥

 यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  कांग्रेस  ने  ही  नागालैंड  में  दल-बदले  करवाये  हैं  ।  नागालैंड  में

 चुनाव  के  बाद  ही  उस  समय  दल  बदल  शुरू  हुए  जब  राष्ट्रवादी  नागालैंड  संगठन  के  तीन  सदस्य

 संयुक्त  लोकतांत्रिक  संगठन  में  शामिल  हुएं  ।  वास्तविकता  यही  है  कि  दल  बदल  के  लिये
 > दोनों  हीं  दल  जिम्मेवार  ।  दल  बदल  कौर  सरकार  की  ग्रस्थिरता  से  राज्य  की  प्रगति

 को  बाधा  है  ।

 नागालैंड  सामाजिक  महत्व  का  tar  aa  है  जिसकी  उपेक्षा  ब्रिटिश  शासन  काल  में

 भी  की  गई  ।  आजादी  के  बाद  भी  1964  तक  इस  क्षेत्र  की  ग्रोवर  पर्याप्त  ध्यानਂ  नहीं  दिया

 गया  |  नागालैंड  के  लोगों  के  श्रतंतोष  को  मुख्य  कारण  यही  है  ।  नागा  लोगों  को  राष्ट्रीय

 जीवन  की  मुख्य  के  साथ  लाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  प्रयत्न  तो  करती  ats  है

 लेकिन  इससे  शहरी  तक  सफलता  नहीं  मिली  ।  ऐसा  संचार  श्रौद्योगिंकरण  की  तीब्र

 प्रगति  द्वारा  ही  सम्भव  है  ।  नागालैंड  में  रेल  सुविधायें  भ्र पर्याप्त  हैं  ।  अ्राशा है  मंत्री  महोदय

 इस  शर  ध्यान  देंगे  ।

 इस  बात  की  चिन्ता  हम  सभी  को  है  कि  गैर  कानूनी  तथा  हिंसात्मक  गतिविधियों

 में  वृद्धि  हो  रही  है  ।  इन  सब  बातों  के  पीछे  विदेशी  ताकतों  का  हाथ  है  ।  उत्तर  पूर्वी
 क्षेत्रों  में  हो  नहीं  बल्कि  सारे  देश  में  श्रराजकंता  पैदा  करने

 के  लिये  एक  क्रम बंद्ध  योजना

 aa  रही  है  ।  सारे  देश  में  सुरक्षा  कों  खतरा  पैंदा  हों  गया  है  ।  इस  ग्रोवर  विशेष  ध्यान

 दिया  चाहिए  ।

 Shri  Jagannathrao  Joshi  (Shajapur):  There  was  U.DF.  Government  in
 Nagaland  which  lost  it  majority  due  to  defections.  It  is  the  Céntral  Govejrnment
 arid  the  ruling  party  which  are  responsible  for  the  present  elimate  of  instability

 in  the  country.  They  have  béen  encouraging  defections  for  their  own  party
 gains.  What  happened  in  Delhi  Municipal  Corporation  is  clear  proof  of  Govern-
 ment  designs.  The  election  of  the  Mayor  were  to  be  held  on  2
 fhey  were  afraid  of  the  résult  of  the  éléctions.

 3rd  March,  put
 Similar  thing  has  happened  in

 Nagaland.  They  never  wanted  to  test  the  strength  in  the  Assembly  or  in
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 Corporation.  It  was  decided  in  Speakers  conference  that  the  question  whether
 a  party  has  a  majority  or  not  snoulg  be  decided  on  the  floor  of  the  ‘House  and

 not  in  Raj  Bhawans.  Why-was  that  decision  not  followed  before  the  President
 rule  was  imposed  in  Nagaland.

 It  is  clear  that  the  Government  has  failed.  to  bring  .the  people  of  -Nagaland
 into  the  mainstream  of  the  country.  People  of  Nagaland  have  not  been.  made
 to  feel  that  they  are  own  people.  The  policy  of  the  Government  in  respect  of
 Nagaland  is  a  failure.  Naturally  the  people  are  angry.  hey  want  their  own
 Government,  but  President’s  rule  has  been  imposed.

 The  people  of  Nagaland  feel  that  they  have  been  neglected.  Even  in  the
 matter  like  entertainment,  we  find  that  here  is  only  one  cinema  in  ,  Kohima.
 There  too  ‘the  people  can  go  with  permission  of  military.  The  Government  is
 mistaken  to  think  that  the  problem  tan  be  solved  through  military  alone.  What
 is  necessary  in  Nagaland  is  to  win  the  hearts  of  the  people  there

 The  President’s  rule  must  be  revoked  as  early  as  possible  and  the  Assembly
 be  convened  for  testing  the  strength  of  different  parties.

 श्री  दिना  चन्द्र  गोस्वामी  मैं  किसी  भी  राज्य  विशेषकर  संवेदनशील

 क्षेत्र  में  जहां  लोगों  को  अपने  लोकतांत्रिक  अधिकारों  को  उपयोग  करना
 राष्ट्रपति

 के  शासन  नहीं  लेता  हुं  ।  लेकिन  यदि  नागालैंड  की  स्थिति  परे  दृष्टि

 डाली  जाये  तो  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के  सिवा  श्र  कोई  विकल्प  हीं  नहीं

 दीखता  ।  पिछले  चुनावों  के  मतदान  से  यह  पता  चलता  है  कि  वहां  अस्थिरता  अत्यधिक

 व्याप्त  |  क्योंकि  सत्ताधारी  को  30.  13,
 दसरे

 दल  को  35.79  प्रतिशत  तथा

 निंदेलीय  उम्मीदवारों  को  34  प्रतिशत  प्राप्त  थे  .।

 चुनावों  के  तुरन्त  बाद  12  निर्दलीय  सदस्य  जो  सन्तुलन  बनायें  रखने  बड़ी  भारी

 सात  निर्दलीय भूमिका  निभा  सकते  एक  सेਂ  दूसरे  दल  में  दलबदल  कंरते  रहे
 सदस्य  यूनाइटिड  डेमोक्रेटिक  फ्रंट  में  शामिल  हो  गये  art  5  सदस्य  नागालैंड  नेशनल  झाग

 नाइजर  में  शामिल  हो  गये  थे  .  और  sates  नागालैंड  नेशनल  श्रागंनाइजशन  की  सरकार

 बनी  ।  लेकिन  8  दिन  बाद  ही  कुछ  सदस्य  एन०  एन०  को  मेरा  गये  थे  कौर  मंत्री

 पद  पर  अस्ल  हो  गये  पुनः  अपने  दल  वापिस  ।  इसके  बाद  यूनाइटेड  डेमोक्रेटिक

 फ्रंट  के  श्री  जमीर  ने  दावा  क्रिया  कि  उन्हें  33  का  .  समर्थन  प्राप्त  शर  उन्हें  सरकार

 बनाने  की  अनुमति  जानी  चाहिये  ।  राज्यपाल  यह  चाहते  थे  बहुमत  का  का

 सभा  में  ‘frreie  हो  ।  20-:3-75  at  राज़्य  सभा  की  श्ञायोजित  .  की  गई  ।

 sara  के  विधान  सभा  निश्चित  काल  के  लिये  भंग  किये  जाने  पर  एक  घटना
 घटी  |  तब  भी  राज्यपाल  ने  अनुच्छेद  356  के  अधीन  उद्घोषणा  के  लिए  सुचना  नहीं

 दी
 ।

 वह  यह  चाहते  थे  कि  विधान  का  सत्र  आरम्भ  कराया  जाये  a  बजट  पास

 किया  जाये
 ।

 लेकिन  प्र् यक्ष  ने  कहा  fe  मैं  ऐसा  नहीं  क्र  सकता  क्योंकि  मेरा  जीवन

 खतरे
 में

 है  a  wer  सदस्यों  का  जीवन  भी  खतरे  में  है
 ।

 राज्यपाल
 ने

 श्री  जमीर  कौर  श्री जैसोकी  से  अनुरोध  किया  कि  वे  दोनों
 साथ  बैठकर  यदि  सम्भव  हो  ate  सर्वसम्मत हल

 निकाले ं।  कौर  sa  उन्होंने  इसे  असम्भव  तो  उन्होंने  act  रिपोर्ट  दे  दी  ।  इन
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 सांविधिक

 इत्यादि

 सभी  बातों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  राज्यपाल  के  विरुद्ध  कसे  कोई  आरोप  लगाया जा
 सकता

 है  ?  नागालैंड  की  परिस्थिति  को  देखते  हुए  भ्रनुच्छेद  356  के  ग्रन्थित  वहां  राष्ट्रपति  की

 उद्घोषणा  afer  हो  गई थी  |

 इस  क्षेत्र  में  अस्थिरता  को  किसी  भी  स्थिति  में  सहन  नहीं  जा  सकता  ।  वहां

 कुछ  तत्व  व्यवस्था  एवं  प्रशासन  को  भंग  करने  में  लगे  रहते  हैं  we  राष्ट्रपति के  शासन

 से  कुछ  स्थिरता  लाई  गई  है  ।

 नागालैंड  कौर  समूचे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  संचार  व्यवस्था  का  बहुत  अभाव  विकास

 का  श्रनिवायं  ward  ढांचा  ही  वहां  विद्यमान  नहीं  है  ।  इन  लोगों  तथा  देश  के  अन्य

 लोगों  को  बीच  संचार  साधन  ही  ऐसा  नहीं  है
 ।

 इन  बातों  पर  ध्यान  देना  गृह  मंत्री  का

 कर्त्तव्य  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  यह  क्षेत्र  समृद्धिशाली  बने  at  यह  देखना  चाहिए  कि

 विद्रोह  का  वातावरण  वहां  पनपने  न  पाये  ।  गृह  मंत्री  को  इन  सभी  बातों  की  ध्यान

 चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  का  स्वागत  करता  हूं
 |

 श्री  सेक्षियान  :  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  से  बड़ी  गम्भीर  स्थिति  का  पता  चलता  है  जब  उन्होंन

 यह  कहा  हैं  कि  उन्हें  दावों  और  प्रतिमानों  का  सामना  करना  पड़ा  है  ।  उन्होंने  दोनों  दलों  के  नेताओं
 को  सलाह  दी  कि  वे  विधान  मण्डल  में  ही  शीरानी  शक्ति  का  प्रदर्शन  करें  ।  दोनों  ने  ही  यह

 बात  स्वीकार की  ।  राज्यपाल  की  यह  पुष्ट  सलाह  क्रियान्वित  क्यों  नहीं  की  इस  बात

 पर  विचार  किया  जाना  है  |  एक  मामला  है  जिसे  हमें  ध्यान  में  रखना  है  ।

 oma  किसी  राज्य  की  विधान  सभा  का  अध्यक्ष  प्र निश्चित  काल  के  लिये  va  सभा  को  स्थगित

 कर  दे  तो  समय  क्या  किया  जा  सकता  है  ।  यह  श्राधारभूत  संवैधानिक  समस्या  किसी

 विधान  के  नियमों  या  पीठासीन  अधिकारियों  की  दया  पर  नहीं  छोड़ी  जानी  चाहिए  ।

 1958  में  हुए  भ्रध्यक्षों  के  सम्मेलन  के  द  कुछ  राज्यों  की  विधान  ७  ने  अपने

 कुछ  नियमों  में  संशोधन  किये  जिससे  विधान  सभा  के  लिये  यह  श्रनिवायं हो  गया  कि  जब

 ag  विधान  सभा  को  श्रनिशिचित  काल  के  faa  स्थगित  करना  चाहे  तो  ऐसा  सदन  में  प्रस्ताव

 पेश  करने  श्र  पास  होने  के  पश्चात  ही  किया  जा  सकता  है  |

 हम  1952-53
 से  ag  देखते  at  रहे  हैं  कि  दल  बदल  की  प्रवृत्ति  कसे  चल  रही

 है  ।  यह  प्रवृत्ति  गम्भीर  परिस्थिति  की  सूचक  है  ।  हमारे  देश  के  राजनीतिक ढांचे  को

 कौन  प्रभावित  कर  रहा  है  ।  कांग्रेंस  दल  को  बहुमत  का  दल  होने  के  नाते  अधिक

 दायित्व  कारगर  भूमिका  निभानी  चाहिए  कौर  यदि  कांग्रेस  की  स्थिति  ठीक  रहे  तो

 अन्य
 दल  उसी  का  अनुसरण कर  सकते  हैं  ।

 दल  बदल  द्वारा  सरकारें  गिरा  दी  जाती  हैं  ।  श्री  गोस्वामी  ने  मतों  के  प्रतिशत  ak

 प्राप्त  किये  गये  स्थानों  का  उल्लेख  किया  है  ।  यह  स्वागत  योग्य  है  कि  यह  दल  भी  aa

 सही  बात  स्वीकार  करने  लगा  है
 ।

 हम  इस  मामले  को  इस  दृष्टि  से  नहीं  उठा  रहे  हैं  ताकि
 सरकार  की  कठिनाई  बढ़े

 ।
 हम  तो  यह  चाहते  हैं  कि  वित्तीय  मामलों  के  बारे  में  जो  नियम

 बनाये  जायें  उनका  पालन  हो
 ।

 संसदीय  लोकतंत्र  के  कार्यकरण  में  यह  बहुत  सहायक  होता
 है  श्र  साथ  ही  wae  भी  ।.:
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 उपाध्यक्ष  इस  चर्चा  के  फलस्वरूप  इन  कागजातों  पर  विचार  करने  के

 लिए  एक  समिति  बनाई  जा  रही  है  ।

 श्री  सेझियान  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  माना  कुछ  बड़ी-बड़ी  गलतियां रह  जाती

 है  श्र  हम  मांगों  को  पारित  कर  लेते  हैं  तो  क्या  होगा  ।  यदि  इन  क  का  पता  बाद

 में  लग  भी  जाये  तो  फिर  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ।

 उदाहरण  के  लिए  अनुपूरक  मांगों  के  प्रथम  पृष्ठ  पर  मद  संख्या  में  जो  धनराशि

 विधान  सभा  द्वारा  पहले  ही  मंजूर  की  गई  वह  इस  प्रकार  दिखाई  गई  है
 :

 रुपये  कौर  अनुपूरक  राशि  3.80  लाख  रुपये  दिखाई  गई  है  ।

 अनुपूरक  मांगों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  इसका  यह  है  कि
 31

 से  पहले  3.  80

 लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  स्पष्टीकरण  में  कहा  गया  है  कि  यह  राशि

 चिकित्सा  यात्रा  बचें  इत्यादि  की  राशि  है  ?  मेरा  wan  है  कि  wa  जितनी

 राशि  की  आवश्यकता  उतनी  पहले  ही  व्यय  कर  दी  गई  है  ।  यदि  यह  सच  है  प्रत

 पूरक  मांगों के  विरुद्ध  जो  खर्चे  की  जाने  वाली  राशि  के  लिए  वह  पहले  ही  खर्च  की  गई

 राशि  के  लिए  नहीं  है  ।

 सभा
 जो

 भो  निर्णय  करे  मैं  इन  त्रुटियों  को  सभा  के  समक्ष  लाना  चाहता  था  ।

 मुझ  ara  है  कि  भविष्य  में  इनका  पालन  किया  जायेगा
 |

 Shri  Shankar  Deb  (Bihar):  Mr.  Speaker  while  supporting  the  President’s  rule
 in  Nagaland,  I  want  to  point  out  that  there  is  an  atmosphere  of  violence  and
 lawlessness  in  the  country.  Till  we  do  not  overcome  such  atmosphere,  we  can-
 not  establish  peace  in  the  country.  Democracy  cannot  have  deep  roots.  Mahatma
 Gandhi  had  said  that  politics  should  be  spiritualise.  If  we  want  to  maintain
 peace  in  our  country,  it  is  imperative  that  the  politics  should  be  spiritualise.

 Mr.  Deputy  Speaker:  Talk  about  Nagaland.

 Shri  Shankar  Dey:  Same  situation  is  existing  in  the  country  as  in  Nagaland.
 Shri  Jai  Prakash  Narain  trieq  to  create  the  atmosphere  of  violence  and  lawless-
 ness  (interruptions).

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  सब  क्या  है
 ?

 इसकी  सीमा  होनी  चाहिए
 ।

 श्राप  चर्चा धीन

 विषय  पर  बोलिए  ।  want  बातें  कहां  तक  सहन  की  जा  सकती  हैं  ?  श्राप  नागालैंड  पर

 बोलिए  |

 Shri  Shankar  Dev:  The  President’s  rule  has  been  imposed  in  Nagaland  due
 to  lawlessness  there  and  unti]  this  problem  of  violence  and  indiscipline  is  sa  Ived,
 the  things  cannot  improve.  We  have  to  do  away  with  defection,  indiscipline,
 vested  interests  and  lust  for

 power.

 श्री  पी०  के ०  देव  :  दुख  की  बात  है  कि  हमें  नागालैंड  विधान  सभा

 के  अधिकारों  पर  जबरदस्ती  नियंत्रण  करना  पड़ा  है  ait  नागालैंड  का  बजट  पारित  करना

 पड़  रहा  है  ।  दूसरी  लोक  सभा  के  समय  सरकार  को  नागालैंड  की  समस्याओं  का  पिता  है  ।

 पंडित  नेहरू  का  सहानुभूति Tol  SA!  पूर्ण  ।  वह
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 ४  25,  1975  नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  प्र नुम दन  के  सम्बन्धी

 सां  ate  ी  सत्य  दि

 जानते  थे  कि  उनकी  समस्यायें  न्यायोचित  हैं  ।  वह  जानते  थे  कि  वहां  के  लोग  वीर  हैं

 साहसी  हैं  ।  यही  कारण  है  कि  1962  में  नागालैंड  को  केन्द्रीय  शासित  क्षेत्र  बनाया  गया  शौर

 1964  में  उसे  पूर्ण  राज्य  बना  दिया  गया  ।

 तब  से  हम  नागालैंड  के  सर्वागीण  विकास  की  झ्शा  करते  रहे  हैं  ।  किन्तु  देश  का

 दुर्भाग्य  है  कि  दिल्‍ली  से  वहां  के  विधायकों  में  दल-बदल  की  जा  रही  राज्यपाल  से  वहां

 गैर-कांग्रेसी  सरकार  को  गिराने  का  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।  ऐसा  बार  हो  रहा  है  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  नागालैंड  में  लोकतांत्रिक  ढंग  से  शासन  चले  ।

 गत  चुनावों  में  वहां  किसी  भी  दल  को  बहुमत  नहीं  मिला  ।  25  सदस्यों वाले

 दल  को  वहां  सरकार  बनाने  के  लिए  कहा  गया  |  इसके  बाद  वहां  दल-बदल की  बातें  आरम्भ

 हो  गई  इसके  फलस्वरूप  राज  राज्यपाल  की  fete  से  पता  चलता  है  कि  वहां  एक  भी

 दल  सरकार  बनाने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  जब  जमीर  कहते  हैं  कि  60  सदस्यों की  सभा

 में  33  सदस्य  उनके  साथ  हैं  तो  उन्हें  ताकत  राजमा  श्र  सरकार  बनाने  का  अवसर

 क्यों  नहीं  दिया  जाता  ?  किन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  उन्हें  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।

 विभिन्न  दलों  में  भ्राता  रखने  वाले  विधायकों  की  गिनती  राज  भवन  की  बजाय  विधान  सभा

 में  की  जानी  चाहिए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  यही  उचित  स्थान  होता  है  ।  अध्यक्षों  के  सम्मेलन

 में  यही  निर्णय  लिया  गया  था  ।  आश्चर्य  की  बात  है  कि  नागालैंड  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन

 लागू  करने  सम्बन्धी  निर्णय  में  नागालैंड  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  ने  भी  निर्णय  दिया  ।  उन्होंने

 कई  कारण  बताये  हैं  |  उन्होंने  कहा  कि  विधान  सभा  में  अत्यधिक  तनाव  होने  के  कारण  सभा

 की  कार्यवाही  को  चलाना  संभव  नहीं  था  ।

 नागालैंड  के  महा  afar  ने  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में

 राज्यपाल  की  सिफारिश  का  समर्थन  किया  है  ।  यहां  पर  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय का  ठीक  ही

 उल्लेख  किया  गया  कि  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  ने  उड़ीसा  के  तत्कालीन  राज्यपाल  श्री  बी०

 डी०  wet  की  इस  कारण  निन्दा  की  कि  उन्होंने  विपक्ष  को  उड़ीसा  विधान  सभा  में  अपने

 बहुमत  को  साबित  करने  का  अवसर  नहीं  दिया  ।  राज्यपाल  के  पद  को  विपक्षी  सरकारों  को

 गिराने  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 राज्यपाल  की  ऐसी  स्थिति  होती  है  कि  उस  पर  महा  अ्रभियोग  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 उसका  ant  निर्देशन  गृह  मंत्रालय  द्वारा  होता  है  |  गृह  मंत्रालय  उससे  अपनी

 रिपोर्ट  मांगता  है  ।

 इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसा  लगता  है  कि  यह  रिपोर्ट  बिल्कुल  बेकार

 है  ।  इसे  कोई  महत्व  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  नागालैंड  विधान  सभा  को  शीघ्र  बुलाया

 जाना  चाहिए  wie  श्री  जमीर  को  अपने  दल  के  बहुमत  को  साबित  करने  का  अवसर  दिया

 जाना  चाहिए
 ।  यदि

 उन्हें  बहुमत  मिलता  है  तो  फिर  उन्हें  सरकार  बनाने  के  लिए  कहा  जाना

 चाहिए
 ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  राष्ट्रपति  शासन  का  विरोध  करता  हूं  ।

 वहां  का  बजट  पारित  करने  में  हमें  भ्रत्यधिक  दुख  होता  है
 ।  बेहतर  यही  है  कि  यह

 ताकि  =
 बजट  नागालैंड  विधान  सभा  में  पेश  किया  जाये  stu  |  कार्यक्रमों  के  अनुसार
 निर्णय लें

 169



 Statutory  Resolution  re  Approval,  of

 Proclamation  in  relation  to  Nagaland,  etc  March  25,  1975

 श्री  ato  alo  नायक  नागालैंड  के  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  के  म्रनुसरण  में

 नागालैंड  विधान  सभा  को  2  महीने  लिए  अवलम्बित  कर  दिया  गया  |

 नागालैंड  विधान  सभा  की  स्थिति  तो  चुनाव  परिणामों  में  ही  परिलक्षित  हो  गई  थी  ॥

 60  सदस्यीय  सदन  में  निश्चित  12  सदस्य  थे  ।  नागालैंड  विधान  सभा  ौर  नागालैंड  सरकार

 झपने  नेताओं  की  नीयत  से  वहां  को  राजनीति  की  परिस्थितियों  की  कहीं  धिक  शिकार

 हुई  है
 ।

 गह  मंत्रालय  को  स्थगित  विधान  मंडल  के  सदस्यों  को  अ्रामंत्रित  करना  चाहिए  भ्र ौर

 समूची  स्थिति  पर  नए  सिरे  से  विचार  करना  चाहिए  ।  या  मंत्रिमंडल  का  कोई  वरिष्ठ  सदस्य

 नई  दिल्‍ली  से  वहां  जाये  र  वहां  लोगों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बैठकर  उनकी  कठिनाइयों

 को  दूर  करे  ताकि  नागालैंड  राज्य  में  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  संभव  हो  सकें  ।  राष्ट्रपति  का

 शासन  लागू  करने  वाले  पत्न  में  एक  कारण  तो  स्पष्ट  उल्लिखित  है  कि  विनियोग  विधेयक  31

 1975  तक  पारित  न  होने  के  कारण  सरकार  के  समूचे  तंत्र  का  कार्य  हो  जायेगा  ॥

 यदि  31  ara  इतना  निकट  न  होता  तो  नागालैंड  विधान  सभा  को  एक  महीने  के  लिए

 अनिश्चित  काल  तक  स्थगित  करने  का  समय  रहता  श्र  इस  अवधि  में  समस्या  भी  हल  हो

 जाती  1  इस  परिस्थिति  से  निपटने  के  लिए  कोई  संवैधानिक  उपाय  निकालना  चाहिए  |

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  किसी  भी  राज्य  में  शासन  लाग (|

 करने  से  वहां  परिस्थितियां  विपरीत  हो  जाती  हैं  ।  wae  विश्व  विशेषकर  प्रगति  शील

 राष्ट्रों  में  लोकतंत्र  प्रायः  संकट  के  दौर  से  गिरता  है  और  नागालैंड  वाली  बात  से  सकट

 निरेत  Ti  बना  ही  रहता  है  साथ  में  उससे  लोकतंत्र  को  खतरा  भी  पहुंच  *  सकता  है
 ।  अत

 मेरे  विचार  से  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लाग  करना  कोई  अच्छी  बात  नहीं  है  ।  किन्तु  राज्यपाल

 की  रिपोर्टे  तथा  अरन्य  स्रोतों  से  प्राप्त  समाचारों  से  ऐसे  लगता  है  कि  इसके  अलावा  रोक  कोई

 चारा  भी  नहीं  था  ।

 खद  की  बात  है  कि  1950  से  लेकर  1975  तक  इस  राज्य  में  37  बार  राष्ट्रपति

 शासन  लागू  किया  गया  है  इससे  राजनीतिक  नैतिकता  या  राजनीतिक  परिपक्वता  नहीं  art  ।

 यदि  नागालैंड  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  ही  दिया  गया  है  तो  हमें  wen  af  क  इससे
 वहाँ  राजनीतिक  वातावरण  साफ  होगा  कौर  राजनीतिक  नैतिकता  में  सुधार  होगा  ।

 एक  वर्ष  ही  ga  ही  वहां  चुनाव  हुए  हैं  कौर  एक  वर्ष  के  ही  श्रीधर  वहां  इस  प्रकार  की  घटना

 हो  गई  ।  यह  कोई  उचित  बात  नहीं  है  ।

 हमें  वहां  को  इस  waco  को  इस  दृष्टिकोण  से  जड़ों  देखता  कि  कौन  ar  दल  सतारूढ़

 हुजरा  है  अर  कौन  सा  दल  सत्ता  से  हटा  ह अआपतु  हमें  इस  दृष्टिकोण  से  देखना  है  कि  इस

 तरह  के  सीमावर्ती  राज्य  में  इस  तरह  परिस्थिति  के  क्या  परिणाम  होंगे 1
 नागालैंड  में  यूनाइटेड  डेमोक्रेटिक  फ्रंट  सरकार  के  एक  वर्ष  के  शासन  से  वहां  स्थिरता  का

 आभास  मंत्र
 अया

 था  जो  शीघ्र  ही  समाप्त  भी  हो  गया
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 1897  नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  के  अ्रतुमोदन  सम्बन्धी

 ग  हा

 नागालैंड  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  एक  महत्वपूर्ण  राज्य  है  ।  यह  कई  दृष्टिकोणों  से  झ्रत्यधघिक

 संवेदनशील  क्षेत्र  है  ।  वहां  के  परिश्रमी  लोग  बहुत  पहले  से  कई  समस्याओं का  सामना

 कर  रहे  हैं  ।  ईमानदारी  साधारण  रहन-सहन  उनकी  विशेषता  थी
 ।  युद्ध  में  प्रथम

 सचाई  का  ह्वास  होता  है  ।  जब  उसके  में  युद्ध  आरम्भ  तो  लोग  ईमानदार  कौर  सच्चे

 ये  ।  परन्तु  अरब  उनके  वे  गण  समाप्त  हो  गये  हैं  ।  नागा  लोग  अपनी  झ्राचार  संहिता  तथा

 वैयक्तिक  तौर  सामाजिक  नैतिकता  के  लिये  प्रसिद्ध  जिससे  वे  स्वार्थी  नहीं  होते  थे  ।

 परन्तु  उनके  ये  श्रेष्ठ  गुण  इसलिये  समाप्त  हो  गये  क्योंकि  वहां  राजनीतिज्ञों  की  संख्या  बढ़

 गई  जो  शक्ति  प्राप्त  करने  के  लिये  महत्वाकांक्षी  wie  लालची  हो  गये  हैं  ।  दल  बदल  की

 प्रवृति  से  तो  स्थिति  कौर  भी  तनावपूर्ण  हो  गई  है  ।  राज्यपाल  ने  भ्र पनी  रिपोर्ट  में  कहा  है

 कि  इस  वस्तु  स्थिति  से  कि  इन  दस  दिनों  में  छः  जिन  में  कुछ  मंत्री  भी  शामिल

 दो  बार  दल  बदल  चुके  उनके  नितान्त  सिद्धांतहीन  रवैये  का  पता  चलता  है  |

 यह  बड़े  दुख  की  वात  है  कि  हरियाणा  की  श्रायाराम  गयाराम  की  बीमारी

 नागालैंड  तक  पहुंच  गई  है  I  परन्तु  इसका  उपचार  क्या  है  ?  दल  बदल  समाप्त  करने

 सम्बन्धी  एक  विधेयक  संयुक्त  समिति  के  समक्ष  है  ।  इस  विधेयक  से  समस्याश्रों  का  उन्मूलन

 नहीं  होगा  ।  उस  विधेयक  सम्बन्धी  सब  रिपोर्टों  को  पढ़ने  पर  हम  इस  frog  पर  भी  नहीं

 पहुंच  पाथे  हैं  कि  क्या  हम  यह  उपबन्ध  कर  सकते  हैं  कि  किसी  दल  बदचू  को  मंत्री  न  बनाया

 जाये  तथा  सभा  का  मंत्रिमंडल  उस  सभा  के  कुल  सदस्यों  की  संख्या  की  तुलना  में  एक  विशेष

 अनुपात  में  हो  ।  नागालैंड  की  घटनाश्रों  ने  हमें  यह  सोचने  के  मजबूर  कर
 दिया  है  कि

 हमें  मंत्रिमंडल  के  सदस्यों  की  संख्या  इत  प्रकार  से  सीमित  करनी  चाहिये  कि  किसी  व्यक्ति

 | को  सत्ता  का  लाल  न  होने  पा

 bay oe
 संयुक्त  प्रजातंत्र  मोर्य  तथा  नागा  राष्ट्रवादी  संगीत  की  दलगत  राजनीति  में  नहीं

 जाता  परन्तु  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  नागालैंड  में  दल  बदल  की  ये  घटनायें  किस

 प्रकार  हमारे  संसदीय  लोकतंत्र  पर  कुठाराघात  कर  रहे  हैं  ।

 मे मेरे  माननीय  fea  श्री  नाथक  ने  कहा  था  fe  नागा जैड  विधान  सभा  में  दल  बदल  की

 समस्या  निदंलीय  सदस्यों  के  कारण  है  ।  उन  की  संख्या  12  है  तथा  उन  के  दल  बदलने  से
 समस्या  खड़ी  हो  जाती  है  ।  मैं  उन  सदस्यों  को  निर्दलीय  अथवा  स्वतंत्र  नहीं  कह

 क्योंकि  स्वतंत्र  सदस्य  तो  वे  होते  जो  किसी  के  दबाव  में  न
 जब

 कि  वे  केवल  मौके

 की  ताक  में  रहते हैं  ।

 अन्त  में  मैं  oe  करता हूं
 कि  कुछ  समय  बाद  नागालैंड  में  नये  चुनाव  कराने  का  मौका

 मिरंगा  कौर  वहां  नई  विधान  सभा  शौर  नई  सरकार  जो  इस  राज्य  को  दल  बदल
 की  बीमारी  से  मुक्त  करायेगी  |

 है न  पाश् मो काई  :  सर्वप्रथम  मैं  महोदय  को  नागालैंड
 राज्य  का  बजट  पेश  करने  के  लिये  बधाई  देना  चाहता

 a  ]  म ut  ot हालैंड  के  लोगों  के  लिये  यह
 बड़े  सौभाग्य  की  बात  है  कि  वहां  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  किया  गया  क्योंकि  वर्तमान
 परिस्थितियों  में  इ = व  |  |  अतिरिक्त  कोई  सत्य  विकल्प  न  था  ।
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 यह  weet  की  बात  है  कि  नागालैंड  में  दल  बदल  की  बीमारी  ने  इतना  भयंकर  स्

 धारण  कर  लिया  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  की  यह  आदत  है  कि  वे  राष्ट्रपति  का  शासन

 लागू  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  दोषी  ठहराते  हैं  ।  नागालैंड  में  पहली  बार  राष्ट्रपति

 का  शासन  लागू  किया  गया  है  ।  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  कि  जिस  दिन  अध्यक्ष  ने  सभा

 को  निश्चित  काल  के  लिये  स्थगित  करने  का  निश्चय  किया  उसी  दिन  सदन  में  ही

 एकत्र  हो  गये  ।  एक  ae  श्री  जमीर  के  नेतृत्व  में  33  सदस्य  थेमोर  दूसरी  झोर  इस  से

 कम  |  श्राश्चयं  की  बात  तो  यह  है  कि  जब  वे  सब  उपस्थित  थे  तो  अध्यक्ष  ने  यह  निश्चित

 करने  का  निर्णय  क्यों  नहीं  किया  कि  किस  गुट  का  बहुमत  है  ।  उन्होंने  सदन  को  निश्चित

 काल  के  लिये  स्थगित  करने  at  निश्चय  क्यों  किया  ॥

 मैं  orm  करता  हूं  नागालैंड  में  राष्ट्रपति  के  शासन  की  अवधि  यथासंभव  कम

 होगी  ate  जनता  के  निर्वाचित  सदस्यों  को  शीघ्र  ही  निर्णय  लेने  का  अवसर  दिया  जायेगा  |

 गुह  मंत्री  के  ०  बतया नन्द  :  उपाध्यक्ष  मैं  ने  माननीय  सदस्यों  के

 भाषण  बहुत  ध्यान  से  सुने  है  ।  माननीय  सदस्य  को  याद  होगा  कि  नागा  नेताओं  तथा  अन्य

 व्यक्तियों  से  सविस्तार  विचार  fara  करने  के  बाद  16  सुतली  समझौता  हु  था  तथा  नागालैंड

 को  राज्य  का  दर्जा  दिया  गया
 था  ।

 तब  से  we  तक  कई  वर्ष  व्यतीत  हो  गये  हैं  तथा  वहां
 लोकप्रिय  सरकारें  बनाई  गई  हूँ  तथा  वे  सरकार  काफी  हद  तक  नागालैंड  के  विकास  के  लिये

 सराहनीय  कायें  करती  रही  |

 जहां  तक  वहां  वर्तमान  स्थिति  का  प्रश्न  है  यह  मामला  कई  बार  प्रश्नकाल  में

 भी  उठाया गया  है  ।  वस्तुस्थिति यह  है  कि  नागालैंड  को  राज्य  का  दर्जा  दिये  जाने  के  बाद

 बहुत  से  भूमिगत  नागा  बाहर  ar  गये  थे  कौर  वायदे  के  अनुसार  उनमें  से  बहुतों  को  पुनः
 बसाया  गया  था  ।  परन्तु  यह  बहुत  दुख  की  बात  है  fH  उनमें  से  कुछ  सौ  नागा  लोग  विदेशी
 शक्तियों  से  सम्बन्ध  बनाये  हुए  हैं  शोर  शस्त्र  आदि  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  पुलिस
 तथा  सुरक्षा  अधिकारियों  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  वह  समुचित  कार्यवाही  करें  ।

 राज्यपाल  के  प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि  सम्बन्धित  दलों  की  शक्ति  का  परीक्षण
 करने  के  प्रयत्न  किये  जाने  के  बावजूद  वास्तविक  स्थिति  का  पता  लगाना  संभव  नहीं  हो  सका
 तथा  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  बजट  तथा  विधेयक  शादी  पास  किये  जाने

 राज्यपाल  को  राष्ट्रपति
 का

 शासन  लागू  करने  की  सिफारिश  करने
 के  लिये  बाध्य  होना

 पड़ा  ॥

 यह  बड़े  दुख
 की

 बात  है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  यह  आरोप  लगाया  कि  नागालैंड
 सरकार  को  केन्द्र  के

 से  कहता  हूं  कि  केन्द्र

 हस्तक्षेप से  गया  है  ।  मैं  सभा  को
 विश्वास  में  लेते  हुए  सत्यनिष्ठा ने

 कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया  घटनायें  इतनी  तेजी  से  घटी  कि  राज्यपाल
 का  प्रतिवेदन मिलने  तक

 खो  चुके हैं  ।

 हमें भी  यह  पता  न
 था

 कि
 जोकि  कौर  विजोंल  दोनों  अपना  बहुमत
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 nid  25,  1897  नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  के  श्रतुमोदन  सम्बन्धी

 सांविधिक  इत्यादि

 ara  प्रजातंत्र  मोच  की  नेता  श्रीमती  सेजा  ने  कहा  उद्घोषणा  के  समय  संयुक्त

 प्रजातंत्र  मोर्चो  का  बहुमत  परन्तु  हमारा  दल  स्थायी  सरकार  बनाने  के  लिए  समय  देने  के  उद्देश्य  से
 विधान  सभा  को  निलम्बित किये  जाने  के  राज्यपाल  के  कार्य से  सहमत  है  |  इतना  ही  नहीं  संयुक्त  प्रजातंत्र

 मोर्चे  के  नेता  श्री  जमीर  ने  दल  की  कौर  से  नागालैंड  विधान  सभा  को  निलम्बित  किए  जाने  की  प्रशंसा

 करते  हुए  राज्यपाल  को  पत्न  लिखा  है  ।

 यह  टिप्पणी  की  गई  है  कि  नागालैंड  बजट  में  पुलिस  पर  बहुत  alas  व्यय  की  व्यवस्था  की  गई

 परन्तु  arg  देखिए  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  4.  43  करोड़  जल  पूर्ति  के  लिए  2
 करोड़

 रुपये  तथा  कृषि  कौर  सिचाई  के  लिए  2.  77  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  वास्तविक  यह  है  कि

 राज्य  में  पुलिस  पर  व्यय  राज्य  के  कुल  व्यय  का  1/13  भाग  है  ।  राज्य  की  विशेष  परिस्थितियों  को  देखते

 हुए  यह  व्यय  धिक  नहीं

 राज्यपाल  दिन-प्रतिदिन  का  शासन  ही  नहीं  चलायेगा  अ्रपितु  वह  विकास  के  लिए  भी  प्रयत्न

 जारी  रखेगा  |  नागालैंड  में  हाल  ही  में  एक  चीनी  मिल  गया  है  ।  नागालैंड  में  विकास  की  सम्भावना  बहुत

 अधिक  बशर्तें  कि  विध्वंसक  गतिविधियां  कम  हो  जायें  ।

 नागा  लोग  अपने  क्षेत्र  का  विकास  करने  के  उत्सुक  हैं  ।  जितनी  जल्दी  हमें  यह  पता  चलता  है  कि

 विध्वंसक  गतिविधियां  कम  हो  रही  हैं  कौर  नागा  लोग  अच्छे  कार्यों  की  प्रा कर्षित  हो  रह  उतना

 ही  प्रच्छा  होगा  ।  यह  नागेश  के  लिए  ही  नहीं  प्रशिक्षु  समूचे  देश  के  लिए  अच्छा  होगा
 |

 दल  बदल  निवारण  विधेयक  संसद्‌  की  संयुक्त  समिति  के  समक्ष  है  ।  इसकी  कई  बैठकें  हो  चुकी

 हैं  प्रौढ़  आशा  है  कि  वह  शीघ्र  ही  इस  पर  अपनी  चर्चा  समाप्त  कर  लेंगी  तथा  शीघ्र  ही  प्रतिवेदन  fa

 किये  जाने  के  लिए  संसद  में  पेश  किया  जायेगा  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  °
 सर्वप्रथम  मैं  माननीय  सदस्यों  के  प्रति

 ग्रा भार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  मुझे  बजट  पेश  करने  हांलाकि  बजट  क  स्वरूप  में  कुछ

 त्रीय  था  ।  वाद-चितावद  में
 भाग  लेने

 वालें  अधिकांश  सदस्यों  ने  राजनीतिक  बातों  का  उल्लेख  किया

 जिन  का  उत्तर  मेरे  माननीय  साथी  ने  दिया है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  प्राचीन  पतलूनों  के  संदर्भ  में  दो  अथवा  तीन  बातें  उठाई  थीं  ।  श्री  सेझियान

 द्वारा  उठाई  गई  बातों  के  संदर्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  ने  यह  अनुभव  किया  है
 कि

 वर्तमान  स्थिति
 का

 सामना  करने  के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  मार्गदर्शी  area  जारी  किए  जायें  ।  विभिन्न  राज्यों
 में  वित्तीय  व्यवस्था  समान  रूप  से  बेहतर  हो  |  निस्सन्देह  इसके  लिए  राज्य  विशेष  की  सदस्यों  को  घ्यान

 में  झ्र वश्य  रखा  जाये  |  यदि  ऐसा  gar  तो  वर्तमान  स्थिति  से  बचा  जा  सकता

 इस  वर्ष  हम  योजना  के  लिए  कुछ  अधिक  राशि  आबंटित  कर  पाये  हालांकि  वह  बहुत  अधिक

 नहीं  है
 ।

 पिछलें  वर्ष  योजना  को
 जब

 कि
 14

 करोड़  रुपया  दिया  गया  इस  वर्ष  यह  राशि  15.  24

 करोड़  रूपये  है
 |

 पिछलें  वर्ष  केन्द्र  की  सहायता  7.  12  करोड़  रुपये  थ  ,  जब  कि  इस  वर्ष  9  12  करोड़
 रुपये

 है  ।
 इसलिए  यह

 कहना  गलत  है  कि  सरकार  नागालैंड  पर  पुलिस  के  जोर  से  शासन कर  ९६  है
 कौर  उस  के

 विकास  की  कौर  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  ।  केन्द्र  द्वारा  कागज़  परियोजना  सहित  कई  परियोजना में
 हाथ  में

 ली
 गई  हैं  तथा  ली  जाने  वाली  हैं  ।
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 Statutory  Resolution  re  Approval  of

 Proclamaticy:  in  relation  to  Nagaland,  etc.  March  25,  1975

 श्री  हीरेन  मुकर्जी  की  इस  टिप्पणी  कि  am  लैंड  में  पुलिस  पर  aga  अधिक  खर्चे  किया  जा  रहा

 माननीय गह  मंत्री  ने  दे  दिया  है  कि  वहां  पुलिस  पर  अधिक  खर्च  नहीं  किया  जा  रहा  है
 ?  उदाहरण के

 लिए  नागालैंड  जैसे  छोटे  राज्य  में  भी  इस  वर्ष  4,43,  5  7,  600  रुपये  बिजली  परियोजनाओं  के  लिए

 रखें  गये

 इस  बजट  की  अन्य  मुख्य  बात  है  कि  fast  का  उपबन्ध  जब  कि  प्रत्य  विकसित  राज्य  इस  कौर

 ध्यान  नहीं  दे  सके  नागालैंड  के  ग्रिड  के  लिए  3,53,  60,000  रुपये  र  जे  गये  हैं  ।  कुठ  प्रौढ़  विकास  योजनायें

 भी  उस  क्षेत्र  के  लिए  चालू  की  गई

 —
 नागालैंड  में  साक्ष  रता  का  भी  उल्लेख  किया  गया  था  ।  नागालैंड  में  साक्ष  रता  ग्रन्थ  राज्यों  की  तुलना

 में  कहीं  अधिक  है  ।  56  करोड़  के  बजट  में  साक्षरता  के  लिए  लगभग  5  करोड़  रुपया  रखा  गया  है  ।

 लिए  इस  मद  में  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  कम  राशि  नहीं  रखो  गई  है  ।

 आशा  है  कि  राष्ट्रपति  के  शासन  की  wale  यथा  सम्भव  कम  होगो  ale  नागालैंड  वासी  अपनी

 समस्याश्रों  के  समाधान  के  लिए  शीघ्र  अपनी  सरकार  बना  लेंगे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  संविधान  के  अ्रनुच्छेंद  356  के  अधीन  नागालैंड  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति

 द्वारा  22  1975  को  जारी  को  गई  उद्घोषणा  का  श्रतुमोदन  करती  है  है

 संकल्प  स्वीकृत  हु

 The  Resolution  was  adopted

 उपाध्यक्ष  द्वारा  वर्ष  1975-76  के  लिये  नागालैंड  राज्य  के  बजट  के  सम्बन्ध  में

 लेखानुदान ों  की  निम्नलिखित  मांगें  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई

 The  following  Demandg  for  vote  on  ह  in  respect  of  Nagaland
 were  put  and  adopted:—

 माग  शीष क  राशि

 सख्या

 राजस्व  पंजी

 रुपये  रुपय

 विधान  मंडल  5,  75,000

 मंत्रि  परिषद  12,  50,000

 न्याय  प्रशासन  3,37,500

 शिक्षा  4,  88,  700

 स्टाम्प  कौर
 पंजीकरण  4,  26,  500

 ee
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 नागालैंड  के  सम्बन्ध में  उद्घोषणा  के  way बने चैत्र  4,  1897

 सम्बन्धी  सांविधिक  इत्यादि

 राजस्व  पंजी

 रुपए  रुपए

 राज्य  उत्पाद  शुल्क  1,  87,500

 बिक्री  कर  1,  50,000

 1,  15,000 मोटर
 गाड़ियों

 पर  कर

 12  सिविल  सचिवालय  26,75,000

 13

 वासी  परिषद्‌  42,  00,000

 14  राजकोष  लेखा  प्रशासन  3,87,500

 15  शान्ति  wit  व्यवस्था  बनाए  रखने  पर  विशेष  व्यय

 जिसमें  पेंशन  तथा  उपदान  अंशदान  भी  शामिल  है  17,00,000

 16  ग्राम  गाड  .  9,37,500

 17  सिविल  पुलिस  तथा  फायर  सर्विस  यूनिट  1,30,75,000

 18  जेल  9,55,000

 19  लेखन  सामग्री  6;  2,500  नन

 20  सतर्कता  आयोग  25,000  नन

 21  वर्कशॉप  सके  संगठन  4,  1  2,500

 22  नागालैंड गृह  ह  1,  55,000

 23  प्रशासनिक  प्रशिक्षण  संस्थान  1,37,500

 24  2,26,200

 25  पेंशन  ae  सत्य  सेवा  निवृत्ति  लाभ  1,4  1,000

 26  शिक्षा  1,  32,  94,  500

 27  कला  तथा  संस्कृति  कौर  गजट  यूनिट  2,71,300

 28  लोक  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  76,  71,000

 29  जहरी  विकास
 3,  500

 30  प्रचार  तथा  पर्यटन  8,  20,  000

 31  रोजगार  कार्यालय  53,700

 32  श्रम
 32,700

 33  झरा दिवा सी  परियोजना  ante  20,95,000

 34  समाज  कल्याण
 8,81,200
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 Statutory  Resolution  re.  Aprroval  of
 Proclamation  in  relation  to  Nagaland,  etc  Chaitra  4,  1897  (Saka)

 राजस्व  पंजी

 रुपए

 35  नाविक  ate  विमान  चालक  ats  16,200

 36  सामाजिक  कल्याण  समुदाय  सेवाएं  2,  75,700  ह

 37  मूल्यांकन  यूनिट
 क  40,000

 38  सहकारिता  6,  20,000  3,17,500

 39  सांख्यिकीय  3,  2,  500

 40  तोल  कौर  माप  92,700  काक  बाक

 41  कलकत्ता में  पूर्ति  कार्यालय  44,200

 42  लघु  मत्स्य  पालन  शादी  56,  08,700

 43  भू-संरक्षण  10,  12,500

 44  अनाज पति  योजना  13,  37,500  75,00,000

 45  पशु  पालन  कौर  डेरी  विकास  26,  83,  200  35,000

 46  वन  19,97,500

 47  उद्योग  13,67,500  55,62,500

 48  खनिज  विकास  6,  31,200

 49  विद्युत्‌  परियोजनाएं  71,07,800  39,81,600

 50  15,75,000  8,75,000

 51  वित्तीय  निगम  सेल  1,  25,000

 52  आवास  ऋण  कौर  सरकारी  कर्मचारियों  को  ऋण  19,  50,000

 53  सार्वजनिक  निर्माण  सड़क  शौर  पुल  4,  51,  29,  500  |  10,  66,200

 54
 39,  08,  300

 55
 जल  पूति  योजनाएं  25,  32,900  26,  25,000

 eee
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 भागें  25,  1975  नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  के
 श्रीमोहन

 सम्बन्धी  सांविधिक  इत्यादि

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  निकाले  के  सम्बन्ध  में  त  ग्रनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें

 मतदान  के  लिए  रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई
 :--

 The  folfowing  suppiementary  Demands  for  Grants  m  respect  Nagalard
 were  put  and  adopted: —

 माग  भिषेक  राशि

 सख्या

 —

 पंजी राजस्व

 रुपए  रुपए

 राज्य  विधान  मण्डल  12,  14,000

 मंत्रि  परिषद्‌  26,6  2,000

 निर्वाचन  ा 2,51,000

 राज्य  उत्पाद  शुल्क  20,000

 वाहनों पर  कर  ,  65,000

 12  7,58,000

 15  शान्ति  तथा  व्यवस्था  बनाए  रखने  पर  विशेष  व्यय

 जिसमें  पेंशन  तथा  उपदान  के  लिए  अंशदान  भी

 शामिल  है  46,  32,  000

 16  ग्राम  गाडे  3,  00,000

 17  95,00,000

 18
 fetes  पुलिस  तथा  फायर  बीस  यूनिट
 जल  5,80,000

 20  लोक  सड़कें  तथा  पुल  50,  58,  000

 22  5,00,000

 23  नागालैंड  गृह  50,000  ा

 24  प्रशासनिक  प्रशिक्षण  संस्थान  1,31,000

 27  शिक्षा  6,  71,000

 29  चिकित्सा  तथा  लोक  स्वास्थ्य  51,83,000

 30  जल  पूति  योजना  38,50,000

 31
 50,000

 37
 सुरक्षा  कौर  कल्याण  सेवाएं  17.  18,000

 45  भू  70,000
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 Nagaland  Appropriation  (Vote  on  Account)  Bill,  1975

 पंजी

 रुपए

 46  अनाज  पूर्ति  योजना  1,50,40,000

 49  उद्योग  18,  84,000

 51  विद्युत्‌  परियोजनाएं  7.0  50,000  92.80,  000

 52  सड़क  परिवहन  योजनाएं  00,000

 54  ग्रा वास  ऋण  site  सरकारी  कर्मचारियों  को  ऋण  2,77,000

 नागालैण्ड  विनियोग  1975

 Nagaland  Appropriation  (Vote  on  Account)  Bill,  1975

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  मैं  प्रस्ताव करता  हुं  कि
 वित्तीय ag  1975-76  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिये  नागालैण्ड  राज्य  की  संचित  fafa  में  से  कतिपय

 राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  झ्र मम ति  दी  जारे  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  है

 के  वित्तीय वर्ष  1975-76  के  एक  भाग की  सेवाओं  के  लिये  नागालैण्ड राज्य  की  संचित

 निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विश्क  को

 पुरःस्थापित  करने  की  झलकती  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 sti  प्रणब  कसार  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हुं  | |

 प्रस्ताव
 करता  हुं  कि  वित्तीय वर्ष  1975-76  फे  एक  भाग  की  सेवायों  के  लिये  नागालैण्ड

 राज्य  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है

 वित्तीय वर्ष  19 5-76  के  एक  भाग  की  के  ये  नागालैण्ड  राज्य  की  संचित
 निधि में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाने  जाने  का  उप नथ  करने  बवाल  विधेयक  पर
 विचार किया  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted
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 चैल  4,  1897  नागालैंड  विनियोग  1965
 ा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wa  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।
 =

 यह  ह

 खण्ड  2,  3,  खण्ड  1,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक

 का  लग  बने  12.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2,  3;  खण्ड  1,  अधिनियम  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में

 जोड़  दिए  गए  ।

 Clause  2,  3,  the  Schedule,  Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added
 to  the  Bill

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी
 :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 विधेयक
 पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 The  motion  was  adopted,

 नागालैण्ड  विनियोग  1975

 Nagaland  Appropriation  Bill,  1975

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 वित्तीय  वर्ष  1974-75  की  सेवाओं  के  लिये  नागालैण्ड  राज्य  की  संचित  निधि-में  से  कतिपय  कौर

 राशियों  के  संदाय  कौर  विनियोग  के  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 दी  जाय े।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 वित्तीय ए  1974-75 की  सेवायों  के  लिखे  नागालैण्ड  राज्य  की  संचित  निधि  में

 से  कतिपय  शौर  राशियों के  संदाय  कौर  का  प्राधिकृत  करने  वालें
 lad

 विधेयक  पुरा  स्थापित  करते  की  भ्रनुमति  दी  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना  ।

 The  motion  was  adopted,

 प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 x
 वित्तीय  वर्ष  1974-75  ar Di  वाओ ओं  के  लिये  नागालैण्ड राज्य  की  संचित  निधि  में  से

 कतिपय  ate  राशियों  के  संदाय  कौर  विनियम  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक
 पर  बिचार  किया  जाये  द
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 Statutory  Resolution  re  Air  Force  and  Army  Laws

 (Amdt.)  Ordinance  1975,  etc.  Chaitra  4,  1897  (Saka)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय वर्ष  1974-75  की  aaa  के  लिये  नागालैण्ड  राज्य  की  संचित  निधि  म  से

 कतिपय  कौर  राशियों  के  संदाय  कौर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  व्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु
 The  motion  was  adopted,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है

 :

 खण्ड
 2,  3,  खण्ड  1,  अधिनियम सुत्र  ax  विधेयक  का

 नाम  विधेयक  का

 अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 The  motion  was  adopted,

 खण्ड  2,  3,  खण्ड  1,  अधिनियम  सुत्र  शौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक

 में  जोड़  दिये  wa  ।

 Clause  2,  3,  the  Schedule,  Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added
 to  the  Bill

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  पारित  किया  जाये  पी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  ।

 The  motion  was  adopted

 वायु  सेना  कौर  थल  सेना  विधि  (  1975  के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक

 संकल्प  वायु  सेना  कौर  बल  सेना  विधि  विधेयक

 LAWS
 STATUTORY  RESOLUTION  RE.  DISAPPROVAL  OF  AIRFORCE  AND  ARMY

 (AMENDMENT)  ORDINANCE,  1975  AND  AIR  FORCE  AND  ARMY
 LAWS  (AMENDMENT)  BILL

 Shri  R.  Sharma  (Banda):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  move  the  following
 Resolution

 House  disapproves  of  the  Air  Force  and  Army  Laws  (Amendment)
 Ordinance,  1975  (Ordinance  No.  3  of  1975)  promulgated  by  the
 President  on  the  25th  January,  1975.

 इसहाक  संम्भली  पीठासीन

 he C Shri  Ishaque  Sambhali  in  t  Me  ९.1.  lair.
 It  is  a  very  small

 The  amendment  has  b
 amendment  and  I  have  nothi:  ig  against  the  amendment.

 een  brought  rather  late  and  it  should  have  been  brought
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 वाय  सना  कौर  थलसेना  विधि
 )

 ढांचे  25,  1975  1975
 संबधो  सांविधिक  संकल्प  इत्यादि

 in  which  it  has  been
 much  ea  rlier.  My  main  objection  is  against  the  way

 brought.  It  has  been  brought  through  an  ordinance.  This  shows  that  the  Gov-

 ernment  is  ruling  the  country  through  ordinances.  The  present  case  is  not  the

 solitary  example,  but  there  are  numerous  other  instances  in  which  ordinances

 have  been  promulgated.  I  condemn  this  tendency  on  the  part  of  the  Govern-

 ment.

 The  amendment  though  small  is  very  important.  It  seeks  to  delete  the  words

 ‘outer  than  tfte  State  of  Jammu  and  Kashmir’  from  the  Bill.  This  is  of  great
 The  problem  of

 significance.  In  fact  this  should  have  been  done  long  ago.

 Kashmir  is  getting  more  and  more  complicated  day  by  day.  It  is  not  known

 why  Article  370  has  not  been  abrogated  of  late  there  has  been  great  decline  in

 the  Army  and  Air  Force,  so  far  as  discipline  is  concerned.  It  is  because  pro-

 motion  to  officers  and  other  ranks  are  given  on  the  basis  of  their  political

 activities.  In  its  reply,  the  Government  gave  a  list  which  showed  that  191  Army

 Officers,  25  Air  Force  Officers  and  94  Naval  Officers  sought  pre-matured  retire-

 ment,  due  to  supersession.  How  strange  it  is  that  a  man  who  fails  to  fulfil  the

 aspiration  of  the  Government  is  superceeded.  That  is  why  the  standard  of  our
 services  is  deteriorating  and  servicemen  are  losing  the  high  sense  of  duration
 which  they  had,

 With  these  words,  I  present  my  Bill  and  request  the  House  to  extend  its  full

 support  to  it.

 सभापति  महोदय  :  संकल्प  प्रस्तुत

 सभा  राष्ट्रपति द्वारा
 25  1975  को  प्रख्यापित  वायु  सेना  तथा  स्थल

 विधियां  भ्रध्यादेश  1975  (1975 का  अध्यादेश  संख्या  3)  का

 अनुमोदन  करती  है  ।”

 रक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ज  बी०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं

 स्थल  सेना  वायु  सेना  अधिनियम  1950 में  संशोधन  करने  वालें  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारां  पारित  किये  गये  रूप  में  विचार  किया  जाये
 ह

 adam  विधेयक
 का  उद्देश्य  स्थल  सेना  कौर  वायु  सेना  भ्र धि नियम  में  उपयुक्त  संशोधन  कर

 उसे
 सम्पूर्ण  देश  में  समान  रूप  से  लागू  करने  के  उपयुक्त  बनाना  है  ।  इस  समय  सशस्त्र  सेनाओं  द्वारा  किये

 गये  दीवानी  areal  पर  मुकदमा  चलाते  समय  कश्मीर  कौर  शेष  देश  में  भेद  रखा  जाता  है  ।

 वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  1950  के  वायु  सेना  कौर  स्थल  श्रधितियमों  में  जम्मू  कौर

 कश्मी
 र

 राज्य  शामिल  नहीं  था  ।  इसका  परिणाम  यह  होता  था  कि  उस  राज्य  में  किसी  भी  सैनिक  द्वारा

 किए  गये
 दीवानी  अपराध  को  शेष  भारत  से  बाहर  समझा  जाता  रहा  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार के  समक्ष

 अनेक  कठिनाइयां  we  ।  जम्मू  कश्मीर  उच्च  न्यायालय  के  इस  निर्णय  से  कि  इस  राज्य  में  किए

 गये
 अपराध

 की  जांच  सैनिक  pared  नहीं  अपितु  राज्य  की  दाण्डिक  भ्र दा लत  ही  कर  सकती  है  ।  इससे

 स्थिति  में  काफी  अन्तर  ar  गया
 ।

 अतः  सैनिक  अधिकारियों  को  दीवानी  भ्रपराधों  सम्बन्धी  मुकदमों  से
 बचाने

 तथा  उनमें  भ्रमित  विश्वास तथा  अनुशासन  सम्बन्धी  भावना  जागृत  करने  के  उद्देश्य  से  अघिनियम

 में  यह  संशोधन  करना  अनिवार्य  हो  गया  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  कपिल  की
 थी  ।

 इस  बीच  सैनिक
 अधिकारियों

 के  मामले  इकट्ठे  किये  re  इन  सभी  को  दृष्टिगत  रखते  हुये  सरकार
 को  अधिनियमों  में  संशोधन  करने  सम्बन्धी  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  पहले  यह  विधेयक  राज्यसभा

 में  लाया  गया
 था

 परन्तु  संसद  भंग  हो  जाने  के  कारण  यह  पारित  नहीं  हो  पाया  ।  यही  कारण  है  कि  हमें
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 इसके  लिए  अध्यादेश का  सहारा  लेना  पड़ा  ।  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ  संशोधन  दिये  गये
 हैं  जैसे  पहले

 जारी  किये  गये  संशोधन  का  निरसन  करने  का  तथा  दुसरे  इसका  वर्ष  बदलने  को
 ।
 मैं  साननीय  सदस्यों

 से

 संशोधन  वापिस  लेने  की  कपिल  करता  हूं  ।

 पी०  जी०  मावलंकर  :.  :  यदि  श्राप  अनुमति  दें  तो  मैं  वर्तमान  विधेयक  के

 सम्बन्ध  में  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हुं
 ।

 सरकार  वर्तमान  विधेयक  स्थल  सेना  ae  वायु  सेना  अधिनियमन  1950  के
 कुछ  उपबन्धों

 को  जम्मू  कश्मीर  राज्य  पर  लागू  करने  के  उद्देश्य  से  लाई  है  ।  जम्मू  तथा  कश्मीर  उच्च  न्यायालय  पहले

 ही  यह  निर्णय  कर  चुका  है  कि  यह  उपबन्ध  वहां  लागू  नहीं  होंगे
 ।  सरकार इंस  सम्बन्ध  में  उच्चतम

 लेय  में  कपिल  कर  चुकी  है  ।  ऐसी  हालत  में  सरकार  ने  उच्च  तम  न्याय  लय  में  कपिल  कर  रखी  है  तो

 फिर  यह  कानून  किस  प्रकार  से  पारित  किया  जा  सकता  यदि  यह  विधेयक पारित  हो  जाता  है
 तो  इसका

 तात्पर्य  उच्चतम  न्यायालय  को  एक  विशेष  रुख  अपनाने  के  लिए  बाध्य  करना  होगा  ।

 जहां  तक  मुझे  जानकारी  जम्मू  तथा  कश्मीर  उच्च  न्यायालय  की  पुरी  पींठ  ने  यह  निर्णय

 दिया  है  कि  ऐसे  मामलों  को  सैनिक  अ्रदालतों  में  नहीं  चलाया  जा  सकता  |  इन  पर  जम्मू  तथा  कश्मीर

 राज्य  के  कानून  के  अनुसार  ही  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार  के  मामले  37  हैं  जिनके लिए
 सरकार  यह  विधेयक  लाई  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा  करने  से  पुत्र

 कुछ  करना  न्यायपालिका  पर  दबाव  डालना  ही  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रशन  नहीं  है  ।

 श्यो  कार  बी०  बड़े  :  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  जब  यंह  मामला  न्यायालय  में

 विचाराधीन  है  तो  हमें  यहां  इस  पर  विचार  नहीं  करना  चाहिये  ।

 Mr.  Chairman:  That  is  not  a  point  of  order.

 att  दिनेश  जोरदार  :  मेरे  माननीय  साथी  श्री  मावलंकर  द्वारा  fafa  सम्बन्धी  जो

 प्रश्न  उठाये  गये  हैं  उनके  ग्र ति रिक्त  एक  अपील  भी  सर्वोच्च  न्यायालय  के  विचाराधीन  है  ।  सर्वोच्च

 न्यायालय  के  frog  के  उपरान्त  ही  यह  विधेयक  यहां  लाना  उपयुक्त  था  ।  यह  प्रथा  भी  ठीक  नहीं  है  कि

 सरकार  पहले  अ्रध्यादेश  के  रूप  में  कानून  बना  लेती  है  तथा  फिर  बाद  में  सम्बद्ध  विधेयक  ले  जाती  है  ।

 हमें  स्वतन्त्रता  प्राप्त  किये  अनेक  ag  हो  गये  हैं  ।  परन्तु  प्रभी  तक  सेना  न्यायालयों  में  वही  पुरानी
 प्रक्रिया  चली  करा  रही  है  ।  छोट  अधिकारियों  aaa  छोटे  ag  के  अधिकारियों  को  सेना  न्यायालयों  से

 कभी  कभी  ही  निगम  मिलता  है  ।  बड़े  बड़े  प्राधिकारियों  को  सेना  न्यायालयों  से  सुनवाया  के  लिए  नहीं

 भेजा  जाता  चाहे  उनके  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  तथा  श्रतुशासन  हीनता  जैसे  aia  ही  कयों  न  हों  ।  इतना  ही

 सेना  न्यायालय  सर्वोच्च  है  र  यदि  किसी  के  साथ  meats  होता  है  तो  इसे  रोकने  के  लिए  या

 उसके  विरुद्ध  कपिल  करने  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  अच्छा  होता  यदि  उनकी  अपील  सुनने  के  लिए
 संसद  सदस्यों  तथा  न्यायिक  अधिकारियों  की  कोई  समिति  बनाई  जाती  ।  कुछ  अपराधों  के  मामलों  में
 किसी  बड़ी  संस्था  द्वारा  सेना  न्यायालय  में  निणयों  का  पुनरीक्षण  किया  जाना  जरूरी  है  ।  आज  देश  की

 परिस्थितियां  बदल  चुकी  हैं  ।  इन  बदलीं  हुई  परिस्थितियों  में  भी  at  तक  त्रि टिश  साम्प्राज्यवादियों
 के  समय  से  चली  श्री  रही  प्राचीन  संहिता  को  लागू  रखना  कैसे  उपयुक्त  हो  सकता  है  ।  रत  सेना
 at  में  अपेक्षित  परिवहन  किये  ही  जाने  चाहिये  जिसस  कि  छोटी  श्रेणी  के  अधिकारी  तथा  कम  aaa

 कमेंट्री  न्याय  प्राप्त  कर  सकें
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 वायु  सेना  site  थल  सेना  विधि  )
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 तीन  |  ara  के  सेवा  संहिता  में  कुछ  प्राधा  रभूत
 परिवर्तन  करने  को  मांग  भी  की  गई  है  ५ । अभा

 तक  तीनों  सेनाओं  के  पदोन्नति  car  भर्ती  नियमों  में  समानता  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध
 में

 चली

 झा  रही  असमानताओं  तथा  विषमता ग्र ों  को  दूर  करने  का  प्रयास  भी  किया  जाना  चाहिये  ।  इसी  प्रकार

 सुरक्षा  कर्मचारियों  का  उपयोग  लोकप्रिय  जैसे  कि  गत  वर्ष  को  रेल  हड़ताल  को  कुचलने

 के  लिए  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 हुम  की  भावना  का  विरोध  नहीं  करते  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  fie  सेनिक  न्यायालयों  द्वारा

 दण्ड  प्राप्त  सुरक्षा  कर्मचारियों  को  भी  न्याय  मिज  तथा  उन्हें  भी  atta  को  अवसर  प्राप्त  हो  सके  ।

 सरदार  स्वर्ण  सिह  सोनी  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  मैं  समझता  हूं

 कि  संसद  की  सता  सर्वोच्च  है  तथा  वह  कभी  ay  किसी  भी  विषय  के  बारे  में  कानून  बना  सकती है  ।

 मैं  सेता  तथा  वायु  सेना  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  क्योंकि  इससे  जम्मू  तथा

 कश्मीर  को  छोड़कर  शब्दों  का  लोभ  करने  सम्बन्धी  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  है  ag  सराहनीय  है  |

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  जम्मू  तथा  कश्मीर  भारत  का  अभिन्न  रंग  हैऔर  इस  संशोधन  से  भारत  के

 लोगों  के  संदेह  द्रव हो  गये  हैं  क्योंकि  wa  यह  अधिनियम  जम्मू  तथा  कश्मीर  पर  भी  समान  रूप  से  लागू

 होगा  ।  मेरा  विवार  तो  यह
 है  कि  इस  अधिनियम  के  अस्तंगत  कराने  वलि  प्रत्येक  व्यक्ति  सुनवाई

 सेता  न्यायालयों  द्वारा-ही  की  जानी  चाहिये  ।  न  कि  सिविल  न्यायालयों  दवारा  क्योंकि  सिविल

 away  की  प्रक्रिया  काफी  पेचीदा  तथा  लम्बी  है  ।  इसी  प्रकार  मेरा  विचार  यह  भी  है  फि  alan  में

 हमें  HS  इस  प्रकार  का  संशोधन  करना  चाहिये  जिससे  कि  नेता  या  वायुसेना  का  कोई  भो

 कारी  या  कर्मचारी  किसी  भी  सैनिक  न्यायालय  द्वारा दी  गई  सजा  को  किसी  श्रव्य  न्यायालय  में  चुनौती

 न  दे  सके  ।  कब  श्रधिसियम  में  इंस  प्रकार  की  कोई  afe  शेष  नहीं  रहे  जानी  चाहिये  ।  कभी  हाल  ही  में

 वायु  सेता  के  जिस  स्वाइन  लीडर की  मामता  सामने  प्राया  है  उसके  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  की  जानी

 चाहिये  ताकि  वह  स्रतुशासत  संम्बन्धी  एक  भावी  उदाहरण  बन  जाये

 अन्त
 में  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सशस्त्र  सेनाग्र ों  के

 कर्मा  रियों  को  श्रधितियम  से

 पूर्णतया  अवगत  करावाया  जाना  चाहिये  तथा  उनके  मार्ग  दर्शन  हेतु  उन्हीं  की  मात भाषा  में  प्रकाशित

 पुस्तकों  उन्हें  उपलब्ध  करवाई  जानी  चाहिये  ।

 थी  डी०  Ho  :  सदन  में  बारबार  ara  उठाये  जाने  के  उपरान्त  भी  हम
 देखते  हैं  कि  सरकार

 ने
 अध्यादेशों  के  माध्यम  से  राज्य  चलाना  अपने  शासन का  एक  रंग ही  बना  लिया

 है  ।.  उच्च  न्यायालय  ने  अपने  निर्णय  11  महींने  पुर्व  दिया  था  तब  से  अब  तक  संसद के  दो  aa  व्यतीत

 हो  गये  हैं  क्या  इस  दौरान  विधेयक  प्रस्तुत  नहों  किया  जा  सकता  इ  प्रकार  अध्यादेशों  के  माध्यम

 से  विधेयक  लाना  अच्छी  लोकतांत्रिक  परम्पराश्रों
 के  aged  नहीं  है  ।

 रक्षा  मंत्रालय  के  मंत्री  महोदय  का  सम्बन्ध  उड़ीसा  से  है  मत  मैं  उनसे  यह  पुछना  चाहता  हू
 कि  उड़ीसा  स्थित  बलरामपुर  भर्ती  केन्द्र  को  बंद  क्यों  कर  दिया  गया  इस  केन्द्र  को  पुनः  खोलने  के

 न य  neat ।
 ज  of
 4 लिए  कार्यवाही  कौ  जानी  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  श्रादिवीसी  aa  '  भी  एक  भर्ती  केन्द्र  खोला

 जाना  चाहिये  ।
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 मुझे  वर्तमान  संशोधन  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  मैं

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  में  प्रतिरक्षा  विभाग  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार

 की  चर्चा  की
 गई  इस  कौर  शीघ्र  ही  आवश्यक  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिये
 |  स्वतन्त्रता  प्राप्ति के  27

 वर्ष  बाद  भी  अभी  तक  हुम  रखने  सुरक्षा  सम्बन्धी  साधारण
 उपकरणों

 का  निर्माण  करने  में  प्रात्मनि्भर

 नहीं  हो  G4  हैं  इस  प्रो  उर  मुक्त  धयान  दिया  जा  हँसी  इसक  साथ  हो  मैं  यह  चाहता  हूं  कि
 हमार

 सैनिकों  को  लोगों  के  प्रति  उदार  दष्टिकोण  अपनाने  की  उपधबकक्‍्त  शिक्षा  की  जानी  चाहिये  ताकि वे  अपने

 प्राय  को  देश  की  श्राम  जनता  का  ही  अभिनय  वर्ग  समझे  ।

 श्री  पी०  के०  देव  )  :  28  1974  को  जम्मू  तथा  कश्मीर  उच्च  न्यायालय  ने

 it  ब  fata  से  सेनिक  न्यायालय  को  उस  राज्य  पर  लाग  करने  के  निर्णय  को  स्वीकार  कर

 दिया  ।  विधेयक  से  सम्बद्ध  उद्देश्य  तथां  कारणों  के  कथन  में  यह  स्पष्ट  किया  गया  ।  सशस्त्र  सेनाग्र ों  के

 लोगों  को  अधिक  wana  प्रिय  बनाने  तथा  उके  विरुद्ध  मामलों  की  शीघ्र  जांच  करने  के  लिए  यह

 संशोधन
 किया

 जा
 रहा

 है  ।

 जम्मू  कौर  कश्मीर  के  लिए  एक  रणबीर  दण्ड  संहिता  है  जो  श्रवेनिक  अपराधों  पर  लागू  होती

 जम्मू-कश्मीर  उच्च  न्यायालय  द्वारा  इसे  अवैध  घेषित  किये  जाने  के  बाद  भारत  सरकार  ने  लगभग  11

 महींने  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  |  सरकार  बाद  में  सर्वोच्च  न्यायालय  में  मामला  ले

 मई  ।  यह  ठीक  ही  है  कि  जब  कोई  मामला  न्यायालय  में  विचारो  हो  तो  उस  पर  wry  की  कार्यवाही

 निर्णय  के  बाद  ही  की  जाननी  चाहिये  ।  हम यह  मानते हैं  कि  सर्वोच्च  विधानमंडल  तथा  सर्वोच्च  न्याय

 पालिका  के  बीच  संघ  नहीं  होना  चाहिये  |

 स्थल  सेन  कौर  वायु  ग्र धि नियम  1950  जो  लक्षण  दिया  गया  है  उसमें  कुछ  afe

 इसकी  धारा  3  के  उपखण्ड  (  8)  में  कहा  गया  है  कि  राधिका  न्यायालयਂ  का  ताइपे  है  :  जम्मू  कश्मीर

 के  अतिरिक्त  भारत  के  किसी  भी  भाग  में  ग्रा परा धिक  aa  परिस्थितियों  में  प  रिश्ते  हो

 गया  है  तथा  जम्मू  कश्मीर  भारत  का  अभिन्न  अग  बन  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  परि

 किया  जाना  चाहिये  ।  हाल  ही  में  भारत  ने  जो  विश्व  हाकी  कप  जीता  है  उस  पर  अ्रंकित  भारत  के  नक

 में  भी  जम्मू  कश्मीर  को  भारत  का  ait  नहीं  दिखाया  गया  है  ।  wa  जब  वह  कप  हमारे  पास  है  तो  उसमें

 ग्रपेक्षित  परिवर्तन  दिखाये  जाने  चाहिये  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  भी  अनुरोध  करना  चाहता  हुं  कि  सेना  न्यायालय  में  ऐसे  व्यक्ति  रखे

 जायें  जिन्हें  कानून  का  अपेक्षित  ज्ञान  तथा  अनुभव  हो  ।  अपील  तथा  पुनरीक्षण  के  लिए  भी  उचित  प्रावधान

 होना  चाहिये  |  इस  कानून  के  संशोधित  होने  के  बाद  सेना  जिसे  जम्मू  कश्मीर  उच्च  न्यायालय

 दवारा  te
 कर

 दिया  गया  इसके  श्रन्त्गत  सभी  दण्डित  लोगों को  सेवा  में  वापिस ले  लिया  जाना

 परन्तु  ऐसी  स्थिति  में  उन  लोगों  का  कया  होगा  जिन्हें  प्राण  दण्ड  तथा  फांसी  दे  दी  गई  है
 ?

 मैं  निम्न  सुझावों  के  साथ  weal  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 (i)  तीनों  सेनाओं  के  लिए  समान  संहिता  होंगी  चहिये

 (11)  सेना न्यायालयों  के  निर्णयों के  विरुद्ध  झपी लों  की  सुनवाई  के  लिए  एक  विशेष लथ  होना  चाहिये  ।
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 मार्च  25,  1975  ary  सेना  कौर  थल  सेना  विधि  )

 1975  संबंधी  सांविधिक  gata

 (iti)  सेना  में  उड़ीसा  के  कम  प्रतिनिधित्व  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सेना  में  एक  उड़ीसा

 रेजिमेंट  होनी  चाहिये  तथा  भुवनेश्वर  में  एक  सैनिक  छावनी  स्थापित  की  जानी

 चाहिये  ।

 मंत्री  महोदय  को  इनके  बारे  में  आश्वासन  देना  चाहिये  ।

 रक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ज्ञ०  ato  पटनायक )  :  माननीय  सदस्यों  ने  विधेयक  का  जो

 झाम  aaa  किया  हैं  उसके  लिए  मैं  उनका  आभारी  हुं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  भ्र ध्या देश  तथा  सैनिक  न्यायालयों  के  प्रावधान  तथा  रक्षा  मंत्रालय

 के  सम्बन्ध  में  टिप्पणियां  की  हैं  ।  जहां  तक  अध्यादेश  का  सम्बन्ध  हम  इसके  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।  मत

 यही  कारण  है  कि  सम्बद्ध  विधेयक  गत  सत्र में  राज्य  सभा  के  समक्ष  लाया  गया  था  परन्तु  कुछ  कारणों  से

 ae  विधेयक  पारित  नहीं  हो  पाया  था  ।  यहीं  कारण  है  कि  अब  हमें  इसे  अध्यादेश  के  रूप  में  लागू  करना

 २४

 मेरे  faa  श्री  मावलंकर  तथा  अन्य  लोगों  का  कहना  है  कि  ae  विधेयक  सर्वोच्च  न्यायालय  के

 निर्णयाधीन  मामलों  के  लिए  हानिकारक  है  ।

 बात  ऐसो  नहीं  इस  विधेयक  द्वारा  सरकार  सर्वोच्च  न्यायालय  से  संघर्ष  नहीं  कर

 रही  क्योंकि  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णयाधीन  अपील  द्वारा  कानून  पास  करने  संबंद्ध

 संसद्  के  अधिकार  प्रभावित  नहीं  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णयाधीन  ata उस  वर्तमान

 प्रावधान  से  सम्बन्धित  जिसके  अनुसार  जम्मू-कश्मीर  सेना  न्यायालय  को  केवल  देश  के

 बाहर  का  न्यायालय  समझा  जाता  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  उस  भ्र संगति  को  दूर  करना

 विधेयक  का  उद्देश्य  जम्मू-काश्मीर  में  भी  उसी  प्रकार  के  सेना  न्यायालय  स्थापित  करना  है

 wa  कि  देश  के  wer  भागों  में

 ऐसा  भो  कहा  गया  है  कि  सेना  न्यायालय  लोकतांत्रिक  नहीं  है  शर  इससे  अधिकारियों

 तथा  जवानों  को  न्याय  नहीं  मिलता  ।  सेना  न्यायालय  की  सारी  प्रक्रिया  का  उद्देश्य

 शीघ्र  न्याय  प्रदान  करना  विश्व  की  सभी  सशस्त्र  सैनिकों  के  सेना  न्यायालयों  ने  इसी

 प्रकार  की  प्रक्रियाएं  अपनायी  हैं  ।  हमारे देश  के  लिये  यह  कोई  नई  बात  नहीं

 भष्टाचार  के  बारे  में  भी  कुछ  चर्चा
 को

 गयी  है  जो  कि  नहीं  की  जानी  चाहिये  थी  ।

 इस  बात  का  घ्यान  रखना  हमारा  कत्तव्य  है  कि  हमारी  सशस्त्र  सेनाग्र ों  का  मनोबल  बना

 सरकार  के  पास  जब  भी  कोई  मामले  art  हैं  उन  पर  तुरन्त  कार्यवाही  को  जाती  है  ।

 भर्ती  सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में  भी  आलोचना  हुई  है  ।  भर्ती  सम्बन्धी  सरकार  की

 नीति  स्पष्ट  जिन  क्षेत्रों  को  अरब तक  उपेक्षा  हुई  हं  वहां  से  अधिकाधिक  लोगों  को  भर्ती  करने

 के  लिये  हम  कार्यवाही कर  रहे
 Shri  R.  R.  Sharma  (Banda):  Mr.  Chairman,  many  senior  officers  in  Army

 Air-Force  and  Navy  have  been  superceded  by  their  juniors.  It  is  not  a  healthy
 practice.  Hon’ble  Minister  is  not  prepared  to  clarify  as  to  how  senio1  persons
 have  been  left  out  and  junior  ones  got  promotions.

 Our  Armed  Forces  are  also  affected  by  t  he  social  conditions  in  the  country. ff  corruption  has  crept  in  our  Armed  Forces,  Government  should  take  necessary
 steps  to  root  it  out.
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 Statutory  Resolution  re  Air  Force  and
 Army

 Laws

 (Amdt,)  Ordinance,  1975,  etc.  March  25,  1975

 सभापति  महोदय  यह

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  25  1975  को  प्रख्यापित  वायु  सेना
 प्रौढ़

 थल  सेना  विधि  wea  ,  1975  (1975  का  झ्रघ्यादेश  संख्या

 3)  का  निरनुमोदन  करती  हैं  1.0

 संकल्प  अस्वीकृत  ।

 The  resolution  was  negatived.

 सभापति  महोदय
 :  श्री  प्रश्न यह

 वायु  सेना  1950  at  थल  सेना  1950  का  ak

 संशोधन  करने  वालें  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रुप

 विचार  किया  जाय े।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  |

 The  motion  was  adopted,

 प्रश्न  है

 खण्ड  2  से  4  विधेयक  का  अग  मै बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  इश्रा  t

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2  से  4  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  |

 were  added  to  the  Bill
 Clauses

 2  to

 खण्ड  1,  ग्र धि नियम  सूत्र  प्रौढ़  विधेयक  का  नात
 विधेयक

 मैं  जोड़  दिए  गए  ।

 Clause  1,  the  Enacting  formula  and  the  title  were  addea  to  the  Bull.

 को  बो०  पटनायक  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।'

 समाप्ति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुजरा

 1.  कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाए

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  Corrupt  practices  have  crept  in  even  in  the
 recruitment  to  the  Army.  ‘There  is  a  recruiting  centre  in  Danapur.  There  is  lot
 of  corruption  there.  Two  or  three  persons  have  been  caught  and  cases  are
 pending  against  them  in  the  court.  The  Minister  in  reply  to  a  question  on  the
 20th  March,  denied  knowledge  of  any  corrupt  practices  prevailing  there.  The
 Minister  should  again  go  into  the  matter  and  find  out  the  truth.

 Army  Officers  treat  jawans  like  domestic  servants.  Jawans  have  to  work  in
 the  houses  of  army  officers.  This  practice  is  not  good  and  should  be  stopped  forth-
 with,

 There  are  certain  diffic  ulties  of  jawans.  The  Government  should  look  into
 these  difficulties  and a  take  steps  to  remove  them,
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 ना  =~

 ह  क  सकल्प
 eee

 The  Government  makes  use  of  the  Army  whenever  there  is  a  strike  by  wor-

 kers  or  government  employees  or  the  "7  is  c  movement  of  farmers  to  get  land.

 The  army  is  meant  for  the  defence  of  the  cou  ntry.  Use  of  army  for  suppressing
 popular  movements  should  be  prohibited  by  passing  a  legislation.

 श्री  एस०  एस०  बीजों  :  सभापति  महोदय  मैँ  विधेयक  का  सर्मथन  करता
 हुं

 ।

 सभापति  सही दय  :  sq  यह  है  कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted,

 गुजरात  वियत  बोर्ड  द्वारा  ऋण  लेने  की  अधिकतम  सोमा  निर्धारित  करने

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 STATUTORY  RESOLUTION  RE.  FIXING  OF  THE  MAXIMUM  BORROWING
 LIMIT  OF  GUJARAT  ELECTRICITY  BOARD

 a सभापति  महोदय  wa  हम  श्रगनो  मद  को  लेते  ध  !  प्रो  सिद्धेश्वर  प्रसाद |

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  ४  श्रीमन्‌  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 1.0  कि  विद्युत्‌  1948  (1948  का  54)  को  65

 की  उपधारा  (3)  के
 अनुसरण

 में  गुजरात  सरकार  गुजरात  विधान

 सभा  की  स्वीकृति  से  दिनांक  19  1970  की  अधिसूचना  संख्या

 जी०  यू०/215/ई० एस०  ए०/3460/4236/के०  के  अन्तर्गत  19  दिसम्बर

 1970  से  उक्त  धारा  65  की  उपधारा  (1)  के  प्रयोजनार्थ  एक  सौ  करोड़

 रुपये  की  अधिकतम  राशि  निर्धारित  की

 ai  जब  कि  गुजरात  सरकार  का  उपर्युक्त  शभ्रधिकतम  राशि  को  बढ़ाकर  एक  सौ

 पचास  करोड़  रुपये  करने  का  प्रस्ताव

 ae  जब  कि  गुजरात  विधान  सभा  भंग  कर  दी  गई

 श्र  जब  कि  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  झत्तर्गत॑  जारी  की

 गई  दिनांक  9  1974  की  उद्घोषणा
 >  अन्तरगत  राज्य  विधान

 mesa  की  शक्तियां  द्वारा  प्रयोक्ता

 एतद्द्वारा  यह  संकल्प  किया  जाता  है  कि  पक  सभा  विद्युत्‌

 प 1948  (1948  का  4)  की  धारा  65  की  उपधारा  (3)  के

 wat  एक  सौ  पचास  करोड  रुपये  की  शभ्रधिकतम  जिसे  उक्त  धारा

 187
 814  1..8.--15.



 Statutory  Resolution  re.  Borrowing  Limit

 of  Gujarat  Electricity  Board  Chaitra  4,  1897  (Saka)

 65  की  उपधार  (1)  के  भ्रन्तगंत  गुजरात  faa  बोड़  किसी  भी
 समय  ऋण

 के  रूप  में  ले  निर्धारित  करने  के  गुजरात  सरकार  के  प्रस्ताव  का

 अनुमोदन
 करती  है  ।

 f=rrr  wr  उपन्
 विद्युत्‌

 afer ALY  1948  TT  धारा  65  की  क  दि  दि  ||  ्  (3)  के

 यदि  राज्य  सरकार  SIS4  विधान  सभा  की  स्वीकृति  से  अधिक  भ्र धिक तम  सीमा  निर्धारित  न

 करे  तो  राज्य  frag  बोर्ड  उक्त  धारा  के  ग्र  त via  किसी  भी  समय  दस  करोड़  रुपये  ऋण  ले

 सकता

 नई  विद्युत  योजनायें  तथा
 विद्युतीकरण

 के  लिये  श्रमिक  ऋण  की  आवश्यकता  को

 ध्यान में  रखके  हुए  गुजरात  सरकार ने  सीमा  बढ़ाकर  100  करोड़  किया

 चालू  तथा  आगामी  वर्ष  के  कार्यक्रम  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  100  करोड़  रुपये  की  वर्तमान  सीमा

 पर्याप्त  नहीं  गुजरात  विधान  सभा  भंग  का  जा  चुकी  है  कौर  विधान  सभा  की  शक्तियों

 का  प्रयोग  संसद  कर  रही  गुजरात  विद्युत्‌  बोर्ड  ऋण  की  सीमा  को  बढ़ाकर  150

 करोड़  रुपये  करने  सम्बन्धी  गुजरात  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  संसद  की  स्वीकृति  ली  रही  है  |

 श्री  दिनेश  जोरदार  :  :
 हमारी  संसद्‌  को  ऋण  लेने  की  क्षमता  बढ़ाने  की

 स्वीकृति  देनी  होती  है  ।  हम  नहीं  चाहते  हैं  कि  ऋण  लेने  की  क्षमता  पर  सीमा  लगाने  से

 बिजली  बोले  के  कार्यों  में  कोई  बाधा  परन्तु  इस  प्रकार  कब  तक  कार्य  चल  सकेगा ?

 ware  यह  wae  है  कि  गुजरात  में  शीघ्र  चुनाव  कराये  जायें  तथा  लोकप्रिय

 सरकार  बनायी  जाये  ताकि  यह  सभी  कार्य  विधान  सभा  करे  ।  इस  प्रकार  के  कार्यों  के  लिये

 हमें  लोक  प्रिय  सरकार  के  बनने  तक  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए
 ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  यदि  १  गुजरात  राज्य  में  चुनाव  कराने  संबंधी

 हमारी  निरन्तर  की  जा  रही  मांग  को  स्वीकार  कर  लिया  जाता  q
 ो

 मंत्री  महोदय  को

 यह  प्रस्ताव  यहां  पर  न  लाने  पड़त े।

 गुजरात  fart  बोर्ड  की  प्रगति  द्रोह  विकास  wa  तक  अनुकरणीय  रहा  उक्त  बोर्ड

 ने  भ्र पनी  विकास  योजना  काफी  समय  पहले  से  बना  ली  थी  फिर  भी  वहां  पर  बिजली

 फेल  होती  है  कौर  लोगों  को  बिजली  संकट  का  सामना  करना  पड़  है  है  वहां  पर  भी  बिजली

 गई में  कटौती  की  गई  है  यद्यपि  यह  देश  के  ara  भागों  कटौती  की  तुलना  में

 बहुत  कम  मेरे
 निर्वाचन ”  क्षेत्र  अहमदाबाद  में  कर्मचारियों  को  छले  महीनों  से  इसी

 कारण  छुट्टियों  पर  रखना  पड़ा  यह  वात  west  नहीं  है  ।
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 मान  25,  1975  गुजरा पत  /  बीड  क  ऋण  लत  का  समा क  बार  मं  सांविधिक  सकल्प
 ee

 यह  प्रसन्नता  की  बात
 है

 fr  हज़ार oe द  CT  प्त  विद्युत  को  अरब  पुरा  नियम  के  अन्तर्गत

 श्रंधिकतम  सीमा  तक  उधार  मिल  अर्थात  100  करोड़  रुपया  की  बजाय  150  करोड़

 रुपये  तक  जिससे  az  पनी  विभिन्न  परियोजनाश्रों  को  पुरा  करने  में  समर्थ  होंगे ।

 यद्यपि  तारापुर  आणविक  tex  स्थापित  gat  है  फिर  भी  गुजरात  में  एक  पूर्ण  विद्युत्‌

 केन्द्र  की  carga  की  जानी  चाहिए  ।  सरकार  को  इस  कार्य  को  शीघ्र  करना  चाहिए

 Shri  G.  P.  Yadav  (Kathihar):  I  welcome  the  Central  Government’s  proposal  to

 grant  one  and  a  half  crore  rupees  grant  to  Gujarat  Electricity  Board  It  was

 appropriate  for  the  Government  to  conduct  elections  in  the  State  so  that  such

 matters  could  be  taken  up  by  the  popular  Government  in  the  State

 Shri  K.  5.  Chavde  (Patna):  I  appreciate  the  proposal  to  increase  the  limit  of

 borrowing  of  Gujarat  Electricity  Board  from  100  to  150  crore  rupees

 It  would  have  been  better  if  this  matter  was  taken  up  in  the  State  Assembly

 But  it  appears  that  ruling  party  and  the  Government  have  no  fair  intention  to

 hold  the  elections  in  the  near  future

 he  power  that  is  being  supplied  to  the  cultivators  for  irrigation  purposes

 is  not  regular  Steps  should  be  taken  to  see  that  power  is  supplied  to  the

 cultivators  cunctually  and  regularly  ॥ 8५  this  is  done  it  would  help  in  bringivg
 o

 good  crop  in  the  next  season  The  staggering  in  cities  should  also  be  checked

 यदि  गुजरात  राज्य  में  चुनाव  करान  सम्बन्धी श्री  पी०  जी०  मावलंकर  )

 हमारी  निरन्तर  की  जा  रही  मांग  को  स्वीकार  कर  लिया  जाता  तो  मंत्री  महोदय  को  यह  प्रस्ताव

 यहां  पर  न  लान  पड़त

 गुजरात  विद्युत  बोड़  को
 प्रगति

 wit  fasta  अरब  तक  श्रतुकरणीय  रहा  उक्त  बो  ने

 अपनी  बिकस  योजना  काफी  समय  पहले  से  बना  ली  थी फिर  भो  वहां  पर  बिजली  अक्सर  फेल  होती

 है  शर  लोगों  को  बिजली  संकट  का  सामना  करना  पड़ता है  ।  वहां  पर  भो  बिजली  में  कटोती  को  गई

 है  यद्यपि  यह  कटौती देश  के  ग्न्य  भागों में  को  गई  कटौती  को  तुलता  में  बहुत  कम  है  मेर

 निर्वाचन  क्षेत्र  प्रहमदाबाद  में  कर्मचारियों  को  पिछने  महीनों  से  इसी  कारण  छुट्टियों  पर  रखना  पड़ा

 यह  बात  शभ्रच्छी  नहीं है  |

 यह  प्रसन्नता  की  बात  ते  गुजरात  कीं  कर्ब  परान  नाम  के  अवगत

 अधिकतम  सोमा  तक  उधार  मिल  सकेगा  ।  अथवा  100  करोड़  स्प या  को  बजाय  150  द  Ww

 साया  जिससे  वह  अपनों |  विभिन्न  परियोजनाओं  को  यूरा  करने में  समर्थ  होंगे  ।

 यद्यपि  तारापुर  श्राण/वेक  केन्द्र  स्थापित  हुश्ना तै र  फिर  भा  गुजरात  म
 एक  पण ५  बिद्युत  केन्द्र

 की  स्थापना  को  जानी  चा  सरकार  को  इस  कार्प  को  शोर  करना  ताहिए  ।
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 Statutory  Resolution  re.  पि तल पित  ing  Limit
 March  25,  1975 of

 Gujarat
 Electricity  Board

 ——

 Shri  ला न हि है। ह) है थे स: १५10 ह;  Rai  (Ghosi):  The  former  Irrigation  Power  Minister  Dr.

 K.  L.  Rao  had  suggested  that  in  view  of  the  conditions  prevailing  in  the  country

 a  national  power  grid  should  be  constructed.  I  think  it  is  very  much  essential

 today.

 The  Government  of  India  should  exercise  greater  general  supervision  over

 the  electricity  boards.  The  U.  Electricity  Board  has  incurred  a  loss  of

 Rs.  86  crores.  We  are  generating  electricity  to  the  extent  of  52  per  cent  of  the

 installed  capacity.

 The  designations  and  pay:  scales  of  power  workers  are  different  in  different

 States.  Wage  Guidelines  Committee  has  done  some  good  work  to  bring  about

 uniformity  in  their  pay  scales.

 atomic  plant  has  been  deteriorating. The  conditions  of  Tarapur  power

 There  was  proposal  to  construct  an  atomic  power  plant  at  Narora

 in  U.P  but  much  progress  could  not  be  made  _  for  want  of  funds.  some

 in progrcss  was  made  the  construction  of  power  plant  in  Madras  but  now  it

 has  also  slowed  down.

 winte To  supply  power  to  cultivators  during  night  in  r  is  unjust.  They  should

 be  given  power  during  day  time.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Parsad):

 The  resolution  seeks  to  enhance  the  limit  of  credit  that  could  be  drawn  by

 Gujarat  Electricity  Board  from  Rs.  100  crores  to  Rs.  150  crores,  But  it

 appears  that  there  is  a  misunderstanding  that  the  Government  of  India  is  now

 going  to  give  to  the  Gujarat  Government  a  credit  of  Rs.  150  crores  instead  of

 100  crores.  It  is  not  so.  If  in  view  of  the  programmes  of  any  State  Eiectricity

 Board  it  is  felt  necessary  to  extend  the  credit  limit  under  the  Fifth  Plan,  the

 Government  of  India  would  sympathetically  consider  over  that  need  as  we  want  to

 give  top-most  priority  to  power  generation  schemes.

 I  realize  the  need  to  bring  about  imprcvement  in  the  system  of  distribution,
 Efforts the  administration  under  Gujarat  Electricity  Board  is  quite  satisfactory.

 are  being  made  for  improving  the  condition  of  our  atomic  power  plants.  The

 setting  up  of  atomic  power  plant  in  Gujarat  would  be  considered  watching  the

 success  of  atomic  power  plant  in  Madras.

 सभापति  प्रमोद  :  अरब  मैं  संकल्प  को  मतदान  a  लिये  रखता  हूं  ।  प्रश्न  यह

 कि  विद्या  (  पूति  )  1948  (1948  का  54)  की  धारा  65  की

 धारा  (3)  के  अनुसरण  में  गुजरात  सरकार
 गुजरात

 विधान  सभा  की

 स्वीकृति  से  दिनांक  19  1970  की  अ्रधिसूचना  संख्या  जी  ०
 यू  ०,  215/
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 aa  4,  1897  म्रै। स्त रक  सुरक्षा  बनाये  रखना  भि  Tq  के  ग्रस्तगंत

 ह्
 नाग ह  एਂ  रा  — में  नजरबन्दी

 के  ग्रा देशों  के  संबंध  में  वक्तव्य
 ' जी

 ई०  एस०  ए०/3470/4236,कि०  के  अन्तर्गत  19
 से

 उक्त

 धारा  65  की  उपधारा  (1)  के  प्रयोजनार्थ  एक  सौ  करोड़  रुपये  की  अधिकतम

 राशि  निर्धारित की  है  ;

 शर  जब  कि  गुजरात  सरकार  का  उपर्युक्त  अधिकतम  राशि  को
 बढ़ा

 कर  एक  सौ  पचास

 करोड़  रुपये  करन  का  प्रस्ताव है  ;

 जब कि  गुजरात  विधान  सभा  भंग  कर  दी  गई  है  ;

 प्रौढ़  जब  कि  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  श्रत्तर्गत  जारी  की  गई

 दिनांक  9  1974  की  उद्घोषणा  के  अन्तर्गत  राज्य  विधान  मंडल  की  शक्तियां  संस  १  द्वारा

 प्रयोक्ता  हैं  ;
 a4  ,

 Wa,  एतदूद। रा  यह  संकल्प  किया  जाता  कि  लोक  सभा  faa  )

 1948  (1948 का  अ  |
 प्लस  \

 |  ह  की  धारा  65  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  एक  सौ  पचास  करोड़  रुपये

 की  अधिकतम  जिसे  उक्त  धारा  65  की  उपधारा  (1)  के  waite  गुजरात  विद्युत्‌  बोर्ड  किसी

 भी  समय  ऋण  के  रूप  में  ले  निर्धारित  करने  के  गुजरात  सरकार  के  प्रस्ताव  का  मनु मोद  करती

 है  ।

 The  motion  was  adopted.

 आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अधिनियम  के  म्रन्तगंत  त्रिपुरा  में  नजरबन्दी

 के  ५ आदेशों  के  सम्बन्ध सें  वक्तव्य

 STATEMENT  re.  ORDERS  OF  DETENTION  UNDER  M.1S.A.  IN  TRIPURA

 गृह  मंत्री  के०  कहा नन्द  :  मुझे  हरिपुरा  राज्य  में  ग्रां सुका  के  अन्तर्गत  की  गई

 नज़रबंदियों  के  वारे  में  एक  वक्तव्य  देना  हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  ऐसा  सहसा  क्यों  किया  जा  रहा  ठ  |

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  सभा  को  इसकी  सूचना  दी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  के०  ब्रह्मानन्द  रैली  त्रिपुरा  सरकार  से  प्राप्त
 सू

 वना  के  श्रतुसार  राज्य  सरकार  ने

 एक  बेचैन  आयोग  नियुक्त  किया  था  जिसकी  रिपोर्ट  हाल  ही  में  प्राप्त  हुई  है  कौर  उनके  विचाराधीन
 >
 @  ।  जव  राज्य  सरकार  को  अपने  कर्मचारियों

 की  कौर  से  हड़ताल  पर  जाने  की  qatar  मिली  तो
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 Statement  re.  Orders  of  Detention  under
 in  Tripura  Chai  a  4,  1897  (Saka)

 मुख्य  ने  मदारियों  से  अपील  की  कि  कर्मचारियों  को  ऐसी  कार्यवाही  तबतक  नहीं  करनी  चाहिये

 जब  तक  सरकार  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  की  नहीं  लेती
 है

 ग्रोवर  उन  पर  निर्णय

 नहीं  द  देती  बड़ी  संख्या में  राज्य  के  weft ने  समय  मंत्री  की  ate  को  मान

 लिया  कौर  कोई  हड़ताल करने  की  श्रपनी  योजनायें को  त्याग  ।  किन्तु  कुछ  सरकारी

 क्मेंचारियों  ने  जो  त्रिपुरा  कर्मचारी  समन्वय  समिति  से  प्रभावित  18  1975 की  प्र घेरा त्रि

 से  हड़ताल पर  जाने  का  निश्चय  राज्य  में  आन्दोलन  का  एक  सामान्य  कार्यक्रम  3

 1975 से  पहल  ही  शुरू  किया  जां  चुका  था  ।  राज्य  सरकार ने  बताया  है  कि  त्रिपुरा  कर्मचारी

 समन्वय  समिति  जिसे  राजनैतिक  दल  के  कायकर्ताओ्रों  का  समर्थन  प्राप्त  था  wie  जिसने श्राम

 लन  के  भ्र भि यान का  कार्यक्रम  बनाया  था  अरन्य  कमेंट्री  को  जो हड़ताल में  भाग  लेने  के  लिये  ्रभ इच्छुक

 थे  डरा  धमका  कर  उन  पर  दबाव  डाला  ।  राज्य  सरकार  को  आशंका  थी  कि  यदि  तुरन्त  तथा  कठोर

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  होती  तो  विधि  तथा  व्यवस्था  भंग  होने  गम्भीर  खतरा  हो  सकता

 था  सलीबें  राज्य  सरकार  ने  भ्रात्तरिक  स  रक्षा  गनर क्षण  अधिनियम की  धारा  3(1)  के  ग्रीन

 6  विधायकों  तथा  14  सरकारी  कर्मचारियों को  नज़र बन्द  करने  के  mea  जारी  किये  थे  ।  7

 आदेश 18  तथा  21  1975  के  बीच  जारी  faa  गये  थे  ।  त्रिपुरा  सरकार  से  प्राप्त  सुचना

 के  अनसार  विधान  मंडल  का  कोई  सदस्य  विधान  संभा  के  रहमते  में  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया

 था ।

 Shri  Shankar  Daya]  Singh  (Ch.  otrq): atid),  I  have  a  point  of  order

 Mr.  Chairman  A  member  san  ask  for  clarification  on  a  question  with  the

 permissior  of  the  chair

 श्री  एस०  एस०  बुर्जों  (  )  विशिष्ट  समन्वय  समिति  वास्तविक  कर्मचारियों

 का  प्रतिनिधित्व  करती  है  ।

 के  ०  रघु रमे या  :  परम्परा  के  प्रश्न  नहीं  पुछ  जा  सकते ।  विशप

 व्यवस्था  माना  जाये  |

 Mr.  Chairman  Hon.  Speaker  has  giv  permission  for  clarification  on

 question  after  the  statement  of  a  Minister

 faq  सरकार  ने  | सरकारी री  कर्मचारियों की sit  एस०  एम०  बनर्जी  AAS  सरकार

 हड़ताल  को  दबाने  के  लिये  उसी  नीति  का  प्रकर ण  किया  जो  केन्द्रीय  सरकार  ने  रेल  कर्मचारियों

 की  हड़ताल  में  अपनाई थी  ?  विधान  सभा  के  सदस्यो ंको  गिरफ्तार  क्यों  किया गया  ?  क्या

 सिफारिशों
 की

 क्रियान्विति
 एवं  नजरबन्दी  व्यक्तियों  रिहाई का

 afore
 निर्णय  गया

 >  ?
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 चैत्र  4,  1597  आन्तरिक  सुरक्षा  बनायें  रखना  श्रधघिनियम  के  भ्र्तगंत

 ee त्रिपुरा  में  नजर  बन्दों  के  ग्रा देशों  के
 सम्बन्ध  में

 वक्तव्य ह  कनिक

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  When  MISA  was  being  introduced  in  this  House

 it  was  assured  that  it  would  not  be  used  against  the  political  workers.  Could

 not  the  situation  that  developed  in  Tripura  be  tackled  without  the  use  of

 MISA?

 श्री  के०  ब्रह्मा  नन्द  रेड्डी  जैसा कि
 a
 मैने  ci  दि  वक्तव्य  में  बताया  है  राज्य  सरकार  क

 पास  वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  पहुंच  गया  हूं
 जिसका  धनहीन  किया  रहा हैं

 ।  कमं चा /रयां
 यां

 को

 प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  उन्हें
 के

 अन्तर्गत  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।  विरोध

 स्वरूप  मैं  सभा  त्यागता  हूं  ।

 एस०  एस०  बुर्जों  तथा  कुछ
 शपथ  सदस्य  सभा  से  उठ  कर  चलें  गय े)

 (At  this  stage,  Shri  S.  M.  Banerjee  and  same  other  hon.
 Members

 left  the

 House  )

 यदि  किसी  राजनीतिक  दल  का  सदस्य  कोई  ऐसी  कार्यवाही  करता  है  उस  पर  श्रांसुका  के

 भ्रन्तर्गत कार्यवाही की  जाती  है  ।

 पश्चात  लोक
 सभा

 26  1975/5  1897  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  \)

 (The  Lok  ‘Sabha  then  adjourned  tila  Eleven  of  the  Clock  om  Wednesday,

 March  26,  1975/Chaitra  5,  1897  (Saka).
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